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 सीधा  सा  है-एक  भाग  का  उत्तर  दिया  गया  है  नहीं  श्रीमानਂ  तथा  दूसरे  भाग  का  उत्तर  दिया  गया  है

 ही  भहीं  उठता  यदि  सरकार  ने  बच्चों  को  गोद  लेने  के  संबंध  में  कोई  संशोधित  मार्गनिर्देश  निर्धारित  नहीं

 किये  तो  के अलाबा  किसी  दूसरे  उत्तर  के  अपेक्षा  ही  नहीं  की  जा  सकती  भाग  के  उत्तर  में  कहा

 गया  है  कि  सरकार  इसकी  जांच  कर  रही  सरकार  इन  मार्गनिर्देशों  की  जांड  में  कितना  समय  लगाएगी  ?  भारत

 के  भूतपूर्व  मुख्य  न्यायमूर्ति  एन  भगवती  की  अध्यक्षता  में  बने  कृतिक  बल  ने  अपनी  सिफारिशें

 28.8.93  को  दे  दी  उसके  बाद  पूरे  एक  साल  का  समय  बीत  चुका  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  गठन

 को  दिए  गए  निर्देशों  के  अनुसार  अड्डौप्रशन  रिसोर्स  एजेन्सी  ए०  आ०  का  भी  गठन  किया  गया

 सेकिन  ये  नियमित  अनाथ  बेसहारा  बच्चे  जो  कि  अपनी  करुणिक  दशा  के  लिए  किसी  भी  प्रकार

 से  उत्तरदायी  नहीं  उन्हें  माता-पिता  के  देखभाल  व  सुरक्षा  की आवश्यकता

 कल्याण  मंत्रालय  के  1993-94  के  वार्षिक  रिपोर्ट  में  पृष्ठ  64  पर  अंकित  है  :

 द्वारा  वर्तमान  मार्गनिर्देशों  की  पुनः  जाँच  की  आवश्यकता  महसूस  किए  जाने  के  आलोक  में  भारत



 मौखिक  उत्तर  4  अगस्त  1994

 के  भूतपूर्व  मुख्य  न्यायाधीश  न्यायमूर्ति  एन  भगवती  की  अध्यक्षता  में  एक  कृतिक  बल  का

 गठन  किया  कृतिक  बल  ने  28.8.1993  को  अपनी  सिफारिशें  दे  दी  थीं  जो  इस  समय  विधि  मंत्रालय  के

 परामर्श  के  साथ  कल्याण  मंत्रालय  के  विकराधीन

 मेरा  प्रश्न  है  कि  यह  विचार-विमर्श  कब  तक  जारी  रहेगा  और  क्‍या  सरकार  इस  विचार-विमर्श  को

 पूरा  कर  संशोधित  मार्गनिर्देशों  को  लागू  करने  के  संबंध  में  कोई  आखरी  तिथि  निश्चित  करने  के  बारे  में  सदन  को

 आश्वासन  देगी  ?
 ह

 श्री  जी०  तंग्काआलू  :  माननीय  सदस्य  का  कहना  सही  सरकार  न्यायमूर्ति  भगवती  द्वारा

 प्रस्तुत  की  गई  रिपोर्ट  पर  विचार  कर  रही  है  और  मैं  सदन  को  यह  आश्वासन  देना  चाहूंगा  कि  एक  माह  के  अन्दर

 संशोधित  मार्गनिर्देश  तैयार  कर  लिये  इस  समय  बच्चे  गोद  लेने  के  संबंध  में  कोई  परेशानों  नहीं  हैं  क्योंकि

 ,  बच्चे  गोद  लेने  के  इच्छुक  लोगों  के  लिए  विद्यमान  प्रावधान  सहायक

 सावित्री  लक््मणन  :  मुझे  यह  जानकर  खुशी  है  कि  एक  माह  के  अन्दर  संशोधित  मार्गनिर्देश

 हम  लोगों  के  समक्ष  प्रस्तुत  कर  दिये  इसके  लिए  मैं  मंत्रालय  को  धन्यवाद  देता  हूं  और  आपके  माध्यम  से

 सरकार  को  एक  देश  से  दूसरे  देश  में  बच्चों  को  गोद  लिए  जादे  के  बजाय  देश  के  अंदर  ही  बच्चों  को  गोद  लिए

 जाने  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  पुनः  बधाई  देता  आंकड़ों  से  यह  स्पष्ट  है  कि  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  एक  देश

 से  दूसरे  देश  में  बच्चों  को  गोद  लेने  के बजाए  देश  के  अन्दर  ही  बच्चों  के  गोद  लेने  के  मामले  अधिक  हुए
 सरकार  इसके  प्रचार  पर  लाखों  रुपए  भी  खर्च  कर  रही  लेकिन  सरकार  इन  लाखों  रुपयों  का  खर्च  गैर-सरकारी

 संगठनों  के  माध्यम  से  कर  रही  है  और  थह  भी  सीमित  और  गैर  सरकारी  संगठनों  के  माध्यम  से  मैं  देश  के

 अन्दर  तथा  देश  के  बाहर  कार्यरत  उन  गैर  सरकारी  संगठनों  की  संख्या  के  बारे  में  जानना

 मेरे  दूसरे  प्रश्न  का  पहला  भाग  यह  है  कि  सरकार  के  पास  इन  प्रचारों  की  उपलब्धियां  अधवा  नैर  सरकारी

 संगठन  इन  पैसों  को  अपनी  कार्यकारिणी  की  उच्च  स्तरीय  बैठकों  को आयोजित  करने  पर  खर्च  करती  है  का  पता

 लगाने  के  लिए  कोई  समीक्षात्मक  उपाए  मेरे  प्रश्त  का  दूसरा  भाग  है  कि  क्या  सरकार  एक  महीने  की  निर्धारित

 अवधि  के  अंदर  जारी  किए  जाने  वाले  मार्गनिर्देशों  में  मांता  पिता  ट्वारा  बच्चे  को  गोद  लिए  जाने  के  बजाए  एक  पुरुष
 अथवा  एक  महिला  द्वारा  गोद  लिए  जाने  के  सम्बन्ध  में  स्पष्ट  रूप  से  निर्देश

 श्री  बी०  तंग्काबालू  :  इस  समय  देश  में  60  संगठन  हैं  जिन्हें  बच्चे  गोद  लेने  से  संबंधित॑

 कार्यक्रमों  को
 आयोजित  करने  का  अधिकार

 एक  देश  से  दूसरे  देश  में  बच्चे  गोद  लेने  हेतु  277  संगठन  हैं  जिन्हे

 सरकार  से  सहयोग  करने  की  अनुमति  दी  जाती  इस  क्षेत्र  में  अनुदान  सहायता  के  लिए  सरकार  ने  गृहਂ
 नाम  की

 एक  योजना  चलाई  वर्ष  1992-93  में  सरकार  ने  स्वयंसेवी  संस्थाओं  के  लिए  लगभग  6,51,600  रुपये

 स्वीकृत  किए  तथा  1993-94  में  स्वयंसेवी  संस्थाओं  के  लिए  39,80,286  रुपये  स्वीकृत  किए  करीब  19  संगठनों

 को  यह  धनराशि  दी

 ....  जहां  तक  माननीय  सदस्थ  के  दूसरे  प्रश्न  अकेले  पुरुष  अथवा  महिला  द्वारा  बच्चे  गोद  लिए  जाने  का  संबंध
 हम  यही  चाहते  हैं  कि  बच्चों  को  माता-पिता  दोनों  का  प्यार  केवल  पुरुष  अथवा  केवल  महिला
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 द्वारा  बच्चे  को  गोद  लिए  जाने  के  बजाए  माता-पिता  द्वारा  बच्चे  को  गोद  लेने  को  सरकार  प्राथमिकता  देती

 ऐसे  विशेष  मामले  जिसमें  पुरुष  अथवा  महिला  अक्षम  हो  गए  हों  तो  वैसे  पुरुष  अथवा  महिला  को  बच्चे  गोद  लेने
 *

 की  अनुमति

 सावित्री  लक्ष्मणन  :  लेकित  मान  लोजिए  एक  अवधिवाहित  महिला  अथवा  पुरुष  बच्चा  गोद  लेता

 «चाहे  तो  ऐसी  स्थिति  में  क्या  होगा  ?
 |

 श्री  तंग्काबालू  :  ऐसी  स्थिति  में  स्वयंसेवी  समन्वय  एजेंसी  विचार  करेगी  तथा  सरकार  को  रिपोर्ट

 करेगी  और  फिर  सरकार  उस  पर  सहानभृत्ि  पूर्वक  विचार

 श्री  चार्ल्स  :  माननीय  मंत्री  जी  का  यह  उत्तर  सुनकर  हम  लोगों  को  खुशी  है  कि  एक  माह
 ।

 के  अन्दर  संशोधित  मार्गनिर्देश  प्रस्तुत  कर  दिया  संशोधित  मार्गनिर्देश  आ  जाने  के  बाद  बच्चे  गोद  लेने  के

 लिए  वास्तविक  रूप  से  उत्सुक  लोगों  को  किस  हद  तक  भदद  मिलेगी  ताकि  बर्तमान  कठिताइयां  दूर  हो  सकें  ?

 इसमें  कई  समस्याएं  संविधान  के  प्रावधानों  के  अनुसार  14  वर्ष  स ेकम  आयु  के  बच्चों  द्वारा  मजदूरी  किया  जाता

 एक  अपराध  लेकिन  आंकड़े  बताते  हैं  कक  देश  में  पचास  लख  ऐसे  बच्चे  निराश्रित  बच्चों  कौ  कुल  संख्या

 एक  करोड़  दस  लाख  यह  यहुत  ही  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  न  तो  सरकार  और  न  ही  किसी  अन्य  संगठन  ने

 ऐसे  बच्चों  के  पुनर्वास  के  लिए  कोई  योजना  बनाई  मैं  समझता  हूं  ऐसी  स्थिति  में  गोद  लिए  जाने  संबंधी  शर्तों

 को  उदार  बनाया  जाना  यह  और  भी  दुर्भाग्य  की  यात  है  कि  एक  धर्मनिरपेक्ष  देश  में  एक  अथवा  दो  अथवा

 10  वर्ष  से  कम  आयु  के  बच्चों  को  लाਂ  के  अन्तर्गत  गोद  लिया  जा  सकता  प्रस्तुत  किये  जाने  वाले

 संशोधित  मार्गनिर्देशों  में  मुझे  आशा  है  कि  साਂ  से  संबंधित  कोई  अवरोध  नहीं  होगा  और  इस  घृणीत  कार्य

 में  लगे  स्वयंसेवी  संगठनों  को  एक  देश  से  दूसरे  देश  में  बच्चे  गोद  लिए  जाने  के  संबंध  में  सहायता  प्रदान  करने

 की  अनुमति

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपका  प्रश्न  क्या  है  ?

 t  श्री  चार्स्स  :  मेरा  प्रश्न  यही  इस  समय  देश  में  बच्चे  गोद  लिए  जाने  की  सीमा  50  प्रतिशत  है
 ”

 जिसके  केवल  देश  के  अंदर  ही  बच्चे  गोद  लिए  जा  सकते  इन  सभी  प्रतिबंधों  को  हटा  दिया  जाना  चाहिए  तथा

 बच्चे  गोद  लिए  ज्ञाने  से  संबंधित  शर्तों  को  ठदार  बनाया  जाना  इसमें  पर्सनल  ला  को  भी  आड़े  नहों  आना

 क्या  मैं  इस  संबंध  में  मंत्री  महोदय  के  विचार  जान  सकता  हूं  ?  ु

 श्री  के+  वी«  तंग्काबालू  :  इस  समय  इस  संबंध  में  दो  कानून  एक  हिन्दू'दसक  अधिनियम

 ५,  विदेश  है  तथा  दूसरा  संरक्षक  और  प्रतिपाल्य  अधिनियम  इन  कानूनों  के  अन्तर्गत  माता-पिता  को  बिना  किसी

 »  कठिनाई  के  बच्चे  गोद  लेने  की  अनुमति  माननीय  सदस्य  को  बच्चे  गोद  लेने  के  सम्बन्ध  में  कठिनाई  की  आशंका

 थी  क्योंकि  अब  अधिकतम  सीमा  50  प्रतिशत  सरकार  ने  समन्वय  एजेन्सियों  क ेलिए  अधिकतम  सीमा  50  प्रतिशत

 सिर्फ  इसलिए  निर्धारित  की  है  ताकि  इसे  बढ़ावा  मिले  और  वे  इस  कार्य  को  करने  में  उत्सुक  सामान्यतः  इन

 सपन्‍थय  एजेन्सियों  को  10  बच्चे  तक  दिए  जाते  लेकिन  कभी-कभी  उन्हें  20  बच्चे  तक  दिए  जाते  हैं  जहां  उन

 ९  बच्चों  को  गोद  लिया  जा  सके।»सके  बाद  वे  बच्चों  को  गोद  लिए  जाने  हेतु  तैयार  करते  दूसरी  बात  यह  है
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 कि  हम  लोग  देश  के  अन्दर  बच्चे  गोद  लिए  जाने  को  बढ़ावा  देना  चाहेंगे  क्योकि  बहुत  से  ऐसे  लोग  हैं  जो  देश

 के  अन्दर  ही  बच्चे  गोद  लेना  चाहते  गत  तीन  वर्षों  के  आंकड़ों  से  स्पष्ट  होता  है  कि  इसको  संख्या  में  अच्छी

 वृद्धि  हुई  इसके  एक  बार  देश  के  अन्दर  बच्चे  गोद  लिए  जाने  के  बाद  कानून  के  प्रावधानों  के  अनुसार

 वे  देश  के  बाहर  जाने  के  योग्य  हो  जाते

 श्री  अनादि  चरण  दास  :  अध्यक्ष  मेरे  सवाल  के  तीन  भाग  मेरे  सवाल  का  पहला  भाग  यह

 है  कि  अभी  जो  अडाप्शन  हो  रहा  इसके  लिए  क्‍या  कुछ  रूल्स  या  कन्वेंशंस  हैं  ?

 मेरे  सवाल  का  दूसरा  भाग  है  कि  क्‍या  कुछ  केसेस  में  सरकार  स्वयं  भी  अडाप्शन  करेगी  ?  क्योंकि  कुछ

 बच्चे  शबल  के  नहीं  होते  और  देखने  से  ही  लगते  हैं  कि  ये  शेड्यूल  कास्ट  या  ट्राइब्स  हैं  और  18  वर्ष  के  बाद

 उन  बच्चों  को  आर्गनाइजेशंस  से  निकालना  होता  ऐसे  बच्चों  के लिए  कुछ  जमीन  या  नौकरी  का  प्रबंध  सरकार

 करेगी  और  ऐसे  बच्चों  को  अडाप्ट  क्या  सरकार  ऐसे  बच्धों  पर  कुछ  इनवेस्ट  ताकिਂ  ये  बच्चे  अपने

 पैरों  पर  खड़े  हो  इसी  तरह  से  संस्थाओं  का  आपस  में  सहयोग  करवा  कर  सरकार  को  ऐसे  बच्चों  के  शादी-म्याह

 की  व्यवस्था  भी  करनी

 मेरा  तीसरा  सवाल  यह  है  कि  हमारे  यहां  ट्राइबल्स  में  ऐसी  भी  ट्रेडीशंस  हैं  कि  किसी  बच्चे  के  मां-बाप

 दूसरी  जगह  शादी  कर  लेते  हैं  और  ऐसी  स्थिति  में  थे  बच्चे  बेसहारा  हो  जाते  तो  ऐसे  बच्चों  को  पालन-पोषण

 ठीक  तरह  से  सके  इसके  लिए  क्या  सरकार  कुछ  सेंटर्स  या  कोई  योजना  बनाने.पर  विचार  करेगी  ?

 श्री  तंग्काबालू  :  हिन्दू  दत्तक  अधिनियम  तथा  संरक्षक  और  प्रतिपाल्य  अधिनियम  के

 अनुसार  बच्चे  गोद  लिए  जाने  से  संबंधित  कानून  समान  ही  इस  समय  इन्हीं  कानूनों  के  अन्तर्गत  बच्चे  गोद  लिए

 जाते  हैं  और  सभी  अनाथ  बच्चे  उन  संगठनों  तथा  एजैन्सियों  द्वारा  संरक्षण  में  लिए  जाने  योग्य  हैं  जो  स्वेच्छा  से

 बच्चे  गोद  लेने  वाले  माता-पिता  को  प्रोत्साहित  कर  रहे  इस  समय  यह  संभव  नए  मार्गनिर्देश  तैयार  फिल्य

 जाने  के  समय  मैं  माननीय  सदस्य  की  सलाह  को  ध्यान  में

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  न्यायमूर्ति  श्री  भगवती  ने  28  1993  को  निराश्रित  तथा

 बच्चों  को  गोद  लेने  सम्बन्धी  विषय  पर  अपनी  सिफारिशें  पेश  क्या  उन  सिफारिशों  में  विदेशों  में  गोद  लिये

 जाने  या  विदेशियों  द्वारा  गोद  लिये  जाने  पर  उन्होंने  अपनी  भावना  व्यक्त  की  थी  ?  देश  के  अंदर  और  बाहर  कुछ
 AS

 ऐसी  संस्थायें  काम  कर  रही  हैं  जो  गोंद  लेने  के  नाम  पर  बच्चों  को  बाहर  ले  जाती  है  और  वहां  जाकर  अरब  देशों

 में  उनके  साथ  क्रूरतम  व्यवहार  किया  जाता  कभी-कभी  धोड़ों  और  ऊंटों  पर  उनको  बांधकर  दौड़ाया  जाता

 जब  बच्चा  रोता  है  या  मर  जाता  है  तो  भीड़  ट्वारा  आनन्द  लिया  जाता  क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी

 है  और  क्या  गोद  लेने  के  आड़  में  ऐसी  प्रवत्तियों  को  रोकने  की  सरकार  द्वारा  कोई  कोशिश  की  जा  रही  ?

 4
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 श्री  तंरक्राबालू  :  अभी  तक  हम  लोगों  को  इस  संबंध  में  कोई  शिकायत  नहीं  मिली

 है  और  माननीय  सदस्य  ने  जो  बात  कही  है  वह  बहुत  ही  गंभीर  मामला  यदि  माननीय  सदस्य  को  इस  बारे  में

 कोई  भी  जानकारी  है  तो  वे  मुझे  बता  सकते  हैं  और  मैं  निश्चय  ही  उसकी  जांच  लेकिन  अभी  तक  हम

 लोगों  को  ऐसी  कोई  शिकायत  नहीं  मिली  है  ?

 माननीय  अध्यक्ष  :  यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिसकी  आप  कृपया  जांच  कर  सकते

 श्री  तंग्काबालू  :  में  निश्वय  ही  इसकी  जांच  हमारे  पास  स्पष्ट  मार्गनिर्देश

 और  हमारी  एजेन्सियों  को  ऐसी  अनुमति  नहीं  बच्चे  को  किसी  अन्य  देश  को  सौंपते  समय  सरकार  पूरी  सावधानी

 बरतती  देश  के  बाहर  जाने  वाले  बच्चों  का  विदेशों  में  कार्यरत  हमारे  मिशन  भी  ख्याल  रखते  देश  के  बाहर

 स्थित  मिशनों  को  हर  माह  नियमित  रूप  से  रिपोर्ट  भेजी  जाती  है  और  वे  भी  इस  संबंध  में  अपनी  रिपोर्ट  भेजते

 लेकिन  देश  के  बाहर  स्थित  हमारे  मिशतों  द्वारा  अभी  तक  कोई  वैसी  शिकायत  नहीं  मिली

 श्री  सूर्य  भारायण  यादव  :  अपना  देश  धर्म-निरपेक्ष  देश  हिन्दू  मुस्लिम  और  ईसाई  कोई  भी

 मजहब  किसी  भी  मजहब  का  बच्चा  किसी  भी  मजहब  वालों  ट्वारा  गोद  लिया  जा  सकता  है  या  सरकार

 कोई  ऐसा  कानून  में  प्रावधान  कर  रही  है  ?

 श्री  वी  तंग्काबालू  :  इस  समय  एक  विशिष्ट  अधिनियम  हिन्दू  दत्तक

 अधिनियम  1956  सिख  तथा  अन्य  समुदाय  के  लोग  इस  अधिनियम  के  अन्तर्गत  आ  रहे  दूसरा  अधिनियम

 संरक्षक  और  प्रतिपाल्य  अधिनियम  है  जो  कि  अल्पसंख्यक  विशेषकर  मुसलमानों  के  लिए  वे  लोग  इस

 अधिनियम  के  अन्तर्गत  बच्चे  गोद  लेते  इस  समय  यही  दो  अधिनियम

 श्री  मुरली  देवरा  :  माननीय  अध्यक्ष  क्या  यह  सत्य  है  कि  वर्तमान  मार्गनिर्देशों  के  अन्तर्गत  शादी

 के  बाद  अथवा  अवैध  रूप  से  पैदा  हुए  बच्चों  को  उनकी  अपनी  मां  की  गोद  नहीं  ले  यदि  तो  क्या

 मंत्री  महोदय  तैयार  किए  जाने  वाले  नए  मार्ग  निर्देशों  में  से  ऐसे  प्रावधानों  को  हटाए  जाने  को  सुनिश्चित

 श्री  तंग्काबालू  :  मैं  निश्चय  ही  इस  सलाह  पर  घविचार  करूंगा

 श्रीयती  अन्दध  प्रभा  अर्स  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  सभी

 औपचारिकताओं  एवं  शर्तों  को  पूरा  करने  के  बाद  गोद  लिए  गए  बच्चों  की  कुशलता  के  लिए  कोई  निगरानी  एजेन्सी

 में  यह  भी  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  इस  संबंध  में  कोई  आवधिक  सर्वेक्षण  अथवा  समीक्षा  करायी  जाती  क्या

 निगरानी  समिति  बच्चों  के  गोद  लिए  जाने  के  बाद  पांच  अथवा  दस  वर्षों  तक  उनकी  समुचित  सुरक्षा  तथा  कुशलता

 सुनिश्चित  करती  मैं  यह  भी  जानना  चाहंगा  कि  क्या  सरकार  इसके  लिए  सिर्फ  गैर-सरकारी  संगठनों  की  मदद

 ले  रही  है  अथवा  सरकार  के  पास  गोद  लिए  गए  बच्चों  की  पूरी  देखभाल  के  लिए  कोई  अन्य  तंत्र  भी
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 श्री  तंग्काबालू  :  राष्ट्रीय  स्तर  पर  एक  सेन्‍्ट्रल  एडॉप्सन  रिसोर्स  एजेन्सी  नामक  एजेन्सी  यह

 एजेन्सी  देश  में  बच्चे  गोद  लिए  जाने  से  संबंधित  सभी  प्रक्रियाओं  पर  निगरानी  रखती  शिशुओं  का  गोद

 लिया  जाता  तथा  गोद  लिए  जाने  से  संबंधित  सभी  मामलों  पर  नियमित  रूप  से  निगरानी  रखी  जाती  सरकारਂ

 इस  संबंध  में  किसी  भी  प्रकार  कौ  अनियपितता  को  टालने  के  लिए  सावधानी  बरतती

 नि

 श्रीमती  प्रतिभा  देवीसिंह  पाटील  :  अध्यक्ष  जहां  पर  अनाथालय  वहां  स ेअनाथ
 |

 बच्चे  अडाप्ट  किये  जाते  हैं  और  ऐसे  बच्चों  को  अडाप्ट  करने  के  लिये  देश  और  बिदेशों  में  रहने  घाले  लोगों  के

 लिये  कानून  बने  जितने  बालक  अडाप्ट  हो  रहे  ये  उस  तुलना  में  बहुत  कम  हैं  जितनी  बड़ी  संख्या  में

 ऐसे  बच्चे  केन्द्र  सरकार  की  एक  स्कीम  505  Village  जिसके  अन्तर्गत  जो  महिलायें  विधवा  होती  उनके
 *

 गुजारे  के  लिये  10-12  अनाथ  बच्चे  दे  दिये  जाते  हैं  जिसका  खर्चा  सरकार  देती  इस  तरह  से  उन  विधवा  औरतों  रे
 के  साथ-साथ  अनाथ  बच्नों  का  भी  गुजारा  हो  जाता  मेरा  कहना  है  कि  स्टेट  में  ऐसे  स्कूल  बहुत  कम  क्या

 हर  स्टेट  505  ४४॥५६०  की  स्कीम  को  हर  जिले  में  लागू  करने  पर  विचार  करेगी  ?

 श्री  वी०  तंग्काबालू  :  यह  एक  अच्छी  सलाह  है  और  सरकार  इसका  अध्ययन  करमे  का  प्रयास

 "165.  श्री  ए«  अशोक  राज  :

 श्री  खेलन  राम  जांगड़े  :

 क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों/अन्य  पिछड़े  वर्गों  के  विद्यार्थियों  क ेलिए  आवामौय

 विद्यालयों  की
 राज्यवार/संघ

 राज्य  क्षेत्रवार  संख्या  कितनी
 ञ

 इन  विद्यालयों  में  पढ़  रहे  विद्यार्थियों  को  राज्यवार-संघ  राज्य  क्षेत्रवार  अनुमानित  संद्या  छितती  7.  मु

 देश  में  राज्यवार/संघ  राज्य-क्षेत्रवार  ऐसे  कितने  और  विद्यालय  खोले  जाने  का  प्रस्ताव  *

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  केंद्रीय  सरकार  द्वारा  इस  योजना  के  अंतर्गत  राज्यवार  सच  शज्य

 क्षेत्रवार  कितनी  सहायता  प्रदान  की  गई  ?

 कल्याण  पंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  विभिनन  केंद्रीय/केंद्र  क्षेत्र/केंद्र  प्रायोजित  ८
 योजनाओं  के  अन्तर्गत  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  छात्रों  क ेलिए  आवासीय  स्कूलों  की  संख्या  297  है  जिसमें  *

 से  80  आवासीय  स्कूल  अनुसूचित  जाति  छात्रों
 और  स्कूल  अनुसूचित  जनजाति  छात्रों  क ेलिए  चलाए  जा  रहे

 योजना-वार  और  राज्य-वार  सूचना  संलग्न  विवरण  एक  से  चार  में  दी  गई  इन  योजनाओं  में  अन्य  पिछड़े
 वर्ग  शामिल  नहीं

 है
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 .

 इसके  अतिरिक्त  अनुसूचित  जातियों  और  जनजातियों  के  लिए  बहुत  संख्या  में  आवासीय  स्कूल  राज्य  सरकारों

 तथा  स्वैच्छिक  संगठनों  द्वारा  चलाए  जा  रहे

 केन्द्रीय  क्षेत्र/केंद्र  प्रायोजित  योजनाओं  के  अंतर्गत  आवासीय  स्कूलों  में  दाखिल  गए  छात्रों  को  अनुमानित

 संख्या  20060  है  जिसमें  से  11,573  छात्र  अनुसूचित  जनजातियों  के लिए  आवासीय  स्कूलों  में  है  और  लगभग

 8487  छात्र  अनुसूचित  जातियों  के लिए  आयासीय  स्कूलों  में  इन  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों

 के  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्रवार  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  पांच  और  में  दिए  गए

 8  वीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  देश  में  लगभग  76  ऐसे  आवासीय  स्कूल  खोलने  का  प्रस्ताव  है

 जिसमें  से  20  अनुसूचित  जातियों  और  56  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  राग्यवर/संघ  राज्य-क्षेत्र-वार

 राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों/स्वैच्छिक  संगठनों  से  प्राप्त  प्रस्तावों  पर  निर्भर

 यह  सूचना  संलग्न  विवरणों  7  से  10  में  दी  गई

 विवरण-एक

 अनुसूचित  जातियों  के  लिए  स्वैच्छिक  संगठनों  को  सहायता  की  केन्द्र  प्रायोजित  योजना  के  अन्तर्गत

 गैर  सरकारी  संगठनों  द्वारा  आ  छात्रों  के  लिए  चलाये  जा  रहे  आवासीय  स्व्ूलों  की

 क्रम  राज्य  का  नाम  स्व्पूलों  की  संख्य

 1.  आमन्च्र  प्रदेश  छः

 2.  बिहार  4

 3.  कनटिक  17

 4.  मणिपुर  1

 5.  उड़ीसा  3

 6.  उत्तर  प्रदेश  29

 7.  पश्चिम  बंगाल  $

 8.  पिपुरा  1

 9.  तमिलनादु  2

 10  गुजरात

 हे
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 मौद्िक  उत्  ७  रर ्र_/_"ऑर्ट_ऑन्न्‍्नपखपपपप/

 विवरण-दो

 आदिवासी  क्षेत्रों  में  आश्रम  स्कूलों  कौ  स्थापना  की  योजना  के  अंतर्गत  इस  योजना  के  आरम्भ  अर्थात्‌

 1990-91  से  स्थापित  किए  गए  आश्रम  स्कूलों  की  संख्या

 क्र  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  et  स्कूलों  की  संख्या

 1.  आंध्र  प्रदेश  16

 2.  गुजरात  45

 3  कर्नाटक  02

 4  केरल  10

 5  महाराष्ट्र  38

 6  उड़ीसा  16

 7  सिधिकम  03

 8  तमिलनाडु  24

 9  भ्रिपुरा  07

 10.  उत्तर  प्रदेश  06

 विवरण-तीन

 निम्न  साक्षर  पाकेटों  में  अनुसूचित  जनजाति  की  लड़कियों  के  लिए  शैक्षिक  परिसर  की  योजना  के

 अंतर्गत  1993-94  के  दौरान  राज्य-बार  संस्वीकृत  किए  गए  शैक्षिक  परिसरों  की  संख्या

 क्र  सं  राज्य  घरिसरों  की  संख्या

 1.  आंध्र  प्रदेश

 2.  गुजरात  4

 3.  केरल

 4.  प्रध्य  प्रदेश  6

 5.  महाराष्ट्र

 6.  उड़ीसा  6

 राजस्थान  4
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 निम्न  साक्षर  पाकषेटों  में  अनुसूचित  जनजाति  की  लड़कियों  के  लिए  शैक्षिक  परिसरों  की  योजना  1993-94

 में  शुरू  की  गई  इसलिए  1991-92  और  1992-93  के  दौरान  कोई  परिसर  स्थापित  नहीं  किए

 विवरण-चार

 अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  स्वैध्छिक  संगठनों  द्वारा  जलाए  जा  रहे  आवासीय  स्कूल

 क्र  राज्य  का  भाम  स्वूलों  की  संख्या

 1...  आंध्र  प्रदेश

 रा

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  5

 3...  असम

 4,  बिहार  5

 5...  गुजरात  1

 6...  कर्नाटक  2

 7...  भध्य  प्रदेश  ]

 8...  मेघालय  |

 9.  उड़ीसा  4

 10.  राजस्थान  1

 ll  ठत्तर  प्रदेश  4

 12.  पश्चिम  बंगाल  ही  1

 कुल  :
 ॥

 27

 विवरण-पांच

 विधिन्त  राज्यों  के  स्वैच्फिक  संगठनों  को सहायता  की  योजना  के  तहत  चलाए  जा  रहे  आवासीय  स्व्ूलों

 में  दाखिल  छात्रों  की  अनुमानित  संख्या

 फ़«  सं«  राज्य  अनुसूचित  जनजाति

 1  2  _  3

 1.  आंध्र  प्रदेश  .  57

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  -

 3.  असम  -

 4.  बिहार  450

 5...  गुजरात  125



 2  3

 6  कनटिक  1740

 7  केरल  ण

 है  मध्य  प्रदेश  125

 9...  गहाराष्ट्  60

 10...  मणिपुर  100

 है  मेघालय
 -

 12.  उड़ीसा  325

 3.  राजस्थान  -

 सिविकम
 “

 15.  तमिलनाडु  225

 16.  जिपुरा  100

 17...  उत्तर  प्रदेश  2925

 18.  पश्चिम  बंगाल  हु  .  687

 कुल

 गम

 ___
 8487

 ह

 अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  केद्रीय  क्षेत्र/केन्द्र  प्रायोजित  योजना  के  तहत  छलाए  जा  रहे  आवासीय

 स्कूलों  में  दाखिल  छात्रों  की  अनुमानित  संख्या
 अकाकाअ «कम»  «%«०ज«

 क्र  राज्य  अनुसूचित  जनजातियां

 शैक्षिक  परेसर  आश्रम  कुल

 _  संगठन  स्कूल

 _1  2  3  5  छः

 1.  आंध्र  प्रदेश  50  30  800  रा  880

 2.  अरूणाचल  प्रदेश  -  1811  -  1811

 3.  असम  -
 46  -  46

 4...  बिहार  -
 925

 -  925

 5.  गुजरात  200  32  193  425

 6.  कनटिक  -
 250  200  450

 10
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 1  2  3  4  5  6

 7.  केरल  50
 -

 300  350

 8...  भध्य  प्रदेश  300  326
 -

 626.

 9.  महाराष्ट्र  50
 -

 1900  1950

 10.  -  मणिपुर  रा
 -  -  न

 1].  मेघालय  -  517  -  517

 12.  उड़ीसा  200  265  400  965

 13.  राजस्थान  200  98  -  298

 14.  सिक्किम  -  -
 400  400

 15.  तमिलनाडु
 -  -

 1000  1000

 16.  प्रिपुरा  -  -
 500  500

 17.  उत्तर  प्रदेश  -  194  200  394

 18.  पश्चिम  बंगाल  -
 36

 -  36

 19  ..  $89

 विवरण-सात

 विधिन्न  राज्यों  को  वर्ष  1991-92,  1992-93  और  1993-94  के  लिए  स्वैच्छिक  संगठनों  को  सहायता

 की  योजना  के  तहत  आवासीय  स्कूलों  के  लिए  निर्मुकत  निश्चियों  के  ब्यौरे

 राज्य
 |

 1991-92  1992-93  1993-94.

 आंध्र  प्रदेश  8.08  9.00  45.36

 बिहार  2.74  4.47  14.16

 गुजरात  2.45  2.69  4.93

 कनटिक  5.96  24.22  $9.42

 अध्य  प्रदेश  2.43  2.67  4.93

 महाराष्ट्र  न  न  1.04

 उड़ीसा  5.05  5.56  11.52

 तमिलनाडु  4.96  5.43  9.91

 त्िपुरा
 -  -  1.90

 पश्चिम  बंगाल  2.76  14.92  22.10
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 विवरण-आठ

 आदिवासी  उप  योजना  क्षेत्रों  में  आश्रम  स्कूलों  की  स्थापना  की  योजना  के  तहत  राज्यों/संघ  राज्य

 क्षेत्रों  को  निर्मुक्त  केन्द्रीय  सहायता को  केन्द्रीय  सहायता  EER  मानकर  ++  +म+कआ+«ब  +थभ5आ

 1991-92  1992-93  "4993-54

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र

 1.  आंध्र  प्रदेश  गरिमा  3500.  34.50

 2...  गुजरात
 -  25.00  -

 3...  कर्नाटक  -  -  -

 4...  केरल  38.38  39.73  47.10

 5...  महाराष्ट्र  190.00  -  69.42

 6...  उड़ीसा  20.00  42.00  16.20

 7...  तमिलनाडु  -
 24.69  34.65

 8.  —  ग्रिपुरा  08.00  10.00  10.00

 9...  उत्तर  प्रदेश  -  23.58  40.68

 ओर  कुल  :  ँ  256.38  200.00  252.55

 विवरण-नौ

 1993-94  के  दौरान  कम  साक्षरता  पॉकेटों  में  अनुसूचित  जनजाति  की  लड़कियों  के  लिए  शैक्षिक  परिसर

 की  योजना  के  तहत  निर्म॒ुक्त  निधियां

 सं«  आन्ध्  प्रदेश  5.28,666/-

 2.  गुजरात  25,32,668/-

 3  केरल  4,93,833/-

 4  मध्य  प्रदेश  35,20,334/-

 5.
 महाराष्ट्र

 6
 उड़ीसा

 7
 राजस्थान
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 1992-93  निम्न  साक्षरता  पॉकेटों  में  अनुसूधित  जनजाति  की  लड़कियों  के  लिए  शैक्षिक  परिसर  की  योजना

 1993-94  से  शुरू  की  गई  इसलिए  1991-92  और  1993-94  के  दौरान  कोई  सहायता  अनुदान  नहीं  दिया

 विवरण-दस

 1991-92,  1992-93  और  1993-94  के  दौरान  आवासीय  स्कूलों  के  संचालन  के  लिए  स्वैच्छिक  संगठनों

 को  निर्मुक्त  सहायता  अनुदान  राशि  को  दर्शाने  बाला  विवरण

 क्रम  राज्य
 का  नाम  1991-92  1992-93

 1993-94  _

 1.  आंध्र  प्रदेश  -
 65,790  1,39,950

 2.  अरूणाचल  प्रदेश  25,70,824  54,96,118  67,51,373

 3...  बिहार  11,64,580  16,74,245  16,48,309

 4...  गुजरात  -
 63,900  1,06,193

 5.  कनटिक  14,576  6,37,155  17,44,290

 6...  मध्य  प्रदेश  98,200  3,88,815  12,85,883

 7...  मेघालय  28,27,500  29,00,000  48,69,986

 8...  उड़ीसा  1,72,724  3,78,286  6,89.916

 9...  शजस्थात  9,11,827  10,15,540  10,49,150

 10.  उत्तर  प्रदेश  4,22,964  3,71,643  2,96,360

 _11  पश्चिम
 बंगाल  77,603  205056  18872

 श्री  ए०  अशोक  राज  :  प्रश्नसूची  में  मेश  नाम  गलती  से  रायਂ  छपा  हुआ

 मानतीय  मंत्री  जी  ने  अपने  उत्तर  में  विभिन्‍न  सरकारी  क्षेत्रों/सरकारी  प्रायोजित  विभिल  योजनाओं  के  अंतर्गद

 अनूसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  चलाए  जा  रहे  आवासीय  विद्यालयों  के  संबंध  में

 मंत्री  जी  ने  यह  भी  कहा  है  कि  इसके  अलावा  रण्य  सरकारों  तथा  अन्य  स्वयंसेवी  संगठनों  द्वारा  भी  काफी

 संख्या  में  आवासीय  विद्यालय  चलाए  जा  रहे  मैं  मानवीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहूंगा  कि  अनुसूचित  जातियों

 तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  क्‍या  कोई  अन्य  योजनाएं  भी  हैं  जिनके  अन्तर्गत  ऐसे  स्कूल  चलाए  जा  रहे

 श्री  तंग्काबालू  :  सरकार  की  कई  अन्य  योजनाए  हैं  जैसे  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित

 जनजाति  के  विद्यार्थियों  को  हाई  स्कूल  के  बाद  दी  जाने  लाती  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति

 के  विद्यार्थियों  के  एवं  की  छात्रावास  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के

 लिए  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  संख्याएं  प्रतियोगी  परीक्षाओं  के  पूर्व  प्रशिक्षण  देने  की  अनुसूचित  जाति  तथा

 अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  कोचिंग  तथा  सह  मल  न  कार्यों  से  जुड़े  लोगों  के  बच्चों  के लिए  हाईस्कूल
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 से  पूर्व  दी  जाने  वाली  छात्रवति  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  बुक  राष्ट्रीय  ओवरसीज

 छात्रवतियां  और  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  मेधावी  छात्रों  क ेलिए  विशेष  अनुदान  अनधिसूचित

 खानाबदोश  तथा  अर्थ  खामाबदोश  अनुसूचित  जाति  में  शामिल  किए  गए  भूमिहीन  खेतीहर  मजदूरों

 के  पारंपरिक  कारीगरों  के  लिए  विदेशों  में  उच्च  डिग्रियों  तथा  ड्ावटरेट  की  उपाधि  के  बाद  अध्ययन  की

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  के  कल्याण  के  लिए  शुरू  की  गई  ये  प्रमुख  योजनाएँ  चलाई  जा  रही

 श्री  अशोक  राज  :  इन  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  लिए  मैं  माननीय  मंत्री  जी  को  धन्यवाद

 देता  मेरा  दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि  चालू वित्त  वर्ष  1994-95  के  दौरान  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों

 के  लिए  आवासीय  विद्यालय  खोलने  हेतु  केद्रीय  सहायता  के  रूप  में  कितनी  राशि  दी  गई  है  ?  मैं  माननीय  मंत्री

 जी  से  यह  भी  जानना  चाहंगा  कि  क्या  इस  प्रणाली  का  जांच  हेतु  कोई  निगरानी  व्यवस्था  है  ?

 श्री  तंग्काबालू  :  महोदय  चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के

 विद्यार्थियों  क ेलिए  आश्रम  को  स्थापना  किए  जाने  हेतु  आंध्र  प्रदेश  सरकार  को  66.08  लाख  रुपये  उपलब्ध  कराए

 गए  इस  योजना  के  अनतर्गत  अनुसूचित  जनजाति  के  विद्यार्थियों  क ेलिए  आवासीय  विद्यालयों  कौ  स्थापना  किए

 जाने  हेतु  किसी  और  गैर  सरकारी  संगठन  को  अभी  तक  कोई  सहायता  राशि  नहीं  प्रदान  की  गई  है  और  चालू  1994-95

 के  दौरान  कम  साक्षरता  वाले  पाकेटों  के  लिए  शैक्षणिक  कम्पलेक्स  योजना  के  अंतर्गत  अभी  तक  कोई  राशि  प्रदान

 महीं  की  गई  है  ?  लेकिन  ज्यों  ही  इस  संबंध  में  प्रस्ताव  आएगा  तो  सरकार  इसके  लिए  आवश्यक  राशि  जारी  करने

 को  तैयार  है  ?  चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  अनुसूचित  जाति  के  विद्यार्थियों  के कल्याणार्थ  आवासीय  विद्यालयों  की

 स्थापना  संबंधी  योजना  के  अन्तर्गत  गैर  सरकारी  संगठनों  को  115.64  लाख  रुपए  कौ  सहायता  राशि  दी  गई

 श्री  अशोक  राज  :  महोदय  मैंने  भी  निगरानी  व्यवस्था  से  संबंधित  एक  प्रश्न  पूछा

 श्री  बी०  तंग्काबालू  :  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारों  के  स्तर  पर  नियमित  निगरानी  किए  जाने  हेतु  व्यवस्था

 इस  संबंध  में  राज्य  सरकारों  की  मदद  मिल  रही  देश  तथा  राज्य  दोनों  स्तरों  पर  सहयोग  से  कार्य  हो  रहा

 सभी  प्रपुख  राज्यों  में  इसके  कार्यालय  तथा  क्षेत्रीय  कार्यालय  क्षेत्रीय  समन्‍्थयक  इस  कार्य  को  कर  रहे

 नियक्त  किए  गए  आयुक्त  समय  समय  पर  योजनाओं  के  क्रियान्वयन  की  जानकारी  सरकार  को  देते

 श्री  खेलन  राम  जांगड़े  :  अध्यक्ष  सरकार  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  के  छात्रों  क ेलिए  छात्रावासों

 का  निर्माण  करने  के  लिए  जो  धनराशि  दे  रही  है  वह  भी  लागत  के  हिसाब  से  बहुत  कम  छात्रावासों  का  निर्माण

 कार्य  निर्धारित  समय  में  भी  पूरा  नहीं  हो  इसका  कारण  यह  है  कि  इस  कार्य  में  जो  अधिकारी  लगे  हुए  हैं

 वह  अनुसूचित  जाति  और  जनजातियों  के  लिए  कार्य  में  रुचि  नहीं  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि

 पंचवर्षीय  योजना  में  कितनी  राशि  1994-95  में  प्रदान  करने  वाले  हैं  और  इसकी  निगरानी  समिति  जो  आप

 बना  रहे  क्या  उसमें  जम-प्रतिनिधियों  का  समाथेश  किया  जा  रहा  है  ?

 14



 13  1916  मौखिक  उत्तर

 श्री  तंग्काबालू  :  यह  योजना  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारं  ट्वारा  समान  सहभागिता  के

 आधार  पर  कार्यान्वित  की  जा  रही  जब  कभी  भी  राज्य  सरकारें  छात्रावासों  के  निर्माण  हेतु  आवश्यक  धनराशि

 के  लिए  अनुरोध  करती  हैं  तो  हम  यह  राशि  स्वीकृत  करते  हैं  और  राण्य  सरकारों  से  यह  कार्य  पूरा  करने  के  लिए

 कहते  और  राज्य  सरकारें  यह  कार्य  पूरा  करने  के  लिए  भरसक  प्रयास  कर  रही  कुछ  मामलों  में  भूषि  और

 अन्य  सुविधाओं  के  अभाव  में  वे  इस  कार्य  को  निश्चित  समय  पर  पूरा  कर  पाने  की  स्थिति  में  नहीं  हम  राज्य

 सरकारों  से  इन  कार्यों  को  निश्चित  समय  सीमा  के  भीतर  पूरा  करने  के  लिए  कहते

 मैं  सभा  को  मह  बताना  चाहता  हूँ  कि  विगत  में  इस  सम्बन्ध  में  प्रतिबंध  लगे  अब  हमने  निर्माण  लागत

 पर  से  प्रतिबंध  हटा  लिए  तीन  माह  हमने  राज्य  सरकारों  से  सी  दर  पर  निर्माण  कार्य  करने

 हेतु  कहा  था  अब  इस  कमी  को  दूर  कर  दिया  गया  न्यूनतम  राशि  से  छात्रावासों  के  निर्माण  में  कोई  समस्या

 नहीं  वे  अब  राज्य  में  लागू  अथवा  डी  के  मानदंडों  के अनुसार  यह  योजना

 लागू  कर  सकते  इसमें  कोई  समस्या  नहीं

 जैसा  कि  माननीय  सदस्य  पूछ  रहे  थे  कि  आठवीं  पंचवर्धीय  योजना  में  छात्रायासों  के  निर्माण  के  लिए  कितनी

 धन  राशि  व्यय  करने  पर  विचार  किया  जा  रहा  इस  संबंध  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  अनुसूचित  जातियों

 के  छात्रों  और  छात्राओं  के  लिए  छात्रावासों  हेतु  59  करोड़  रुपये  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  छात्रों  और  छात्राओं

 के  छात्रावासों  क ेलिए  31  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया  आठवीं  पंचवर्षोय  योजना  के  दौरान  इस  प्रयोजनार्थ

 कुल  90  करोड़  रुपये  निर्धारित  किए गए

 श्री  भेद्ध  लाल  मीणा  :  अध्यक्ष  आज  देश  में  जिस  तरह  महंगाई  यढ़  रही  ठसे  देखते  हुये  विभिन्न

 आवासीय  छात्रावासों  या  अन्य  छात्रावासों  में  रहने  वाले  बच्चों  को  दी  जाने  बालो  छात्रवृत्ति  बहुत  हो  कम  मैं

 आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  महंगाई  के  हिसाब  से  छात्रवृत्ति  को  बढ़ाया

 मेरा  दूसरा  प्रश्न  है  कि  भारत  सरकार  के  अंतर्गत  जितने  केन्रीय  विद्यालय  चलते  उनमें  किसी  में  छात्रावास  नहीं

 मैं  जनता  चाहता  हूं  कि  क्‍या  केन्द्रीय  विद्यालयों  के  लिये  भी  छात्रावास  बताने  की  कोई  स्कीम  भारत  सरकार

 के  विचाराधीन  है  ?

 श्री  वी  तंग्काबालू  :  छात्रावास  शुल्क  के  संबंध  वै ंमाननीय  सदस्य  की  इस  बात  से  राहप्त

 हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  लागत  में  हुई  वद्धि  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  और  हमने  इस  संबंध  में  योजना  आयोग  से

 सम्पर्क  किया  यह  प्रस्ताव  सरकार  के  जांचाथीन

 माननीय  सदस्य  द्वारा  पूछे  गए  अन्य  प्रश्न  के  उत्तर  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  दिए  जब  यह  प्रस्ताव  हमारे

 पास  आयेगा  तो  हम  निश्चित  रूप  से  इसकी  जांच
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 कुपारी  फ़रिडा  तोपनो  :  1993-94  के  दौरान  कुछ  शैक्षणिक  परिसर  स्वीकृत  किए  गए

 हैं  और  मैं  यह  जानना  चाहती  हूं  कि  क्या  ये  शैक्षणिक  परिसर  आवासीय  हैं  अथवा  गहीं  और  क्या  केकौय  सरकार

 ट्वारा  इनको  पूरा  अनुदान  दिया  जा  रहा  मैं  यह  भी  जामना  चाहती  हूं कि  ऐसे  काम्पलेक्स  उड़ीसा  में  कहां-कहां

 स्थिति

 श्री  तंग्काबालू  :  जी  महोदय  यह  केवल  उड़ीसा  में  शैक्षणिक  परिसरों  और  आवासीय

 विद्यालयों  के  बारे  में

 श्री  मारायण  सिंह  चौथरी  :  अध्यक्ष  इस  समय  हरियाणा  में  गवर्ममेंट  ऑफ  इंडिया

 के  केक्ल  3  स्कूल  शैद्यूल  कास्ट्स  एण्ड  शैडयूल  ट्राइब्स  के  लिये  अभी  मंत्री  पहोद८  ने  फरमाया  कि  शैदपूल्ड

 कास्ट्स  के  बच्चों  के लिये  20  स्कूल  तथा  शैड्यूल्ड  ट्राइब्स  के  बच्चों  के  लिये  56  स्कूल  खोले  मैं  जानना
 '

 आाहता  हूं  कि  क्‍या  इनमें  से  कोई  स्कूल  हरियाणा  प्रान्त  में  भी  खोला  यदि  तो  कहां  खोला

 इसके  अतिरिषत  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  कुछ  वालेंटरी  आर्गेगाईजेशन्स  देश  में  शैद्यूल्ड

 कास्ट्स  एण्ड  शैड्यूल्ड  ट्राइब्स  के  बच्चों  के  लिये  रेजीडेंश्यल  स्कूल  चला  रही  क्या  उन्हें  भी  केन्द्रीय  सरकार

 वित्तीय  सहायता  प्रदान  करती  यदि  हां  तो  उसके  क्‍या  नियम  हैं  और  उन्हें  क्या  सहायता  प्रदान  की  जाती  है  ?

 श्री  तंग्काबालू  :  हमें  हरियाणा  सरकार  से  अभी  तक  कोई  प्रश्तांव  प्रॉप्त  नहीं  हुआ  यदि

 हमारे  पास  सरकारी  प्रस्ताव  आयेगा  तो  हम  निश्चित  रूप  से  उस  पर  विदार  *

 गैर-सरकारी
 संगठनों  द्वारा  विद्यालय  चलागे  जाने  के  लिए  विशिष्ट  मार्ग  निर्देश  रखे  गए  यदि  उनके

 प्रस्ताव  ऐसे  मार्ग  निर्देशों  के  अनुरूप  होंगे  तो  हम  उन  पर  निश्चित  रूप  से  विचार

 हरियाणा  के  सम्बन्ध  में  हमारे  पास  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 .

 श्री  सोमजीभाई  डामोर  :  अध्यक्ष  देश  में  10  करोड़  आदिवासी  लोग  बसते  इस  हिसाब

 से  आप  यदि  देखेंगे  तो  अंदाजा  लगाया  जा  सकता  है  कि  उनके  बच्चे  कितने  इसे  ध्यान  में  रखते  अभी

 मंत्री  जी  ने  जो  कड़े  यहां  दिये  कि  इस  समय  रेजिडैंश्यल  स्कूलों  में  एनरोल्ड  अनुसूचित  और  जनजाति  के  बच्चों

 की  प्ं्या  लगभग  11  हजार  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि जब  आप  इस  साल  56  नये  स्कूल
 उन  है  लिये  खोलने  जा  रहे

 मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  बच्चों  की  संख्या  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  कितने  स्कूल
 खोले  जाएं  और  स्कूलों  में  कितने  बच्चे  रखे  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अखिल  भारतीय  आदिवासी

 विकास  परिषद  की  ओर  से  होस्टल  और  आश्रम  स्कूल  खोलने  को  मांग  की  गई  लेकित  जह  आज  तक  मंजूर
 नहीं  हुई  इसलिए  क्या  मंत्री  महोदय  इन  प्रपोजलों  की  ओर  ध्यान  देंगे  और  क्या  बच्चों  की  संख्या  को  ध्यान  में
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 रखते  हुए  एक  या  दो  करोड़  रुपया  इन  जाति  के  बच्चों  के  लिए  होस्टल  खोलने  पर  खर्च  करने  के  लिए  देने  भर

 विचार  करेंगे  क्योंकि  अन्य  कार्यों  पर  तो  मंत्रालय  करोड़ों  रुपया  खर्च  करता  है  लेकिन  हमारे  बच्चों  के  लिए

 एक  या  दो  करोड़  रुपए  भी  क्यों  खर्च  नहीं  करता  यह  अन्याय  और  अत्याचार  हमारे  ऊपर  क्‍यों  किया  जा

 श्री  बी०  तंग्काबालू  :  वास्तव  में  हमारी  सरकार  ने  देश  में  अनुसूचित  जातियों  अथवा  अनुसूचित
 जनजातियों  के  साथ  कोई  अन्याय  महीं  किया  इस  सम्बन्ध  में  हमारे  ब्िचार  स्पष्ट  हैं  कि हम  अनुसूचित  जातियों

 और  अनुसूचित्त  जनजातियों  की  अधिकाधिक  सहायता  करना  चाहते  हैं  और  हम  इसके  लिए  भरसक  प्रयास  कर

 रहे

 अनुमूचित  जातियों  के  8487  लोग  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  सहायता  प्राप्त  विद्यालयों  में  और  11,573  लोग

 आध्रम  विद्यालयों  में  अध्ययनरत  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  लगभग  5,893  विद्यालय

 माननीय  सदस्य  द्वारा  हमारे  विभाग  को  सौंपे  गए  कुछ  प्रस्तावों  के  संबंध  में  पूछे  गए  प्रश्न  के  बारे  णे  यह

 कहता  हूँ  कि  इन  प्रस्तावों  के  बारे  में  कुछ  अड्चनें  हैं  इस  सम्बन्ध  में  हमने  मानतीम्र  सदस्य  को  भी  सूचित  कर

 दिग्या  हम  इन  अड़चनों  के  दूर  हो  जाते  पर  इन  प्रस्तावों  पर  मार्गनि्देशों  के  दायरे  में  बिचार  करेंगे  हम

 तिर्धारित  मानदण्डों  में  आते  बाले  प्रस्तावों  को  लंबित  नहीं  रखते

 माननीय  सदस्य  यह  आरोप  लगा  रहे  हैं  कि  हम  अनुसूचित  अनुसूचित*अर्भजाति  समुदाय  को  पर्याप्त

 धनराशि  प्रदान  नहीं  कर  रहे  जैसा  कि  मैंने  पहले  बताया  है  कि  आठवीं  योजना  में!अनुसूचित  जातियों  के  छात्रों

 और  छात्राओं  के  लिए  छात्रावासों  हेतु  59  करोड़  रुपये  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  छात्रों  और  छात्राओं  के  लिए

 पलाजवासों  हेतु  लगभग  3  करोड़  रुपये  का  आवंटन  प्रस्तावित  आठवीं  योजना  में  इस  प्रयोजनार्थ  ऋुल

 90  करोड़  रुपये  निर्धारित  किए  गये  हमें  जब  भी  धनराशि  मिलेगी  तो  हम  उसे  उसी  समथ  जारी  कर  अनुसूचित

 जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  के  बारे  में  हम  भी  चिंतित  इसमें  कोई  कैमी  नहीं  की  जा  रही

 अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  समुदाय  के  बारे  में  हमारा  अलग  दृष्टिकोण

 ४4

 हम  अनुसूचित  जातियों

 और  अनुसूचित  जनजातियों  को  अधिकतम  महत्व  देना  चाहते  हम  इस  मामले  में  किसी  से  पीछे  नहों

 श्री  नायकर  :  माननीय  मंत्री  ने  विद्यालयों  को  स्थापना  के  बारे  में  आंकड़े  दिए  जहां  तक

 अनुबंध-दो  का  संबंध  गुजरात  में  45  और  महाराष्ट्र  में  38  विद्यालय  स्थापित  किए  गए  परन्तु  जहां  तक  कर्नाटक

 का  सम्बन्ध  वहां  केवल  दो  विद्यालय  स्थापित  किए  गए  जोकि  नगण्य  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह

 जानता  चाहता  हूं  कि  क्‍या  ऐसा  राज्य  सरकार  क़ी  ओर  से  प्रस्ताव  न  दिए  जाने  के  कारण  हुआ  है  अथवा  क्‍या  यह

 सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकार  द्वारा  दिए  गए  सभी  प्रस्तावों  को  अस्वीकृत  कर  दिया

 श्री  वी०  तंग्काबालू  :  हमने  नियमों  के  अनुरूप  रखे  गए  किसी  प्रस्ताव  को  अस्वीकार  नहीं  किया

 राण्य  सरकार  की  ओर  से  जो  भी  प्रस्ताव  प्राप्त  होते  उन्हें  निश्चित  रूप  से  उचित  महत्व  दिया  जाता

 कर्नाटक  ग़ज्य  की  ओर  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  हम  किसी  भी  राज्य  सरकार  के  साथ  पक्षपात
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 मौखिक  उत्तर
 ल्‍

 ;  4  अगस्त  1994
 मौखिक  उत्तर  ____  ७  ०  उमर  1294

 पूर्ण  बर्ताव  नहीं  कर  रहे  हम  राम्य  सरकारों  द्वारा  दिए  गए  प्रस्ताओं  घर  मार्ष  निर्देशों
 क ेअनुरूप  विचार  करेंगे

 और  उन्हें  स्वीकृति  करने  हेतु  भरसक  प्रयास  कर्षाटक  राज्य  ने  दो  विज्वालयों
 के

 लिए  आवेदन  किया  है  और

 हमने  दो  विद्यालयों  के  लिए  स्व्रीकृति  दे  दी

 श्री  दिलीप  सिंह  भूरिया  :  अध्यक्ष  मै  मंत्री  जी  से यह  जानना  चाहता  हूं  जैसा  कि  इन्होंने  कहा  जो

 पोस्ट  ग्रेज्युएट  एस«  के  छात्र  हैं  उनको  स्कालरशिप  और  स्टाइफंड  केन्द्र  सरकार  देती  और  उससे

 नीचे  के  लोगों  को  राज्य  सरकोरें  देती  तो  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  उनका  स्टाईफंड  और  स्कालपरशिप  बढ़ा  दी

 तो  क्या  भारत  सरकार  उस  अनुपात  में  इनकी  स्कालरशिप  या  स्टाइफंड  बढ़ाने  पर  विचार  ताकि  ये  लोग

 जो  कम  धन  होने  के  कारण  कैदियों  जैसी  जिंदगी  बिता  रहे  हैं  उसमें  .

 श्री  तंग्काआलू  :  मैं  छात्रवृत्तियों  क ेलिए  अपर्याप्त  धनराशि  के  बारे  में  माननीय  सदस्थ  के  विधार

 से  सहमत  हमारा  विचार  छात्रव॒त्तियों  को  बढ़ाने  का  हमने  योजगा  आयोग  से  पहले  ही  सम्पर्क  किया

 हम  इस  संबंध  में  अनुकूल  उतर  भी  आशा  कर  रहे  हम  समुदाय  के  साथ  निश्चित  रूप  से  न्याय  हम

 छाम्रवृत्ियों  को  बढ़ाने  का  प्रयास  भी  कर  रहे

 श्री  राम  निहोर  राय  :  अध्यक्ष  उत्तर  प्रदेश  में  कई  आश्रम  पद्धति  के  स्कूल  हैं  लेकिन  उनकी

 अपनी  बिल्डिंग  नहीं  ये किराए  पर  ली  हुई  कुछ  स्कूल  ऐसे  भी  हैं  जिनमें  केवल  आठवीं  कक्षा  तक

 पढ़ाई  होती  बच्चे  आठवीं  पास  करके  इधर-उधर  भचटकते  रहते  मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या

 थे  ऐसे  विधालय  खोलने  की  ज्यवस्था  करेंगे  जिनमें  दसवीं  कक्षा  तंक॑  था  इंटर  का  पढ़ाई  हो  सके  ?

 हा  ु

 श्री  तंग्काबालू  :  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  जैसे  ही  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हम  उस  पर  विचार

 डा«  आर»  मल्लू  :  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  बच्चों  क ेलिए  आवास  विद्यालय

 की  धारणा  के  अच्छे  परिणाम  प्राप्त  हो  रहे  राण्य  में  समाज  कल्याण  छात्रावासों  पर  काफी  धनराशि  व्यय  की

 जाती  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  केन्द्रीय  सरकार  से  ऐसा  कोई  निर्देश  मिला  है  कि

 नियमित  समाज  कल्याण  छात्रावासों
 को  चलाने  के  बजाय  आवासीय  विद्यालय  खोले  जाएं  क्योंकि  इन  छात्रावासों

 पर  करोड़ों  रुपये  व्यय  होते  हैं  लेकिन  परिणाम  अत्यधिक  निराशाजनक  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  भी

 जानना  चाहूंगा  कि  आवासीय  विद्यालय  खोलने  के  संबंध  में  आंध्र  प्रदेश  से  कितने  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  क्या  ये

 प्रस्ताव  ठीक  हैं  और  यदि  थे  टीक  हैं  तो  मंत्री  महोदय  इन  आंगासीय  विद्यालयों  का  निर्माण  कब  करवाने  जा  रही
 ॥
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 श्री  तंग्काबालू  :  हमने  राज्य  सरकारों  से  इन  आवासीय  विद्यालयों  के  लिए  प्रस्ताव  भेजने  का

 आग्रह  किया  है  मुझे  विशेषकूप  से  यह  सूचित  करते  हुए  प्रसलता  है  कि  आन्ध्र  प्रदेश  ने  चार  विद्यालयों  के  प्रस्ताव

 भेजे  हैं  और  हमने  चार  विद्यालयों  की  मंजूरी  दी  हमने  इस  वर्ष  के  लिए  66.6  लाख  की  राशि  आवंटित  की

 ब्रवण  1916 मौखिक  उत्तर

 शैजीज-रोधी  टीका  केन्द्र

 *168  श्री  उदयसिंहंराव  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ॥

 क्या  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  की  सहायता  से  रैबीज  रोधी  टीका  केन्द्र  स्थापित

 किए  गए

 यदि  तो  राज्य  और  संघ  राज्य  क्षेत्रवार  ये  केन्द्र  कहां-कहां  स्थित

 कया  इन  केद्ों  में  रैबीज  रोधी  टीके  लगाने  के  लिए  शुल्क  लिया  जाता

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 (४)  क्या  इन  केद्रों  में  ऐसे  टीकों  के  स्थान  पर  उपचांर  का  कोई  नया  तरीका  विकसित  करने  का  विचार

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी  :

 से  ये  प्रश्न  नहीं

 श्री  डदयसिंहराव  गायकबाड़  :  मुझे  अपने  प्रश्न  के  भाग  के  संबंध  में  सूचना  एक  समायार-पत्र

 से  प्राप्त  हो  गई  है  कि  भारत  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  की  सहायता  से  कुछ  केन्द्र  स्थापित  करने  जा  रही

 परन्तु  इसका  उत्तर  में  हाइड्रोफोबिया  के  खतरनाक  रोग  को  देखते  हुए  मंत्री  जो  स्वयं  एक

 चिकित्सक  मेरे  प्रश्न  के  महत्व  को  समझ  सकते  यदि  भारत  सरकार  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  की  सहायता

 से  एंटीरेबीज  टीका  केद्गों  की  स्थापना  नहीं  करती  है  तो  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  सरकार  इन  केन्द्रों  को  स्वयं

 स्थापित  दर

 डा«  सी  सिल्वेरा  :  सरकार  ने  एंटी  रेबीज  टीकों  के  उत्पादन  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  13  केद्रों

 की  स्थापना  पहले  ही  कर  दी  है  और  एक  केन्द्र  बम्बई  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  अंतर्गत  इन  केन्द्रों  ने देश  के

 लिए  पर्याप्त  टीकों  का  उत्पादन  किया  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  की  सहायता  से  दूसरा  केन्द्र  स्थापित  करने  के

 लिए  सरकार  से  समक्ष  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 श्री  उदयसिंहराव  गायकवाड़  :  मेरा  दूसरा  पूरक  प्रश्न  के  भाग  के  बारे  में  इस  संबंध

 में  दिए  गए  उत्तर  का  अर्थ  है  कि  इन  केन्रों  पर  एंटीरेनीज  टीके  के  इंजेक्शन  के  लिए  कोई  राशि  वसूल  नहीं  की

 जाती  ये  इंजेक्शन  सात  से  चौदह  दिन  तक  लगाए  जाते  इन  इंजेब्शनों  के  लिए  कोई  पैसा  नहीं  लिया  जाता
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 लेकिन  एक  और  प्रकार  का  इंजेक्शन  है  जिसकी  प्रतिरोधी  क्षमता  का  प्रभाव  तीन  वर्ष  की  अबधि  तक  रहता

 है  और  यह  इंजेक्शन  काफी  कीमती  मैं  सरकार  से  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  सरकारी  अस्पतालों  में  इस  प्रकार

 के  इंजेक्शन  भी  निशुल्क  प्रदान  किए
 ह॒

 डा«  सी०  सिल्वेरा  :  राज्य  सरकारें  टीकों  को  धन  का  भुगतान  करके  प्राप्त  करती  माननीय  सदस्य

 ने  जिन  टीकों  का  उल्लेख  किया  वे  दो  प्रकार  के  होते  हैं-ह्यूमन  डिप्लोइड  सेल  वेक्सीन  और  प्यूरोफाइड  चिक

 एम्म्रीयो  सेल  ये  टीके  महंगे  होते  हैं  और  सरकार  का  इन  टीकों  को  सरकारी  अस्पतालों  में  मुफ्त  प्रदान

 करने  का  फिलहाल  कोई  इरादा  नहीं

 डा«  के  आर«  चौधरी  :  एंटी  रेबीज  टीके  की  भारी  कमी  मैं  सरकार  से  जानना  चाहूंगा

 कि  क्या  इस  टीके  के  उत्पादन  में  शीघ्र  ही  वृद्धि  की  इस  टीके  की  हर  क्षेत्र  मे ंकमी  इसलिए  लोगों

 को  अत्यधिक  महंगे  टीके  को  खरीदना  पड़  रहा  है  जो  2000  रुपये  प्रति  व्यक्ति  पड़ता  क्या  सरकार  टीके  की

 सप्लाई  को  बढ़ाने  के  लिए  कुछ  कदम  उठाएगी  ?

 डा«  सी  सिल्वेरा  :  जैसाकि  मैंने  पहले  कि  सरकारी  क्षेत्र  में  13  केन्द्र  और  गैर  सरकारी  क्षेत्र  में

 एक  केच्र  इन  टीकों  का  उत्पादन  कर  सहे  इन  टीकों  की  राशि  का  भुगतान  करके  प्राप्त  करने  की  जिम्मेदारी

 राज्य  सरकारों  की  इन  टीकों  को  इन  केन्द्रों  से  या  सरकार  से  प्राप्त  करने  या  खरीदने  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों

 की

 एड्स  के  उपचार  के  लिए  भारतीय  चिकित्सा  पद्धति

 *169.  श्री  एन०  डेनिस  :

 श्री  अन्ना  जोशी  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  चिकित्सा  पद्धतियों  के  माध्यम  से  एड्स  का  उपचार  किए  जाने  के  संबंध  में  कोई  अनुसंधान
 किया  गया  ह

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सिद्ध  पद्धति  के  अन्तर्गत  एड्स  के  किसी  उपचार  का  पता  चला  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
 '

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पतन  सिंह  :  से

 भारतीय  आयुर्विज्ञान  अनुसंधान  परिषद  ने  देशी  चिकित्सा  पद्धति  के  ब्यवसायियों  ट्वारा  एड्स  के  उपचार  के  लिए

 किए  गए  दाबों  की  जांघ्र  करने  के लिए  एक  विशेषज्ञ  दल  की  स्थापना  की  सिद्ध  व्यवसाथियों  द्वारा  अप्रमाणित

 दावे  किए  जाने  सूचना  है  कि  उनको  औषधियां  आई  वी  पाजिटिव  रोगियों  को  एच  आई  बी  निगेटिव  में

 बदल  सकती  तमिलनाडु  सरकार  ने  इस  संबंध  में  सिद्ध  औषधियों  की  प्रभावकारिता  का  परीक्षण  करने  के  लिए
 कार्रवाई  शुरू  की
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 श्री  डेनिस  :  एड्स  लाइलाज  बीमारी  परन्तु  इसे  जनता  में  जागरूकता  पैदा  कर  और  शिक्षा  के

 द्वारा  नियंत्रित  किया  जा  सकता  एड्स  की  रोकथाम  प्राचीन  स्वदेशी  चिकित्सा  पद्धति  ट्वारा  किए  गये  अनुसंधान

 कार्य  के  परिणामों  से  की  जा  सकती  हाल  ही  स्वदेशी  चिकित्सा  विशेषज्ञों  ने कुछ  अनुसंधान  कार्य  किए

 हैं  जिन्हें  आगे  बढ़ाया  जा सकता  है  और  उनका  उपयोग  किया  जा  सकता  ये  दवाईयां  सस्ती  हैं  और  भारतीय

 परिस्थितियों  के  अनुकूल  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इन  अनुसंधान  कार्यों  को  आगे  बढ़ाने

 के  लिए  कोई  धनराशि  आवंटित  को  गई  है  ?  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  एड्स  पर  अनुसंधान  कार्य  के

 लिए  इस  चिकित्सा  पद्धति  को  कोई  प्रोत्साहन  अथवा  सहायता  दी  जाती  है  ?

 प्रश्न  के  उत्तर  में  यह  कहा  गया  है  कि  इस  दाये  की  जांच  करने  हेतु  एक  विशेषज्ञ  दल  गठित  किया  गया

 क्या  मैं  विशेषज्ञ  दल  के  निदेश  पदों  के  बारे  में  जान  सकता  हूं  ?  यें  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  विशेषज्ञ

 दल  ने  कोई  रिपोर्ट  दी

 श्री  पत्षन  सिंह  धाटोवार  :  देश  में  सिद्ध  एवं  आयुर्वेद  चिकित्सा  पद्धति  के  कुछ  चिकित्सकों

 का  दावा  है  कि  उनके  पास  कुछ  ऐसी  दवाइयां  हैं  जिनसे  वे  पॉजीटिव  को  आई०  बी०  नैगेटिव

 में  बदल  सकते  भारत  सरकार  ने  धवन  की  अध्यक्षता  में  एक  विशेषज्ञ  दल  का  गठन  किया

 केवल  दावे  के  आधार  पर  ही  यह  उचित  नहीं  ठहराया  जा  सकता  कि  एड्स  के  सम्बन्ध  में  ये  चिकित्सा  पद्धतियां

 सफल  हमारे  देश  में  दवा  के  प्रभाव  की  जांच  हेतु  एक  प्रोटोकॉल  बनाया  गयां  है  और  उन्हें  उस  प्रक्रिया  और

 रोगी  की  प्रगति  की  भी  जांच  करनी  होती  इस  प्रक्रिया  में  पूरी  जांच  के लिए  कम  से  कम  एक  दो  वर्ष  लग

 जाते  विशेषज्ञ  दल  भी  प्रोटोकॉल  बना  रहा  वह  इन  दावों  की  बारीकी  से  जांच  कर  रहा

 जहाँ  तक  भाप्तीय  चिकित्सा  पद्धतियों  के  अनुसंधान  कार्यों  का  संबंध  भारत  सरकार  अनुसंधात  परिषद

 को  विभिन्‍न  प्रकार  की  औषधियों  पर  अधिक  से  अधिक  अनुसंधान  परियोजनाएं  शुरू  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  कर

 रही  भारत  सरकार  ने  केन्द्रीय  आयुर्वेद  एवं  सिद्ध  परिषद  के  लिए  करीब  3.3  करोड़  केद्रीय  यूनानी  औषध

 अनुसंधान  परिषद  के  लिए  2.7  करोड़  रुपये  और  केन्द्रीय  होम्योपैथी  अनुसंधान  परिषद  के  लिए  1.7  करोड़  रुपये

 अपनी  गतिविधियों  को  आगे  बढ़ाने  हेतु  आवंटित  किए

 श्री  डेनिस  :  जहां  तक  सिद्ध  पद्धति  का  संबंध  इस  संबंध  में  ठोस  प्रयास  किए  गये  1991

 में  मद्रास  में  सिद्ध  पद्धति  के  चिकित्सा  विशेषज्ञों  की एक  समिति  बनायी  गई  उन्होंने  सिद्ध  पद्धति  में  अगस्तियार

 और  अन्य  लेखकों  द्वारा  लिखित  साहित्य  का  अध्ययन  उन्होंने  यह  देखा  कि  इसमें  विकसित  और

 मैगमਂ  के  बताए  गये  लक्षण  वर्तमान  एड्स  से  मिलते-जुलते  इसके  लिए  दवाएं  भी  बतायी  गई  सिद्ध

 अनुसंधान  समिति  ने  एड्स  के  उपचार  के  लिए  औषध  का  पता  लगाया  है  जिसमें  शत-प्रतिशत

 जड़ी-बूटियों  के  संघटक  होते  यह  सिद्ध  औषधि  सरकारी  सामान्य  मद्रास  के  एड्स  रोगियों  को  दी

 गई  और  उसका  परिणाम  उत्साहवर्धक

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  इन  अनुसंधान  कार्यों  और  प्रयासों  को  जारी  रखने  के  इस

 संस्था  तथा  ऐसी  ही  अन्य  संस्थाओं  को  वित्तीय  सहायता  और  अन्य  सुविधाएं  प्रदान  की  जायेंगी  ?
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 श्री  पञथन  सिंह  घाटोवार  :  हमारी  सूचना  के  अनुसार  तमिलनाडु  सरकार  ने  1992

 में  नौति-विषयक  और  वैज्ञानिक  समिति  का  गठन  किया  इसमें  एड्स  मामलों  के  संबंध  में  सिद्ध  के  दावों  की

 जांच  करने  हेतु  सिद्ध  और  एलोपैथिक  विशेषज्ञ

 मद्रास  में  एक  सरकारी  अस्पताल  में  30  बिस्तर  आई०  बी०  पॉजीटिव  के  रोगियों  के  लिए  आवंटित

 किए  गये  हैं  ताकि  उन्हें  अस्पताल  में  ही  रखा  जा  दवाएं  देने  के  बाद  उनकी  जांच  की  यह  कार्य

 से  शुरू  किया  गया

 यह  दवा  देने  के  एक  वर्ष  बाद  सिद्ध  औषधि  के  प्रभाव  का आकलन  किया  यह  आकलन  पएिपोर्ट

 विशेषज्ञों  की
 समिति  की  जांच  के

 आकलन  के  बाद  ही  उपलब्ध  नीति  विषयक  और  वैज्ञानिक  समिति

 जिसमें  एलोपैथिक  और  सिद्ध  विशेषज्ञ  रिपोर्ट  मिलने  के  बाद  ही  अनुसंधान  के  परिणामों  का  पता  हमें

 अभी  तक  उनकी  रिपोर्ट  नहीं  मिली  धनराशि  के  लिए  संगठन  को  धनराशि  अनुसंधान  परिषद  को  आवेदन  करना

 पड़ता  जब  भी  इस  प्रकार  के  अनुरोध  प्राप्त  होते  हैं  तो उसका  निर्णय  मापले  के  गुणों  के आधार“पर  किया  जाता

 कृपा  सिन्धु  भोई  :  मैं  मंत्री  महोदय  और  माननीय  प्रधानमंत्री  का  बहुत  आभारी  नौ  माह

 पहले  श्री  पी०  नरसिंहराव  ने  नागपुर  में  यह  घोषणा  की  थी  कि  यद्यपि  आयुर्वेदिक-भारतीय  चिकित्सा

 पद्धति  भारतीय  है  परन्तु  उपचार  हमेशा  अनुभव  के  आधार  पर  किया  जाता  साथ  ही  मैं  यह  भी  जानता  हूं  कि

 ऐसी  अनेक  औषधियां  हैं  जिनसे  विभिन्‍त  प्रकार  के  कैंसर  कां  प्रभावी  ढंग  से  उपचार  किया  जा  सकता  करीब

 तीन  माह  पहले  हमें  तमिलनाडु  और  केरल  के  खबरें  मिली  कि  सिद्ध  और  जड़ी-बूटियों  से तैयार  औषधियों  के  उपचार

 से  एच  आई  वी०  पॉजीटिव  के  तीन  रोगी  ठीक  हो  गए  और  उपचार  के  बाद  परीक्षण  परिणामों  में  आई

 वी०  पॉजिटिव  नहीं  दस  माह  बाद  प्रधानमंत्री  महोदय  ने  घोषणा  की  इसलिए  मैं  यह  जानना  चाहता

 हूं  कि  क्या  प्रधानमंत्री  की  इच्छानुसार  मंत्रालय  ने  कोई  भारतीय  चिकित्सा  पद्धति  निदेशालय  बनाया  जिसमें  सिद्ध

 और  यूनानी  पद्धतियां  शामिल  यदि  नहीं  तो  इसकी  स्थापना  में  क्‍या  रुकाबटें  मैं  विशेषज्ञ  समिति  के  सदस्यों

 के  नाम  भी  जानना  चाहता

 श्री  पथन  सिंह  घाटोवार  :  सच  यह  है  कि  माननीय  प्रधानमंत्री  महोदय  जो  भारतीय  चिकित्सा  पद्धतियों  ,
 के  प्रशंसक  हैं  एक  सम्मेलन  में  यह  धोषणा  की  थी  कि  भारत  सरकार  अपने  तरीके  से  भारतीय  चिकित्सा  पद्धति

 के  विकास  के  लिए  हर  सम्भव  सहायता  प्रधानमंत्री  के  निर्देशन  में  स्वास्थ्य  मंत्रालय  देश  में  भारतीय  चिकित्सा

 भद्धतियों  के
 विकास  के  लिए  अधिक  से  अधिक  सहायता  देने  हेतु  कुछ  नई  योजनाओं  पर  विचार  कर  रहा

 .

 कृपा  सिन्धु  भोई  :  निदेशालय  की  स्थापना  के  बारे  में  क्या  विचार  है  ?  इस  निदेशालय  का  भविष्य

 क्या  है  और  विशेषज्ञों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 क्युरियन  :  भारतीय  औषधियां  पुराने  रोगों  के  लिए  बहुत  प्रभावी  उदाहरण  के  लिए  केरल
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 में  जड़ौ-बूटियों  से  तैयार  एक  औषध  हैं  जिसले  पौलिफ  तत्काल  खीक  हो  जाता  परन्तु  एलोपेथिक  डॉक्टर  इस

 बात  को  स्वीकार  नहीं  सरकार  का  कहना  है  कि  भारतीय  प्रद्धेशिकें  और उनकी  औषधियों का  परीक्षण  एलोपैथिक

 ढंग  से  किया  जाता  मेरे  विधार  सै  यह  गलत  हैं  और  इस  प्रकार  की  प्रक्रिय  नहीं  अपनायी  जाती

 अनुभव  के  आधार  पर  परीक्षण  किए  जाने  चाहिए  और  यदि  परिशाम  सकारात्मक  हों  तो  औषधियों  को  स्वीकार

 किया  जाना  चाहिए  अथवा  मान्यता  दी  जानी  परन्तु  ऐसा  नहीं  हो  रहा  ऐसी  अनेक  भारतीय  औषधियां

 हैं  जो  एड्स  सहित  अनेक  पुरानी  बीमारियों  के लिए  उपयोगी  और  प्रभावी  साबित  हो  सकती  जब  मैं  इदुक्की

 संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  स ेसंसद  सदस्य  था  तो  वहां  आयुर्वेद  का  एक  चिकित्सक  था  जिसके  पास  कैंसर  के  उपचार

 के  लिए  जड़ौ-बूटियों  से  तैयार  औषध  परन्तु  सरकार  ने  उसकी  औषधि  को  स्वीकार  नहीं  अब  वह

 डॉक्टर  नहीं  है  और  उस  औषधि  को  कोई  नहीं  जानता  ऐसे  अनुभवों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  यह  जानना

 चाहता  हू ंकि  क्या  भारत  सरकार  ठन  भारतीय  औषधियों  के  प्रभाव  के  परीक्षण  हेतु  फिसी  विशेष  प्रक्रिया  के  अलाथा

 अलग  से  मानदंड  और  प्रक्रियाएं  निर्धारित  करेगी  जो  उद्देश्य  प्राप्त  के  परिणाम  दशनि  वाली  में  देश  में

 एड्स  के  रोगियों  की  संख्या  जानना  चाहता  एड्स  के  रोमियों  की  संख्या  के  बारे  मे ंआंकलन  बहुत  ज्यादा  किया

 जा  रहा  है  तथा  बाहर  से  भी  रिपोर्ट  मिल  रही  हैं  कि  अधिकांश  भारतीय  एड्स  से  पीड़ित  मुझे  आशंका  है  कि

 हम  एड्स  के  निवारण  के  लिए  नाम  मात्र  कदम  उठा  रहे  हम  सभी  यह  जातते  हैं  कि  एड्स  के  मामले  में  निवारण

 बहुत  जरूरी  इसलिए  मैं  यह  जानता  चाहता  हूं  कि  सरकार  इस  संबंध  में  क्या  प्रभावी  कदम  उठा  रही

 श्री  पथन  सिंह  घाटोवार  :  भारत  सरकार  का  भो  गह  दृढ़  विश्वास  है  कि  भारतीय  चिकित्सा  पद्धतियों

 का  परीक्षण  किया  जाना  चाहिए  और  उनके  गुणों  के  अनुसार  उन्हें  प्रभावी  बनाया  जाना  इसलिए  हमने  भारतीय

 चिकित्सा  पद्धतियों  की  ये  तीत  अनुसंधान  परित्दें  बनायी
 ह

 जहां  तक  एड्स  निवारण  का  सबंध  भारत  सरकार  इसके  प्रति  निश्चित  रूप  से  गम्भीर  हमने  विश्व

 बैंक  की  सहायता  से  एन  सी०  ओ«  नाम  का  एक  अलग  से  निदेशालय  बनाया  है  और  हमें  देश  में  एड्स  निवारण

 कार्यक्रमों  क ेलिए  करीब  220  करोड़  रुपये  भी  मिले  ऐसी  स्थिति  में  एड्स  के  गेगियों  का  निश्चित  आकलन

 नहीं  किया  गया  है  क्योंकि  आई  बी  पॉजीटिव  के  मामले  विभिन्न  अवस्थाओं  में  आज  तक  भारत  सरकार

 के  पास  उपलब्ध  आंकड़ों  के  अनुसार  पूर्ण  विकसित  मामलों  की  संख्या  750

 अदि  मानगीय  सदस्य  एड्स  के  रोगियों  की  संख्या  के  बारे  में  वर्षणार  ब्यौरा  चाहते  हैं  तो  मैं  उन्हें  यह  ब्यौरा

 दे  सकता  मैं  सभा  को  यह  सूचित  करना  चाहता  हूं  कि  हमने  करीब  20  लाख  लोगों  की  जांच  की  है  उनमें

 15,399  मामले  एच  आई  वी»  पॉजिटिव  के  पास
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 प्रश्नों  के लिखित  उत्तर

 गएक्सूप्रेशर

 "hat  श्री  राजवीर  सिंह  :

 पेजर  जनरल  भुव्न  चन्द्र  खण्डूरी

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  कापा  करेंगे  कि  :

 (ei  क्या  सरकार  को  एक्यप्रेश  तामक  एक  नई  चिकित्सा  पद्धति  कौ  जानकारी  हे

 यदि  तो  तत्संबंधी  झयोग  ब्या  है

 किन  देशों  में  इस  चिकित्सा  पद्धति  का  प्रचलन

 क्या  इस  विकित्सा  पड्धहि  को  भारत  में  अजमाया  गया

 यदि  तो  थह  चिकित्सा  पद्धति  वास्तव  में  कितनी  सफल  सिद्ध  हुई  और

 इस  पद्धति  को  लोकप्रिय  बनाने  हेत  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  :  से  एक्यूप्रेशर

 दिंयी  हथेलियों  और  तलकीं  पर  कुछ  विशेष  जगहों  पर  अंगूठे  अथवा  पेंसिल  से  दबाव  डालने  की  एक

 पुरानी  तकनीकी  यह  दिश्वास  किया  जाता  है  कि  इसमें  जगह  से  जुड़े  एक  अंग  पर  प्रभाव  पड़ता

 ऋहा  जाता  है  कि  यह  थिरेषी  पीड़ा  से  राहत  दिलाने  में  प्रभावकारी  है  और  शरीर  में  विभिन्‍न  अंगों  की  कुछ  कार्यात्मक

 बाधाओं  को  ठीक  करती  यह  जापान  और  कोपिया  जैसे  देशों  में  प्रदलित  यह  भी  पता  चला  है  कि

 इसे  संयुक्त  राज्य  जर्मनी  और  यू७  के०  जैसे  विभिन्‍न  देशों  में  भी  अपनाया  जाता  भारत  में  भी  कुछ

 स्वैच्छिक  अभिकरणों  और  व्यक्तियों  के  नेतृत्व  में  इसे  बहुत  सीमित  रूप  से  इस्तेमाल  में  लाया  जा  रहा

 हृदय  रोग

 +|62.  श्री  एम  छी०  एस»  पूर्ति

 श्री  क्रज  किशोर  त्रिपाठी  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  का  प्रत्येक  तीसश  हृदय  रोगी  महिला

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है

 कया  हाल  ही  के  एक  सर्वेक्षण  से  पता  चला  है  कि  संतति  निग्रह  गोलियों  का  अंधाधुध  प्रयोग  किए

 जाने  से  महिलाओं  को  दिल्ल  का  दौरा  पड़ने  की  घटनाओं  में  बड्धि  हई  है

 यदि  ककिक्संबंधी  ब्योरा  क्या  और
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 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  गए  है/उठाए  जाएंगे  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  :  और  इस

 तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  हाइपरटेंशन  और  कोरोनरी  हृदय  रोग  पुरुषों  को  तुलना  में  महिलाओं  में  विशेषतौर

 पर  रजोनिवृत्ति  पूर्व  कम  होते  यह  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  प्रत्येक  तीसरा  हृदय  रोगी  एक  महिला

 और  प्रश्न  नहीं

 रक्त  दान

 *  163  श्री  प्रेम  चंद  राम  :

 श्री  मंजय  लाल  ;

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश  विशेष  रूप  से  बिहार  में  चुनिंदा  ब्लड  बैंकों  के  जरिए  ही  स्वैच्छिक

 रक्‍त  दान  को  बढ़ावा  देने  का  जिससे  की  व्यावसायिक  रक्त  दाताओं  को  हतोत्साहित  किया  जा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और  सरकारी

 इंडियन  रेड  क्रास  सोसाइटी  तथा  गैर-सरकारी  संगठनों  द्वारा  स्वैच्छिक  रक्तदान  को  जन  प्रचार  और  शिविरों

 सहित  विभिन्‍न  माध्यमों  से  पहले  ही  बढ़ावा  दिया  जा  रहा  यह  कार्य  बिहार  सहित  पूरे  देश  में  किया  जा  रहा

 प्रश्न  नहीं

 अनुच्छेद  339  के  अंतर्गत  आयोग

 *  166  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :

 क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राज्यों  में  अनुसूचित  क्षेत्रों  के  प्रशासन  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  के  बारे  में  रिपोर्ट  देने

 के  लिए  संविधान  के  अनुच्छेद  339  के  अंतर्गत  नियुक्त  किये  गये  पिछले  आयोग  से  संबंधित  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  इस  आयोग  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 क्‍या  सरकार  का  विचार  अनुच्छेद  339  के  अंतर्गत  एक  अन्य  आयोग  गठित  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
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 (2)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कल्याण  मंत्री  सीताराम  :  संविधान  के  अनुच्छेद  339  (1)  के  तहत  किये  गये  उपबंधों

 के  अनुसरण  में  किया  गया  अनुसूचित  क्षेत्र  एवं  अनुसूचित  जनजाति  आयोग  का  गठन  श्री  यू  एन  देवर  की  अध्यक्षता

 में  28  1960  को  किया  गया

 आयोग  के  1961  में  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 और  संविधान  के  अनुच्छेद  339  (1)  के  अंतर्गत  दूसरे  आयोग  की  स्थापना  करने  संबंधी  मुद्दा

 विचाराधीन

 प्रश्न  नहीं

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  छात्रों  के  लिए  छात्रावास

 *167.  श्री  छीतुभाई  गामीत  :.

 श्री  रतिलाल  वर्मा  :

 क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  देश  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  छात्रों  के लिए  राज्यवार/संघ  राज्य  क्षेत्रवार

 कितने  छात्रावास

 उनमें  से  गत  तीन  वर्ष  के  दौरान  राज्य-वार/संघ  राज्य  क्षेत्रवार  कितने  छात्राबासों  का  निर्माण  किया

 वर्ष  1994-95  के  दौरान  राज्य-वार/संघ  राज्य-क्षेत्रवार  ऐसे  कितने  छात्रावासों  का  निर्माण  करने  का

 विचार  किया  गया  और

 इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कितनी  सहायता  दी  जाएगी  ?

 कल्याण  मंत्री  सीताराम  :  जैसाकि  अभी  तक  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों

 ने  सूचित  किया  है  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  होस्टलों  की  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्रवार  संख्या  संलग्न  विवरण

 एक  में  दी  गई

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  लड़के  और  लड़कियों  के  लिए  होस्टलों  की  केन्द्र  प्रायोजित  योजना

 के  तहत  तीन  वर्षों  में  निर्माण  के  लिए  संस्वीकृत  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्रवार  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  होस्टलों

 की  संख्या  संलग्न  विवरण  दो  में  दी  गई
 |

 और  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  लड़के  तथा  लड़कियों  के  लिए  होस्टलों  को  केन्द्र

 प्रायोजित  योजनाओं  के  अन्तर्गत  प्राप्त  प्रस्तावों  पर  विचार  करने  के  बाद  तथा  निधियों  की  उपलब्धता  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  राज्य  सरकारों  को  50:50  के  आधार  पर  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  का  100%,  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान

 की  जाती  इन  योजनाओं  के  अन्तर्गत  कर्नाटक  तथा  उड़ीसा  सरकार  ने  1994-95  में  अनुसूचित  जाति  के  छाञ

 »
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 के  लिए  88  होस्टलों  तथा  29  होस्टलों  का  प्रस्ताव  किया  अनुसूचित  जनजाति  के  छात्रों  के  सम्बन्ध

 में  आस्च  प्रदेश  तथा  उड़ीसा  सरकार  में  क्रमशः  10  तथा  21  होस्टलों  का  प्रस्ताव  किया  अन्य  राण्यों/संघ  राज्य

 क्षेत्रों  मे ंअभी  तक  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुए  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  होस्टलों  क ेलिए  1994-95

 में  12.40  करोड़  रुपए  तथा  6.10  करोड़  रुपए  प्रदान  किए  गए  हैं  जिसमें  से  अभी  तक  आन्ध  प्रदेश  सरकार

 को  अनुसूचित  जनजाति  के  छात्रों  के लिए  10  होस्टलों  के  निर्माण  के  लिए  1  करोड़  रुपए  की  धनराशि  संस्वोकृत

 की  गई

 विवरण-एक

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  छात्रावासों  की  व्छुल  संख्या

 क्रम  राज्य/संघ

 राज्य  क्षेत्र  जाति/ज«  जा«  होस्टलों  की  संख्या  कुल

 ट्र्य  3  4  5

 Lor  आय  प्रदेश  2231  528  2759

 2  असम
 *  79  175  254

 3  अरूणाचल  प्रदेश  -  -  -

 4  बिहार  368  351  719

 5  गुजरात  402  778  1180

 6  गोवा
 -  -  -

 7  हिमाचल  प्रदेश  6  4  10

 8...  हरियाणा  -  -  5*

 9  अम्मू  व  कश्मीर  -  10  10

 10  कर्नाटक  1006  36  1193°

 11  केरल  99  113  231"

 12  महाराष्ट्र  2267°**  158  2425

 13  मध्य  प्रदेश  1020  1841  2861

 14  -  -  -

 15  मणिपुर
 -  -  7९

 16  मेघालय
 -  -  39९

 17  नागालैंड
 -  -  -

 650  735  1385
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 2  3  4  5

 19  पंजाब  31  -  31

 20...  राजस्थान  221.  है
 239  460

 थ  सिक्किम  ll  |  15  26

 22.  तमिलनाडु  909  23  932

 23...  प़िपुरा
 ह

 5  -  40"

 24...  उत्तर  प्रदेश  57  5  62

 25...  पश्चिम  बंगाल  340  338.  861*

 26.  अण्डमान  एवं  निकोबार  द्वीप  +«  5  5

 #4॥  चण्डीगढ़
 -  -  -

 28...  दादर  एवं  नगर  हवेली  -  -
 ‘40°

 29.  दिल्ली
 ~  -  2°

 30...  दमन  और  दीव  -  न  -

 3]  सक्षद्वीप
 -  4  4

 32.  पांडिचेरी  “/
 “

 ह  21

 या  कर  उठ उठ

 *क्कुल  योग  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  होस्टल  सम्मिलित

 **उन  विद्यार्थियों  क ेलिए  जिनके  माता-पिता  अस्थच्छ  व्यवसायों  में  कार्यरत

 ***पिछड़े  वर्गों
 के लिए  मुख्यतः  अनुसूचित  जातियों  के  लिए

 विवरण-दो

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  लड़के  और  लड़कियों  के  लिए  होटलों

 केन्द्र  प्रायोजित  योजना  के  तहत  कुल  होस्टलों  की  संख्या

 1991-92,  1992-93  रण

 क्रम  राज्य/संघ  राज्य  अ«्जा«  अनुचसू  आ  जा«  अआनज«जा«  अध्जन-जा«

 a  negates  epson  सका  एक
 1  2  3  4  5  5  7  8

 1  आम्ध्र  प्रदेश  45  8  न  -  182  9

 2/.  अरूणाचल  प्रदेश  -  10  -  -  -  -
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 2  “4  4  5...  6  8

 3.  असम  28  47  -
 57

 -  -

 4...  बिहार  68  5  15  का  22  ~

 5.  गोवा  हु
 -  -  ~  -  न

 6.  गुजरात  8  8  -  है  13  15

 7.  हरियाणा  -  -  3  -  -  न

 8.  हिमाचल  प्रदेश  -  -  -  -  न

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  3  न  3  पा
 ध  ]

 10...  कर्माटक  37  है  ।  -
 24

 -

 ll.  केरल  7  5  6  6  6

 12.  मध्य  प्रदेश  44  10  250  18  का  17

 13.  महाराष्ट्र  5  26
 -  -  16"  “

 14,...  मणिपुर  2  3  2  -
 दा  2

 15.  मेघालय  -  -  -  न  की

 मिजेरम  -  2  -
 -

 न  न

 17,  गागालैंड  -  -  -  -  -  “

 18.  उड़ीसा  15  9  24  22  19  29

 19.  पंजाब  2  -  1  का  i*°  न

 20...  राजस्थान  5  3  -  5  3  4

 21...  सिक्किम  है  दा  दा  द्
 -  ध्

 22...  तमिलनाडु  7  3  14  2  है  पं

 23.  प्रिपुरा  2  -  6  2  4

 24.  उत्तर  प्रदेश  25
 -  32  4  13  2

 25.  पश्चिम  बंगाल  9  6  है  हर  ।  8

 डे  त  श्र  त  4

 29



 ||  2  3  4  5  6  है  8

 30.  दिल्‍ली  -  -  -  -  -  L

 31...  सह्ट्टीप  - 1  -  -  -  -

 32.  पांडिचेरी
 लि

 |ਂ

 कुल  :  3300...  180.
 .. 33.  4.  314.  1७

 *अर्मा  वर्तमान  होस्टलों  में  4  की  बढ़ोतरी

 *जमा  1  एक्सटेंशन

 नदियों  को  परस्पर  जोड़ना

 *170.  श्री  तारा  सिंह  :

 श्री  श्रीनिवास  प्रसाद  :  ५

 बया  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 एक  केन्द्रीय  सरकार  ने  प्रायट्वीपीयों  और  हिमाचल  पर्वत  से  निकलने  बाली  विधिन्न  नदियों  को  परस्पर

 जोड़ने  के  लिए  कोई  शष्ट्रीय  संदेर्शो  योजना  बनाई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 इस  संबंध  में  सरकारों  की  प्रतिक्रिया

 (8)  इस  योजना  पर  कुल  कितनी  धनराशि  खर्च  होने  का  अगुमान  और

 CS)  उक्त  योजना  पर  कार्य  कब  तक  शुरू  होने  की  संभावना  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  और  संसदीय  कार्य  मंत्री  विद्याधरण  :  से  (5)  सरकार  द्वारा

 वर्ष  1980  में  तैयार  किए  गए  जल  संसाधन  विकास  के  लिए  राष्ट्रीय  प्ररिप्रेक्ष्य  में  जल  संसाधनों  के  इष्टतम  उपयोग

 के  लिए  अधिशेष  जल  वाली  बेसिनों से  जल  को  कमी  वाली  बेसिनों  को  जल  अंतरित  करने  के  वास्ते  विधिनल  प्रायट्वीपीय
 नदियों  के  बीच  और  हिमालयी  नदियों  क ेबीच  अलग-अलग  अंतः  संपर्क  करने  की  परिकल्पना  की  गई

 राज्य  सरकाएं  के  साथ  विस्तृत रूप  से  चर्चा करने  के  बाद  भारत  सरकार  ने  बर्च  1982  में  सोसायटी  पंजीकरण

 1960  के  अंतर्गत  राष्ट्रीय जल  विकास  अभिकरण की  स्थापना  की  इसके  अध्यक्ष  केनद्रीय  जल  संसाधन
 '

 मंत्री  हैं  तथा  केन्द्रीय/राण्य  सरकारों
 के अधिकारियों  के  अलावा  राज्य  सरकारों  के  मुख्यमंत्री/सिंचाई  के  प्रभारी  मंत्री

 इसके  सदस्य  इन  प्रस्तावों  को  पुष्ट  करमे  क ेलिए  एक  तकनीकी  सचिवालय  राष्ट्रीय  जल  विकास  अभिकरण

 द्वारा  लुल  36  जल  अंतरण  संपर्क  अभिज्ञात  किए  गए  हैं  जिनमें  17  प्रायट्रीपीय  घटक  के  अंतर्गत  तथा  19  हिमालची
 घटक  के  अंतर्गत  प्रायट्वीपीय  घटक  के  अंतर्गत  14  संपर्कों  और  हिमालयी  घटक  के  अंतर्गत  2  संपर्कों  के  कार्यालय

 अध्ययन  पूरे  कर  लिए  गए  शेष  प्रायट्वीपीय  संपर्कों
 और  हिमालयी  घटक  के  अंतर्गत  संपर्कों  के  अध्ययन  के  कार्य

 390  जप
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 को  आठवीं  योजना  में  शामिल  किया  गया  इसके  प्रायट्रीपीय  घटक  के  9  संपर्कों  तथा  हिमालयी  घटक

 के  3  संपर्कों  के  अन्वेषण  कार्य  को  अभिकरण  के  आठवीं  योजना  कार्यक्रम  में  शामिल  किया  गया

 सभी  अध्ययनों  की  ड्राफ्ट  रिपोर्टों  को  संबंधित  बेसिन  राण्यों  को  भेज  दिया  गया  है  जिगकी

 टिप्पणियों/प्रेक्षणों/सुझादों  पर  इन  रिपोर्टों  को  अंतिम  रूप  देने  से  पूर्व  राष्ट्रीय  जल  विकास  अभिकरण  द्वारा  विचार

 किया  जाता

 इन  योजनाओं  पर*इस  शर्त  पर  क्रियात्तयन  के  लिए  विचार  किया  जा  सकता  है  कि  लागत  अनुमानों  सहित

 व्यवहार्यता  संबंधित  राज्यों  क ेबीच  सहमति  फील्ड  अग्जेषण  तथा  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्टों  को  पूर्ण  कर

 लेने  के  बाद  निधियां  उपलब्ध

 कोयले  पर  रायल्टी

 *171.  श्री  सेज  मारायण  सिंह  :  क्‍या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार
 को  राज्य  सरकारों  के  कोयले  पर  रायलटी  को  संशोधित  करने  संबंधी  प्रस्ताव

 प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  डैयौरा  क्या  और

 केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्‍या  निर्णय  लिया  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अजित  :

 और  (१)  बड़े  पैमाने  पर  कोयले  का  उत्पादन  करने  वाले  अधिकांश  राज्य  नामतः  मध्य

 पश्चिम  आदि  कोयले  पर  रायल्टी  की  दर  में  वद्धि  करने  का  अनुरोध  कर  रहे  सरकार  ने  कोयला

 मंत्रालय  में  इन  अनुरोधों  के  लिए  एक  अध्ययन  दल  का  गठन  किया  इस  अध्ययन  दल  ने  विभिन्न  राण्य

 उपभोक्ताओं  के  आदि  द्वारा  दिए  गए  सभी  सुझावों  पर  विचार  किया  है  तथा  कोयले  पर  रायल्टी  की

 दर  में  वृद्धि  किये  जाने  तथा  रायल्टी  से  संबंधित  मामलों  के  बारे  में  अपनी  सिफारिशों  प्रस्तुत  कर  द्वी  इस  संबंध

 में  जब  कभी  भी  दरों  में  संशोधन  किया  जाता  है  तो  इसको  सरकारी  राजपत्र  में  अधिसूचित  किया  जाता

 कोयले  का  उत्पादन

 *172.  श्रीमती  वसुन्धरा  राजे  :  क्या  कोयला  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  विभिन  ग्रेडों  के  कोयले  के  ग्रेड-वार  उत्पादन  का  कया  लक्ष्य

 निर्धारित  किया  गया

 इस  बारे  में  30  1994  तक  की  उपलब्धियां  कया  रही  और

 Cn)  निर्धारित  लक्ष्य  की  पूर्ठि  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अजित  प/॑जा)  :  योजना  आयोग  द्वारा  कोबले  के  उत्पादन

 के  ग्रेडवार  लक्ष्यों  को  निर्धारित  नहीं  किया  जा  रहा  योजना  आयोग  ने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अंतिम  वर्ष

 में  308  मिलियन  टन  कूल  कोयले  का  उत्पादन  लक्ष्य  निर्धारित  किए  जाने  की  सिफारिश  की  आठवीं  पंचवर्षीय

 £  )

 | हर
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 योजना  के  प्रथम  तीन  बर्षों  क ेलिए  अखिल  भारतीय  कोयला  उत्पादन  लक्ष्य  नीचे  दर्शाएं  गए  हैं  :-

 वर्ष
 उत्पादन  लक्ष्य  टन

 1992-93  238.20

 1993-94  249.00

 1994-95  253.60

 वर्ष  1995-96  और  1996-97  के  लिए  लक्ष्य  ग्रोजता  आयोग  के  साथ  परामर्श  करके  निर्धारित  किए

 जोकि  मूल्यांकित  मांग  तथा  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  आधारित

 वर्ष  1992-93,  1993-94  और  1994-95  94)  की  अवधि  के  दौरान  विभिन्‍न  ग्रेड

 के  कोयले  का  वास्तविक  उत्पादन  नीचे  दर्शाया  गया  है  :-

 1992-93  238.26  मिल्‍  %

 1993-94  246.04  मि०  2७

 1994-95  94)  51.28  पमि०  2०

 उत्पादन  लक्ष्यों  को  प्राप्त  किए  जाने  के  लिए  उठाए  जा  रहे  विभिन्न  कदम  निम्नलिखित  हैं-भूमिगत

 खानों  में  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  की  शुरूआत  साइड-डिस्चार्ज  लोड  हॉल  पावर  सपोर्ट

 सब  लेबल  आदि  कार्य  ताकि  श्रमिकों  द्वारा  किए  जाने  बाले  कार्यों  का  वास्तविक  रूप  में  विकल्प  दिया  जा

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  बड़ी  क्षमता  बाली  ओपेनकास्ट-तथा“भूमिगत  परियोजनाओं  को

 खोले  जाने  और  विद्यमान  खानों  को  बड़ी  संख्या  में  आधुनिकीकृत  किए  जाने  पर  अधिक  जोर  दिया  जाता  आधारभूत

 सुविधाएं  जैसे  बर्कशाप्‌  प्रशिक्षण  विद्युत  को  आपूर्ति  की  को  विकसित  तथा  इनमें

 सुधार  किए  जाने  पर  अधिक  बल  दिया  गया  है  ताकि  आठवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  इन  परियोजनाओं  का  पूरा
 लाभ  उठाया  जा

 कोयला  खानों  में  आग

 *173.  रीता  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 31  1994  तक  भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  की  खानों  में  आग  लगने  से  कुल  कितना  सतही
 और  भूमिगत  क्षेत्र  प्रभावित

 आग  के  कारण  प्रतिदिन  कितनी  मात्रा  में  कोयले  का  नुकसान  हुआ

 कोयले  के  वर्तमान  मूल्य  के  अनुसार  प्रतिदिन  कितने  मूल्य  के  कोयले  का  नुकसान  हुआ
 आग  लगने  से  कौन-कौन

 से  क्षेत्र  प्रभावित  हो  रहे  हैं  और  आग  किस  गति  से  फैल  रही

 (8)  31  1994  तक  आग  के  कारण  कुल  कितना  कोयला  खातों  में  फंसा  हुआ  और की
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 वर्तमान  बाजार  पूल्य  के  अनुसार  इसका  कुल  मूल्य  कितना  है  ?

 मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अजित  :  भारत  कोकिंग  कोल  के  प्रशासनिक

 नियंत्रणाधीन  झरिया  कोलफील्ड  का  लगभग  17  वर्ग  किलोमीटर  क्षेत्र  आग  से  प्रभावित  रहा

 से  इस  संबंध  में  कोई  निश्चित  अनुमान  उपलब्ध  नहीं  _

 (2)  कोल  इंडिया  द्वारा  लगाए  गए  अनुमानों  के  अनुसार  लगभग  1853  z  कोयले  के  भंडार

 कोलफील्ड  की  आगों  में  फंसे  हुए  जिसका  उत्खनन  नहों  किया  जा  सकता

 लगभग  35%  भंडारों  की  निकासी  की  मद  को  ध्यान  में  रखते  हुए  आग  में  फंसे  भंडारों  में  निकासी

 किए  जाने  योग्य  कोयले  की  काल्पनिक  लागत  वर्तमान  बिक्री  कीमत  पर  17,500  करोड़  रू  होने  का  अनुमान  लगाया

 गया

 नए  चैनल

 *174.  श्री  सोमजीभाई  डायोर  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  पांच  नये  चैनलों  की  स्थापना  करने  का  कार्य  एक  नये  स्वतंत्र  निगम  को  सौंपने

 का

 थदि  तो  क्‍या  इन  नये  चैनलों  से  होते  वाली  आय  और  लाभ  पर  सरकार  का  कोई  अधिकार

 (7)  क्या  दृर्दर्शन  द्वार  प्रसारित  कार्यक्रमों  पर  इन  चैनलों  के  प्रभाव  का आकलन  करने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण

 कराया  गया

 क्या  ये  स्वतंत्र  चैनल  कार्यक्रमोन्मुख  न  होकर  विज्ञापनोन्मुख  और

 Cw)  ये  गए  चैनल  कित-किन  नगरों  में  स्थित  होंगे  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  छे  राज्यमत्री  सिंह  :

 प्रश्न  महीं

 सर्वेक्षण  किया  जा  रहा

 और  प्रश्न  नहीं

 जलाशय  योजनाएं

 *]75.  श्री  राम  कृपाल  यादव  :

 श्री  लाल  बाबू  राय  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  .

 गत  तौन  वर्षों  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  ट्वारा  केद्रीय  सरकार  की  स्वीकृति  के  लिए  भेजी  गई

 जलाशय  योजनाओं  का  न्यौरा  क्या
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 किन-किन  तारीखों  को  ये  योजनाएं  केन्द्रीय  सरकार  को  प्राप्त  और

 इन  पर  केद्रीय  सरकार  ने  क्या  निर्णय  लिया  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  और  संसदीय  कार्य  मंत्री  विद्याचरण  :  से  पिछले  तौन

 वर्षों  के  दौरान  प्राप्त  हुई  बृहद  और  मझौली  सिंचाई  परियोजनाओं  का  झ्यौरा  दशनि  वाला  विवरण  संलग्न

 विवरण

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्राप्त  हुई  मई  वृहद  और  मझौली  सिंचाई  परियोजनाओं  का  व्यौरा

 क्रम  परियोजना  का  नाम  अनुमानित  प्राप्ति

 लागत  की  तिथि

 1  2  3  4  5
 या

 a.  आशय  प्रदेश
 ता

 बृहद

 1...  येलेर  335.34  9/93  सलाहकार  समिति  द्वारा  स्वीकृत

 2...  पुलिचिताला  268.64  1193  राज्य  सरकार  को  विभिन्न  तकनीकौ  *

 आर्थिक  मुद्दे  हल  करने

 मझौली

 कुलवा  46.52  3/92  2/93  में  निवेश  स्वीकृति  दी  गयी

 2...  कोलासनाला  20.49  9/92  2/93  में  निवेश  स्वीकृति  दी  गई

 3...  घु॒ग्गावंका  25.96  2/93  7/93  में  निवेश  स्वीकृति  दी  गई

 4...  चेलमेलावागु  22.99  9/92  5/94  में  निवेश  स्वीकृति  दी  गई

 5...  पेडेर
 26.23  1091...  सलाहकार  समिति  द्वारा  स्वीकृति

 6...  पेड्डागड्डा  9.35  12/91  राज्य  सरकार  को  2/93  में  लौटा  दी

 असम

 वृहद

 पगलाडिया  337.60  2/93  अन्तर्रण्पीय मुद्दों  आदि  के  कारण सलाहकार

 समिति  ट्वारा  विचार  आस्थापित

 बिहार

 बृहद

 1...  पुनासी  173.04  6/92  राण्य सरकार  को  बिधिल

 आर्थिक  मुद्दे  हल  करने
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 1  2  न  हा  3  4  5  तू

 गुजरात

 व्हद

 1.  नानकबोरी
 बियर

 पर  8.58  5/93  2/94  में  निवेश  स्वीकृति  दी  एई

 हाइड्रो  फ्यूज

 की  व्यवस्था  करना

 भझौली

 1...  43.04  10/92  एज्य  सरकार  के  विभिल  तकनीकी

 आर्थिक  मुद्दे  हल  करने

 2...  लिमोथ  पोगावा  21.95  12/92

 3...  पुक्तेश्वर  19.37  12/91  4/93  में  निवेश  स्वीकृति  दी  गयो

 4.  पित्ती  का  पुतरूद्धार  14.50  6/93  राज्य  सरकार  को  विभिल  तकनीकी

 आर्थिक  मुद्दे  हल  करते

 $.  माहुपाड़ा  25.74  9/93

 6...  वर्था
 ४.

 61.74  8/91  राज्य  सरकार  को  11/91

 मर  में  लौटा  दी

 7...  चुकियां  16.58  8/91

 उत्ता  37.16  8/91

 9.  चर  )])  '
 ,  24.18  12/9)  राज्य  सरकार  को  1/92  में

 ै
 लौटा  दी

 क्र्भाटक

 ह

 पृद्दद

 1...  बेनीथोरा  े  73.25  8/91  2/93  में  निवेश  स्वीकृति  की

 फ़ेरल
 ३२

 पृहद  डा

 '

 1...  करपारा
 कुरिउ

 -  23103  3.94  राज्य  सरकार  को  विभिन्न

 कषट्टी  धहुप्रयोजनी  ..,  आर्थिक  पुद्दे  हल  करते
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 मध्य  प्रदेश

 यूहद

 1 |  कोलार  139.14  1/91  सलाहकार  समिति  द्वारा

 2...  ऑकोरेश्वर  1784.29  11/92

 3...  अर्प  265.71  9/92  राज्य  सरकार  को  विभिन्‍न

 आर्थिक  मुद्दे  हल  करने

 4...  बिना  काम्प्लेक्स  202.90  3/92

 5.  कुनु  190.00  2/92  राण्य  सरकार  को  3/92

 में  लौटा  दी

 6...  लोअर  गोई  98.92  5/92  राज्य  सरकार  को  7/92  में

 लौटा  दी

 7...  पर्वती  351.00  4/92  राज्य  सरकार  को  6/92

 में  लौटा  दी

 8...  गोपदमायर  31.75  8/92  राण्य  सरकार  को  9/92  में
 ॥

 लौटा  दी

 मझौली

 1.  अपर  बेड़ा  89.17  7/92  राण्य  सरकार  को  विभिन्‍न

 आर्थिक  मुद्दे  हल  करने

 2...  पुतियापट  15.30  7/93  राण्य  सरकार  को  विभिन्न

 आर्थिक  मुद्दे  हल  करने

 3.  ठरिबाग  18.85  9/93

 महाराष्ट्र

 बृहद

 1  झ्यूमन  रिवर  168.15  9/91  .

 2...  तालम्बा  सिंचाई  175.75  6/92
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 मझौली

 सैकी  मकरढ़ोकरा

 कोर्डीनाला

 जम

 कार

 लोअर  पंजारा

 नागन

 ब्राह्मण  गांव

 दारा

 बोरदाहों  गांव

 साकोल

 मसालगा

 पेंताकली

 शितन्ताकली

 तेम्मापुरी

 अपर  मांजरा

 साकत

 गोमई

 12.20

 10.36

 20.83

 22.21

 48.98

 19.47

 8.73

 13.82

 11.48

 10.87

 10.50

 31.41

 35.30

 34.76

 18.10

 8.23

 4.53

 16.92

 15.63

 37.70

 45.44

 21.13

 8/91

 1/93

 3/92

 ३/92

 1/93

 1/93

 2/93

 1/93

 12/93

 5/92

 5/92

 12/92

 2/93

 9/92

 11/92

 7/92

 1/92

 ३/92

 1/92

 9/91

 4/94

 12/92

 राज्य  सरकार  को  विभिन्‍न

 आर्थिक  मुद्दे  हल  करने

 -

 सलाहकार  समिति  द्वारा

 सलाहकार  समिति  द्वारा

 राज्य  सरकार  को  8/92  में  लौटा  दो  गयी

 राज्य  सरकार  को  5/92  में  लौटा  दी  गयी

 राज्य  सरकार  को  1/92  में  लौटा  दी

 सलाहकार  सपिति  द्वारा  स्वीकृत

 10/93  से  निवेश  स्वीकृटि  दा  गयी



 लिखित  उत्तर  4  अगस्त  1994

 ।_  2  3  4  5

 राज॑स्थान

 बृहद

 1...  बिसालपुर  309.07  11/91

 मझौली

 1...  बैखाली  13.07  10/91  सलाहकार  संमिति  द्वारा

 2...  28.87  10/91  सलाहकार  समिति  द्वारा  स्वीकृत

 3...  सुकली  15.41  1/93  शज्य  सरकार  को  विभिनल

 मुद्दे  हल  करने

 4...  बादी  सांद्रा  11.56  1/93  राज्य  सरकार  को  विभिन्न

 मुद्दे  हल  करने

 5.  चाकऊ  7.98  9/92  *

 6...  गरारता  36.50  1/93

 7...  पिपलाद  16.83  2/93

 8...  लहासी  16.26  10/91  राज्य  सरकार  को  4/93

 में  लौटा  दी

 उत्तर  प्रदेश

 बृहद

 1  भेजा  बांध  ऊंचा  करमा  52.18  3/92  सलाहकार  समिति  द्वारा

 2...  चित्तौड़गढ़  30.33  10/93  राज्य  सरकार  को  विभिन्न  .

 मुद्दे  हल  करने

 3...  कन्‍हर  174.27  2/94

 पश्चिम  बंगाल

 बृहद

 1...  दोलोंग  जलाशय  93.13  2/93
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 परिवार  कल्याण  केन्द्र

 #176.  परशुराम  गंगवार  :
 ह

 श्री  दत्ता  मेघे  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  राज्य-वार/संघ  राज्यक्षेत्र-वार  कितने  परिवार  कल्याण  केन्द्र  कार्य  कर  रहे
 ह

 इन  केद्रों  पर  गत  तीन  वर्ष  के  दौरान  प्रतिवर्ष  राज्य-वार/संघ  राज्य  क्षेत्रवार  कितनी  धनराशि  खर्च

 की  गई
 |

 उक्त  अवधि  के  दौरान  राज्य  वार/संघ  राज्य  क्षेत्रवार  कितने  लोगों  ने परिवार  नियोजन  संबंधी  आपरेशन

 कराये  और

 इन  केन्द्रों  को  अधिक  प्रभावी  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी  :  से  विवरण

 एक  तीन  संलग्न

 चिकित्सा  सांख्यिकी  अनुसंधान  आर  एम  को  ग्रामीण  परिवार  कल्याण  केन्द्रों  के  कार्यकरण

 का  अध्ययन  करने  का  काम  सौंपा  गया  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  शहरी  परिवार  कल्याण  केनद्रों  को  और  अधिक

 प्रभावी  बनाने  के  लिए  चिकित्सा  अधिकारियों  के  लिए  1994-95  में  एक  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया

 विवरण-एक

 विभिन्‍न  राज्यों/संघ  राष्यक्षेत्रों  में  ग्रामाण  और  शहरी  परिवार  कल्याण  केन्द्र

 क्रम  स॑«  राज्य/संघ  राज्यक्षेत्र  केन्द्र  के  केन्द्र

 ()  (2)  (6)  (7)

 lL  आम्प्र  प्रदेश  131  420

 2  असम  29  146

 3.  .  बिहार  42  587

 4...  गुजरात  113  251

 5  हरियाणा  19  89

 6...  हिमाचल  प्रदेश  89  77

 7  जम्मू  व  कश्मीर  12  82

 8...  कर्नाटक  87  269

 9...  केरल  -  163
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 10.  मध्य  प्रदेश  63  460

 11...  महाराष्ट्र  74  428

 12...  मणिपुर  $  31

 13.  मेघालय  1  23

 14...  नागालैंड  -  7

 15.  उड़ीसा  10  "314

 16.  पंजाब  23  129

 17...  राजस्थान  61  232

 18  सिक्किम  1  15

 19.  तमिलनाडु  383

 20  त्रिपुरा  35

 21  उत्तर  प्रदेश  81  907

 22.  पश्चिम  बंगाल
 335

 23  चंडीगढ़  3  1

 24...  दिल्‍ली  69  8

 25  गोवा
 -  13

 26...  मिजोरम  1  14

 27...  पांडिचेरी  1  12

 28.
 अरुणाचल  प्रदेश  6  7

 _  1291  3७5

 विवरण-दो

 से  के  दौरान  परिवार  कल्याण  केन्द्रों  पर  खर्च  की  गई  राशि  का  विवरण

 क्रम  राज्य/संघ  ग्रामीण  प  क  केन्द्र  शहरी  परिवार  कल्याण  केन्द्र

 गज्यक्षेत्र

 1991-92  1992-93  1993-94  1991-92  1992-93

 _1  2  9  4  5  6  8

 1.  आंध्र  प्रदेश  1980.25  2037.42  1220.00  181.58  =. 237.30  95.00

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  0.00  0.00  0.00  1.34  5.80°  1.83$
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 1  3  $  4  5  6  7  8

 3.  असम
 ~

 28056  30500  34.64  35.46  33.00

 4.  विहार  1166.67  29796  167700  3358.  8796  .  38.00

 $.  नो  3536  39.54  3700  0.00  0.00  0.00

 6.  गुजरात  94646  108366  72500  150.71  163.18  151.00

 7.  हरियाणा  25628.  28551  200.00  3.99  13.37  6.00

 8.  हिमाचल  प्रदेश  27742  31896  21500...  0.75९  250° _  .  47.00

 9.  जम्मू  कश्मीर
 *  12185  234.43_  178.00.  12.13  4.96  10.00

 10.  कर्नाटक  1018.87  1077.16  80000.  92.13  221.86  141.00

 11.  केरल  1081.71  70550  505.00.  000  0.00  0.00

 12.  मध्य  प्रदेश  1684.14  1909.39  980.00  121.34  164.13  92.00

 13.  भहाराष्ट्  1274.50  154261  128700  .  18664  187.70  107.00

 14.  मणिपुर  10506  10293  87.00  4.06  3.84  10.00

 15.  मेघालय  46.38  54.71  65.00  2.28  2.66  2.50

 16.  मिजोरम  2424.  43.64.  40.00  1.60  1.40  2.50

 17.  नागालैंड  14.77  3095  19.00  0.00  0.00  0.00

 18.  उड़ीसा  1028.03  104834  880.00  12.76  14.65  16.00

 19.  पंजाब  481.02  70042.  28200  33.9  47.08  36.70

 20.  राजस्थान  601.67  644.42  70000  18537  11893  100.00

 21.  सिक्किम  58.15  7891  53.00  4.17  6.72  2.50

 22.  तमिलनाडु  1370.52  1065.97  107000  14544  11335  188.00

 23.  प्रिपुरा  152.43  120.14  9.00  7.11  7.40  23.00

 24.  उत्तर  प्रदेश  3824.91  4295.70  2619.44  16950  20801  172.16

 265.  पशिचम  बंगाल  1442.10  1124.66  940.00  182.38  84.64  36.00

 26.  चंडीगढ़  390  13.31  15.00  11.82  19.02  28.00

 27.  दिल्‍ली  9.00  675  1000  77.86.  150.00

 28.  पांडिचेरी  24.89  27.19...  25.00  00.  0.00  0.00

 अखिल  भारतीय  19915.77  21850.74  15031.44  1660.86
 1885.76  1489.19°

 *पघनराशि  विमुक्त

 इअरूणाचल  प्रदेश  में  1992-93  में  खर्च  को  गई  राशि  शेष
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 लिखित  उत्तर

 क्रम  सं»

 1

 विवरण-तीन

 4  अगल्त्‌  1994

 बर्ष  1991-92,  1992-93  और  1993-94  के  दौरान  परियार  नियोजग

 1.  राज्य/संघ  राज्यक्षेत्र  ।

 घड़े  राज्य  करोड़  अधवा  अधिक

 कर्ज

 है
 शी

 छू

 छ

 ८5%

 85

 900

 9

 97?

 ०७

 ७

 ४

 ४७

 ९

 आपरेशन  कराने  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या

 1991-92

 2

 छोटे  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र

 42

 एप

 (४

 आंध्र  प्रदेश  483532

 असम  66323

 बिहार  212631

 गुजरात  257335

 हरियाणा  100760

 कर्नाटक  301639

 केरल  173599

 मध्य  प्रदेश  317137

 महाराष्ट्र  538027

 उड़ीसा  137299

 पंजाब  85502

 राजस्थान  173309

 तमिलनाडु  364525

 उत्तर  प्रदेश  376172

 पश्चिम  बंगाल  327115

 हिमाचल  प्रदेश  38143

 जम्मू  कश्मीर  11688

 मणिपुर  4005

 मेघालय  606

 नागालैंड  1013

 1992-93

 3

 524393

 27101

 303656

 257378

 98047

 331554

 159823

 330673

 561336

 127720

 118251

 198152

 364843

 385706

 312959

 40164

 14386

 2275

 603531

 28106

 356300 0

 38496

 723  .

 293
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 6...  सिक्किम  195.  1015

 7...  ज्िपुत  .  7573  7347

 8  अण्डमान  निकोबार  1911  1832

 9...  अरूणाचल  प्रदेश  1806  1718

 10.  चंडीगढ़  2967  3081

 11...  शादर  गगर  हवेली  809  7181

 12.  दिल्ली  37176  38561

 13...  गोवा  4105  4338

 14.  दमण  दीव  376  368

 15...  लक्षद्वीप  23  39

 16...  मिजोरम  4471  4672

 17...  पांडिचेरी  8222  8024

 अन्य  राज्य

 1...  रक्षा  मंत्रालय  21870  23662

 2...  रेल  मंत्रालय
 27051  29629

 अखिल  भारत
 4090039  4286418

 $  आंकड़े  अगंतिम

 अन्तर्राज्घीय  गदी  जल

 *177.  श्री  सुल्तान  सलाउद्दीव  ओवेसी  :

 श्री  वेकटेश्वर  राव  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 20996

 25995

 4466377$

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  अंतर्राज्यीय  गदियों  के  पानी  के  बंटवारे  के  सम्बन्ध  में  प्रारूप-दिशानिर्देश  तैयार

 कर  लिए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  इन  दिशानिर्देशों  को  संबंधित  राज्य  सरकारों  द्वारा  मंजूरी  दे  दी  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 43
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 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  इस  बारे  में  में  कोई  विधान  लाने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
 है

 ?

 जल  संसाधन  मंत्री  और  संसदीय  कार्य  मंत्री  :  से  हाल  ही  में

 अन्तर्गज्यीय  नदियों  के जल  आबंटन  हेतु  तैयार  किए  गए  राष्ट्रीय  नीति  दिशानिर्देशों  का  मसौदा  राज्य  सरकारों  को

 परिचालित  किया  गया  है  और  राष्ट्रीय  जल  बोर्ड  को  1994  में  आयोजित  बैठकों  जिसमें  राण्यों  और  केन्द्र

 शासित  क्षेत्रों  का  प्रतिनिधित्व  था  भी  इस  पर  विचार  विमर्श  किया  गया  राष्ट्रीय  जल  बोर्ड  में  हुए  विक्षर-विमर्श

 के  आधार  पर  संशोधित  मसौदा  राज्यों  को  परिचालित  किया  गया  है  और  राष्ट्रीय  जल  संसाधन  परिषद  को  अगली

 बैठक  को  कार्यसूची  में  इसे  शामिल  किया  गया

 दिशा  निर्देशों  की  मुख्य  विशेषताएं  इस  प्रकार  हैं  :

 अन्तर्रण्वीय  जल  आबंटन  हेतु  नदी  बेसिनों  को  एक  यूनिट  के  रूप  में  गिना  जाएगा

 सभी  सह-बेसिन  राज्य  और  केद्र  आबंटन  प्रक्रिया  में  पक्षकार

 आवंटन  के  समय  उपयोग  की  उचित  संभावना  पर  विचार  किया  जायेगा  |;

 आबंटन  समान  संविभाजम  क्रे  सिद्धान्त  पर  आधारित

 राण्य  समग्र  राष्ट्रीय  हित  को  अवहेलना  किये  बिना  किसी  भी  तरीके  से  अपने  हिस्से  का  उपयोग  करने

 के  लिए  स्वतन्र
 ह

 सभी  सहवेसिन  राज्यों  के  बीच  सामान्यतया  अन्तर्रज्यीय  करारों  का  ध्यान  रखा  आता

 विद्यमान  योजग्न-पूर्व  के  उपयोगों  और  अनुपोदित  योजना  ठपयोगों  को  संरक्षित  किया  जाता

 राष्ट्रीय  हित  के  रूप  में  पर्यावरण  राष्ट्रीय  जल  मार्ग  में  नोयहन  तथा  गैर  सहवेसिन  राज्यों  आदि  को

 अस्यावश्यक  जरूरतों  को  आवश्यकता  पर  वियार  करके

 किए  गए  आबंटन  का  निरीक्षण  करने  के  लिए  प्रबोधन  और  क्रियान्वयन  हना  का

 जल  आबंटन  की  सामान्यतया  40  बर्षों  के  बार  पुनरीक्षा  कौ  जारी

 ह

 ये  नीति  मार्ग  निर्देश  सहवेसिन  राण्यों  क ेबीच  नदी  जल  के  बंटबोे  के  लिए  मार्य-इर्शक  के  रूप  में  कार्य

 करने  के  लिए  नियत  किए  गए  हैं  तथा  इनकी  कोई  कानूनी  हैसियत  नहीं  ये  मार्म  निर्देश  अन्तर्राण्बीय  जल

 विवादों  की  विवेचन  और  अधिनिर्णय  की  प्रक्रिया  में  मार्गदर्शन  प्रदान  करेंगे  तथा  ऐसे  बिवादों  को  शौघ्च

 करने  के  लिए  कार्य  ढांया  प्रदान  इन  मार्ग  निर्देशों  के  क्रियान्वयन  के  लिए  कोई  कानून  बनाने  का  प्रस्ताव

 नहीं  अन्तर्राज्यीय  जल  के  बंटवारे  के  अन्तर्राण्यीय  विवादों  को  विद्यमान  संवैधानिक  व्यवस्थाओं  के  अनुसार  इल

 किया  जाता
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 नदियों  से  कोयला  निकालना

 *178.  श्री  अेतन  पी  एस«  औहान  :  क्‍या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कोल  इण्डिया  लिमिटेड  ने  नदियों
 के तल  से  कोयला  निकालने  की  कोई  योजना  आरम्भ  की

 क्‍या  उस  योजना  पर  आंशिक  अमल  होने  के  बाद  उसके  कार्य  को  बीच  में  ही  गेक  दिया  गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 योजना  पर  कब  से  पुनः  कार्य  आरम्भ  किए  जाने  की  सम्भावता  है  ?

 कोयला  मंप्रालय  के  राज्य  मंग्री  अजित  :  से  सरकार  ने  सेंट्रल  कोलफील्ड्स

 लिमिटेड  की  दामोदर  नदी  परिवर्तन  परियोजना  के  संबंध  में  प्रारंभिक  क्रियाकलाप  शुरू  किए  जाने  के  लिए  5.59

 करोड़  रुपये
 की  राशि  की

 एक  अध्विम  कार्रवाई  चोजमा  को  स्वीकृति  दे  दी  इस  संबंध  में  प्रस्तावित  दामोदर  गदी

 परिवर्तन  परियोजना  की  सौम  से  लगभग  80  मिलियन  टन  कोककर  कोयले  को  जारी  किए  जाने  कौ  संभावना

 जिसका  बार  में  ओपेनकास्ट  खगन  ट्वारा  उत्खनत  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 चेस्टर्न  कोलफौल्ड्स  लिमिटेड  कौ  ऐम्ब  नदी  परिवर्तन  योजना  को  1993  में  27.99  करोड़  रुपये

 के  पूंजीगत  परिष्यय  की  राशि  पर  अनुमोदन  दे  दिया  गया  था  और  इस  संबंध  में  कार्य  चरणबद्ध  रूप  में  शुरू  किया

 जाता  जोकि  भूमि  अधिग्रहण  के  कार्य  की  प्रगति  तथा  अन्य  आवश्यकताओं  पर  निर्भर  करता

 179.  श्री  हरिष  पाठक्क  :  क्या  गुह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1991  कौ  जनगणना  के  आंकड़ों  के  आधार  पर  मातृ-भाषाओं  संबंधी  सर्वेक्षण  का  काम  पूरा  कर

 लिया  गया

 इस  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  को  कब  तक  प्रकाशित  कर  दिया

 भारत  में  कितनी  मात-भाषाएं  और

 सबसे  अधिक  लोगों  और  सबसे  कम  लोगों  ट्वारा  बोली  जाने  वाली  मातृ-भाषाएं  कौन-कौन  सी  हैं  ?

 गृह  मंत्री  :  जनगणना  आंकड़ों  के  आधार  पर  मातृ-भाषाओं  का  सर्वेक्षण

 चल  रहा

 Cer)  सर्वेक्षण  पूरा  हो  जाने  पर  रिपोर्ट  के  1999  तक  प्रकाशित  किए  जाने  की  संभावना

 1981  कौ  जगगणना  के  समय  1623  मातृ-भाषाएं  बताई  गई  1991  की  जनगणना  के  आंकड़ों

 को  संकलित  किया  जा  रहा
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 1981  की  जनगणना  के  प्रकाशित  आंकड़ों  के  अनुसार  हिन्दी  बोलने  बालों  कौ  संख्या  सबते  अधिक

 और  संस्कृत  बोलने  वालों  कौ  संख्या  सबसे  कम

 आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  का  प्रसारण

 *180.  श्री  देवराजन  :  क्या  सूघना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बहाने  कौ  कृपा  को  कि  ।

 इस  समय  देश  में  दूरदर्शन  और  आकाशवाणी  के  कार्यक्रमों  का  प्रसारण  कितने  क्षेत्र  मै ंउपलब्ध  कराया

 जाता

 कया  सरकार  ने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  और  अधिक  जनसंक्या  को  इन  कार्यक्रमों  का

 प्रसारण  उपलब्ध  कराने  हेतु  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्यमंत्री  सिंह  ;  दूरदर्श  और  आकाशवाणी

 द्वारा  देश  का  वर्तमान  कवरेज  निम्नानुसार  है  :-

 क्षेत्रवार  जनपंस्या  जार

 दूरदर्शन  66.8%

 आकाशवाणी  89.6%  97.0%

 और  सरकार  का  वर्तमान  में  कार्यान्‍्वयनाधौन/8वीं  भोजना  के
 दौरान  परिकल्पित  स्कीमों

 के  पूरा  होने  पर  दूरदर्शन  तथा  आकाशवाणी  द्वारा  देश  के  जनसंद्धधावार  कवरेज  को  बढ़ाकर  क्रमशः  91.8%  तथा

 97.5%  तक  किए  जाने  का  लक्ष्य  उपग्रह  मोड़  के  माध्यम  से  संपूर्ण  देश  को  कवर  किया  जाता

 मंत्रियों  पर  खर्च

 1618.  श्री  सैयद  शहाबुद्दीन  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  मंत्री-परिषद  पर  गत  तीन  वित्त  ब्षों  के  वास्तव  में  कितनी  धनराशि  प्रंपुख  मद-वार

 खर्च  की  गयी  तथा  1994-95  के  बजट  में  कितनी  धनराशि  खर्च  किये  जाने  का  अनुमान

 क्या  यह  खर्च  गत  ब्षों  की  तुलना  में  अत्यधिक  वृद्धि  को  दर्शाता

 गत  तीन  वर्षों
 के  दौरान  किन-किन  मदों  में  सर्वाधिक  वृद्धि  हुई  और

 क्‍या  सरकार  ने  टेलीफोन  आवास  तथा  कार्यालय  उपस्कर  तथा

 व्यक्तिगत  सुरक्षा  पर  खर्च  कम  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाये  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम  :  एक  विवरण  संलग्न

 1993-94  के  दौरान  हुआ  कुल  1992-93  के  दौरान  हुए  व्यय  से  कम

 प्रश्न  नहीं  उठता
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 निर्देश  जारी  किए  गए  हैं  कि  (1)  मंत्रियों  के  प्रयोग  के लिए  दिए  गए  दो  एक  उनके  कार्यालय

 में  सीधे  उनके  पास  या  डनके  स्टाफ  के  पास  स्थापित  और  दूसरा  संसद  भवन  में  स्थापित  टेलीफोन  को  छोड़कर

 अन्य  टेलीपोनों  में  डी  की  सुविधाएं  वर्जित  की  जाएं  (ii)  केबिनेट  मंत्रियों  या  स्वतंत्रण  प्रभार  वाले  मंत्रियों

 के  घरों  पर  दो  टेलीफ़ोन  और  राज्य  मंत्री  या  उप-मंत्री  के  घर  पर  एक  टेलीफोन  को  छोड़कर  शेष  टेलीफोनों  में

 एस  डी०  की  सुविधा  वर्जित  की  (iii)  मंत्रियों  के  कार्यालय  और  निवास  कार्यालय  वाले  हिस्से  में

 साज-सज्जा  इत्यादि  के  लिए  45,000  र  की  सीमा  निर्धारित  की  गई  है  मंत्रियों  का निवास  1962

 में  भी  उपमंत्री  के  अलावा  मंत्रियों  के  घरों  पर  फर्नीचर  और  बिजली  उपकरणों  के  38,500  रू  की  खर्च  सीमा

 निर्धारित  की  गई  है  और  उपमंत्री  के निवास  के  लिए  22,500  रु०  की  व्यवस्था  की  गयी  इसके  मंत्रियों

 विदेशों  और  घरेलू  यात्रा  के  बारे  में  भी  दिशा  निर्देश

 विवरण

 जर्थ  वेतन  पर  सर्च  सेंमद्यूअरी  भत्ते  दौरों  पर  व्यय  के  रूप

 पर  व्यय  में  किया  गया  सर्च

 1991-92  16,37,459  46,10,263  8,49,88,

 ह

 1992-93  16,92,651  52,33,661  34,86,06,200

 1993-94  19,01,488
 §7,50,081

 30,35,96.0

 1994-95  25,00,000  65,00.000  32,00,00,000

 मानवाधिकार  आयोग

 1619.  श्री  परसराम  भारद्वाज  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  मानवाधिकार  आयोग  ने  देश  में  मानवाधिकारों  के  प्रति  जागरूकता  बढ़ाने  के  लिए  कोई

 अभियान  शुरू  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 गृह  मंजालय  में  राज्य  यंत्री  राजेश  :  और  राष्ट्रीय  मानवाधिकार  आयोग

 ने  राजपैतिक  दलों  के  राज्य  संघ  शासित  क्षेत्र  विश्वविद्यालयों  के  ठप  कुलपतियों  और

 भारत  सरकार  के  शिक्षा  विभाग  को  पत्र  लिखकर  उनसे  अनुरोध  किया  है  कि  वे  मानवाधिकारों  के  बारे  में  जागरूक

 बढ़ाने  के  लिए  और  देश  में  मानवाधिकारों  की  संस्कृति  को  आगे  और  मजबूत  बनाने  के  लिए  विभिन्न  कदम  उठाएं

 और  डपाय
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 विदेशी  समाचार-पत्र

 श्री  सत्यदेव सिंह  :

 श्री  गुजभूषण  शरण  सिंह

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  सरकार  भारत में  विदेशी  समाचार-पत्रों के  प्रकाशन  की  अनुभति रैंगे  के  किसी  प्रस्ताव पर  विचार
 कर  रही

 क्‍या  सरकार  को  इस  संबंध  में  कई  विदेशी  समाचार  संगठनों  के  अनुरोध  भौ  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  अन्तिम  निर्णय  कथ  तक  किया  जावेगा  ?

 सूचना  और  प्रसारण  घंडालय  के  राज्य  मंद्री  सिंह  :  भारत  में  समाचार

 पत्रों  का  प्रकाशन  1955  में  मंत्रिमंडल  के  नीति  निर्णय  के  अनुसार  किया  जाता  है  जिसमें  भारत  में  विदेशी

 समायारपत्रों/पत्रिकाओं  और  मुख्य  रूप  से  समांचार  तथा  समसामय्रिक  घटनाओं  से  संबंधित  विदेशी

 समाचारपत्रों/पत्रिकाओं  के  भारतीय  संस्करणों  का  प्रकाशन  प्रतिबंधित  इस  जिधव  पर  समय-समय  पर  विचार

 हुआ  है  परन्तु  कोई  अंतिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 और  सरकार  को  भारत  में  समाचारपत्र  के  मुद्रण की  अनुमति  रैगे  कै  लिए  एक  विदेशी  समाचार

 संगठन  के  केवल  एक  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  वर्तमान  भौति  निर्णय  को  पदेगअर रखते  हुए  इस  अमुरोध  को  स्वीकार

 नहीं  किया  गया

 पठारीय  क्षेत्र  विकात्त  परियोजना

 1621.  डा«  बसंत  पयार  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  बैंक  अथवा  विदेशी  एजेंसियों  के पास  आदिशासिकों  के  लाभार्थ  कोई  बौजनाएं

 क्या  विश्व  बैंक  ने विगत  समय में  आदिवासियों  के  लाभाव॑  पठारीब  शेत्र  चिकास  परियोजना  के  शिनै

 सहायता  की  पेशकश  की

 क्या  सरकार  ने  विश्व  बैंक  की  पेशकश  को  स्थीकार  कर  लिया  है  और  देश  में  कोई  योजनाएं  लागू
 की  और

 यदि  तो  राज्य-वार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कल्याण  मंत्री  सीताराम  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभापटल  पर

 रख  दी

 सिंचाई  परियोजनाएं

 1622.  श्री  गोपी  नाथ  गजपति  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  की  कुछ  सिंचाई  षरियोजनायें  अंतर्राण्यीय  जल  विवाद  के  कारण  प्रभावित  हुई
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 केन्द्र  सरकार  ने  इन  विवादों  के  हल  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाये  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के«

 :  और  केद्ध  में  प्राप्त  उड़ीसा  की  कोई  भी  नयी  वृहद  और  मध्यम  परियोजना  अन्तर्राज्यीय  मुद्दों
 से  प्रभावित  नहीं

 प्रश्न  नहीं

 आन्ध्र  प्रदेश  में  आकाशवाणी  केन्द्र  और  टी«  बी०  ट्रासंमीटर

 1623.  श्री  दत्तात्रेथ  बंडारू  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 OR)  आंध्र  प्रदेश  में  कार्यरत  टी  वी  ट्रांसमीटरों  और  आकाशवाणी  केन्द्रों  की  क्षमता  और  प्रसारण  क्षेत्र  का

 पृथक-पृथक  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 राज्य  में  उच्च  शक्ति  के  वी०  ट्रांसपीटरों  को  लगाने  के  लिए  किन-किन  स्थानों  को  चुना  गया

 अब  तक  इन  पर  कुल  कितनी  धनराशि  व्यय  की  गई  और

 टी०  वी०  ट्रांसमीटरों  को कब  तक  लगा  लिये  जाने  की  संभावना  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह  :  झ्यौरे  संलग्म  विवरण-एक

 मैं  दिए  गए

 कुरनूल  तथा  राजामुदरी  में  उन  श«  टी०  वी७  ट्रांसमीटर  कार्यान्‍्वयनाधीन/स्थापित  किए

 जाने  हेतु  परिकल्पित

 (0)  31.3.94  तक  235.99  लाख  रु  का  व्यय  किया  गया

 संलग्न  विवरण-दो  के

 विवरण  एक

 पा  स्थान  क्षमता  कवर  हुए  क्षेत्र

 हजार  में

 4  2  3

 1  आकाशवाणी

 रिओ

 हैदराबाद  50  वे  उ«  ट्रॉ  162.8

 हैदराबाद  10  मी  ट्रांसमीटर  17.8

 हैदराबाद  1  या०  ट्रॉ

 50  कि०  शा०  वे  उ०
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 लिखित  उत्तर

 1

 विशाखापटनम

 कुडप्पा

 अदिलाबाद

 विजयवाड़ा

 कथागुड्डम

 बारंगल

 निजामाबाद

 तिरूपति

 अनन्तपुर

 oo  नम

 कि०  वाल  मी०  लेन  शा«  ट्रां०

 100  कि०  वा०  मी  उ«  ट्रां»

 1  कि०  वा०  मी०  बे०  उ  शा»  ट्रॉंसमीटर

 100  कि०  वा  मी०  वे०  So  ट्रां०

 1  कि०  वा०  मी०  के

 2x3  कि०  वा०  के  ट्रां

 2X5  कि'वान  एम  ट्रॉ

 293  कि०  वा०  एफ  ट्रां०

 3  कि०  बान  एफ  ट्रॉ०

 रूप  से

 2943  एफ  एम  ट्रां०

 2x3  कि०  एफ  एम  ट्रां

 3  कि०  एफ  एम  ट्रां

 रूप  से

 10  किया

 - 10  किया

 10  किवा

 10  किवा

 10  किया

 -  100  वाट

 100  बाट

 100  वाट

 300  वाट

 100  वाट

 100  वाट

 100  बाट

 ____  4  अगस्त  194

 3

 30.2

 67.9

 3.5

 116.3

 4.7

 11.3.

 14.0

 11.3

 28  :

 11.3

 11.3

 2.8
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 re  अबक>०»»«कनाक  कब  >>

 कुड़प्पा  100  वाट

 गदवाल  300  वाट

 गिद्दूर  300  वाट

 गुताकल  ु  100  वाट

 जगतियाल

 ह
 300  वाट

 काकीनाड़ा  100  वाट

 करीमनगर  100  वाट

 खम्मम  100  वाट

 कोथागुडम  100  वाट

 कुरल  100  वाट

 मदीसा  100  वाट

 महबूबनगर  300  वाट

 नालगोंडा  100  वाट

 मांदयाल  100  बाट

 जैल्लौर  100  वाट

 बाद  100  वाट

 100  वाट  इन  ट्रांसमीटरों  से  राज्य  के

 पोदुत्तर  100  वाट  70.8  प्रतिशत  क्षेत्र  को

 णजामुंद्री  100  वाट  कवरेज  प्राप्त  होने

 रामागुण्डम  100  वाट  की  संभावना

 सिझिपेंट  100  बाट

 श्रीकाकुलम  100  वाट

 तंदुर  100  वाट

 बारंगल  100  वाट

 यैल्लाण्ड  100  वाट

 हैदराबाद  100  वाट

 विजयवाड़ा  10  वाट

 विशाखापटनम  10  वाट

 5}
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 विवरण-दो

 द्रांसमीटर  स्थल  .__ प्रहिष्ठाप्ों के  पूरा  होने  की  आशा

 1  2
 oO

 ड़

 नयाल  1995

 उ  श+  ट्रां०  कुरनूल  1995

 अश्त्ट्रां  अलगददा  संस्थापन  पूरा  हो  गया  और  ट्रांसमिशन  का  परीक्षण

 किया  जा  रहा

 शब्ट्रांब
 *

 भीमावरम

 आ्श  ट्रॉ  हिन्दूपुर

 अ  श्ट्रां  विजाग

 अ  शब  कावली

 आ  श  ट्रां  कुप्पम

 आश्ट्रां  मदनापल्‍ली

 आश  ट्रां  मेडक  1995

 आ  शः  ड्रॉ  नागरकुरनूल

 आश्ट्रां  निर्मल

 अश्ट्रां  बेलामपल्ली

 आ  श«  भरकापुर

 आश  ट्रां०  कामारेड्री

 आ  We  ट्रॉब  यंपमंगानुर

 तम्बलापल्ली

 अश.्ट्रां  आर  पल्‍ली

 अन्शब  ट्रां  कादिरी

 आ  श»  ट्रॉंब  मधिरा

 आ  शब  ट्रां  पासरा

 आ  श,ः  ट्रां०  पडेरू  का

 अआ  शत  ट्रॉ  बानापार्थी

 ट्रॉब  कोरंगल
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 अआश्ट्रां  कोसिगी

 ट्रां  पेडनानदिपादू

 अ  शत  ट्रां०  चिन्तापल्‍ली  स्कीम  अभी  अनुमोदित  होनो

 स्कीम  के  अनुमोदन  के  पश्चात्‌

 लगभग  2  वर्ष

 ट्रां  श्रीसालेम  1995"

 आ  अश्ट्रां  पार्वतीपुरम

 आ  अआ  श«  ट्रां०  इच्छापुरम

 ञ्श  ्ट्रां  राजामुन्दरी  स्कीम  के  औपचारिक  रूप  से  अनुमोदित

 ञ्श्  ्ट्रॉं  बारंगल  होने  के  पश्चात  चालू  होने  में  लगने  वाला

 सामान्य  लीड  समय  3-4  वर्ष

 भवत  एवं  आधारभूत  सुविधाओं  तथा  उपस्करों  की  सामयिक  आपूर्ति  उपलब्ध  होते  पर  गा

 अपराधों  को  रोकने  के  लिए  भारत  तथा  नेपाल  के  बीच  वार्ता

 1624.  श्री  अरथिंद  जिथेदी  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  तथा  नेपाल  के  बीच  हाल  ही  में  अपराधों  को  रोकने  के  संबंध  में  कोई  वार्ता  हुई  है  अथवा

 किसी  समझौते  पर  हस्ताक्षर  हुए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  समझौते  को  कब  से  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम«  :  से  पड़ोसी  मित्र  देश  के  साथ  आपसी

 सहयोग  के  रूप  आपसी  हितों  के  मामलों  पर  विभिन्‍न  स्तरों  पर  बातचीत  होती  रहती  वर्तमान  समझौतों  के

 ढांचे  के  अन्तर  हो  खास  प्रकार  के  अपराधों  को  रोकने  के  प्रयास  भी  किए  जाते  अपराधों  को  रोकने  के  लिए

 भारत  और  नेपाल  के  हाल  ही  में  किसी  समझौते  पर  हस्ताक्षर  नहीं  किए  गए

 छितौनी  रेल  सड़क  पुल

 1625.  श्री  मोहन  सिंह  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  को  छितौनी  रेल  सड़क  पुल  के  निर्माण  के  लिए  अपना  अंशदान  देना
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 यदि  तो  उनके  मंत्रालय  को  रेलवे  मंत्रालय  को  कितना  अंशदान  देना

 उनके  मंत्रालय  द्वारा  रेलवे  को  अभी  तक  कुल  कितनी  राशि  का  अंशदान  किया  गया  और

 बकाया  अंशदान  राशि  का  कब  तक  भुगतान  कर  दिया  जायेगा  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  जी

 से  जल  संसाधन  मंत्रालय  का  हिस्सा  5.0  करोड़  रुपए  जिसका  भुगतान  1982  में  किया

 गया  इसके  परियोजना  के  बाढ़  नियंत्रण  घटक  को  अन्तिम  रूप  देने  तक  रेलवे  को

 1982  में  2.  करोड़  रुपए  का  भुगतान  भी  किया  गया  था  और  इसका  तदनुसार  समायोजना  होना

 दिल्‍ली  में  चोरी  की  वारदातें

 1626.  श्री  जनार्दन  मिश्र  :

 श्री  चौधरी  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  में  विभिन्‍न  होटलों  के  बाहर  खड़ी  की  गई  कारों  से  होने  वाली  चोरी  की  घटनाओं  में

 वृद्धि  हो  रही

 यदि  तो  चालू  वर्ष  के  दौगन  अब  तक  चोरी  के  ऐसे  कितने  मामलों  की  जानकारी  प्राप्त  हुई

 क्‍या  सरकार  का  विचार  ऐसे  चोरियां  रोकने  के  लिए  कदम  उठाने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम  :  और  जी  राष्ट्रीय  राजधानी

 गज्य  क्षेत्र  दिल्‍ली  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  1.1.94  से  30.6.94  तक  की  अवधि  के  दौरान  दिल्ली  में  विभिन्न

 होटलों  के  बाहर  खड़ी  की  गयी  कारों  की  चोरी  की  7  सूचित  की  गयी  जबकि  1993  की  तदनुरूपी  अवधि

 अर्थात्‌  1.1.93  से  30.6.93  तक  की  अवधि  के  दौरान  इस  प्रकार  की  चोरी  की  11  घटनाएँ  सूचित  की  गयी

 और
 ह

 इस  प्रकार  की  चोरी  को  रोकने  के  लिए  दिल्ली  पुलिस  ट्वारा  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए

 (i)  इस  प्रकार  के  चोरों  की  गतिविधियों  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  जिले  के  वाहन  चोरी-बिरोधी

 दस्ते  सहित  पुलिस  स्टेशन  स्टाफ  को  उपयुक्त  ढंग  से  ब्रीफ  किया  गया

 (४)  इस  संबंध  में  होटल  सुरक्षा  कर्मचारियों  को  भी  ब्रीफ  किया  गया

 (iii)  ऐसे  गिरोहों  या अभियुक्त  व्यक्तियों  पर  कड़ी  निगरानी  रखी  जा  रही

 (iv)  अपराध  प्रोलत  क्षेत्रों  मे ंजाल  बिछाए  जा  रहे
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 दवाओं  की  खरीद

 1627.  श्री  रामेश्वर  पाटीदार  ;  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 किः

 क्या  स्वास्थ्य  सेवा  महानिदेशक  ने  उन  विभिन्‍न  फर्मों  को  देय  धनराशि  का  भुगतान  नहीं  किया  है  जिन्होंने

 सरकारी  मेडिकल  स्टोर्स  डिपो  बम्बई  को  करोड़ों  रुपए  की  दवाओं  की  आपूर्ति  की

 यदि  तो  इस  विलम्ब  के  क्या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  फर्मों  से  तब  तक  दवाएं  न  खरीदने  का  है  जब  तक  कि  उनकी  देयराशि

 का  भुगतान  नहीं  हो  जाता  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौगा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी«  :  और  भुगतान

 चरणों  में  किया  जा  रहा

 जी

 यह  प्रश्न  नहीं

 सिंचाई  प्रस्ताव

 1628.  श्री  सुरेन्द्रपाल  पाठक  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  सिंचाई  योजनाओं  स्वीकृति  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  केद्रीय॑  सरकार  के

 पास  भेजे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  परियोजनाओं  को  कब  तक  स्वीकृति  दे  दी  जायेगी  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के«

 ४  से  विवरण  संलग्न  है
 ।
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 1629.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  एक  समुद्र  दीवार  का  निर्माण  करने  के  बारे  में  एक  व्यापक  योजना

 स्वीकृति  हेतु  केद्रीय  सरकार  को  भेजी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 केदक्वीय  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव

 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  इस  प्रयोजनार्थ  विश्व  बैंक  की  सहायता  के  लिए  भी  केन्द्रीय  सरकार

 से  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के

 :  से  पश्चिम  बंगाल  सरकार  सुन्दरवन  में  कटाव  द्वारा  प्रभावित  सागर  दीप  घोरामारा  द्वीप

 और  अन्य  आस-पास के  क्षेत्र  तथा  24  परगना  और  मिदनापुर  के  जिले  में  समुद्री  तट  के  साथ-साथ  कटाबों  की

 सुरक्षा  हेतु  प्रस्ताव  की  रूपरेखा  तैयार  की  प्रस्ताव  की  रूपरेखा  में  330  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत  पर

 180  कि०  मी०  लम्बी  समुद्री  दीवार  का  जिसमें  समुद्र  के  दोनों  ओर  पत्थरों  से  संरक्षित  एक  मिट्टी  तटबंध

 का  निर्माण  भी  शामिल  करने  की  परिकल्पना  की  गई  प्रस्ताव  की  जांच  केन्द्रीय  जल  आयोग  द्वारा  केद्धीय

 जल  एवं  अनुसंधान  पुणे  के  परामर्श  से  की  गई  राज्य  को  केद्रीय  जल  आयोग  और  योजना  आयोग  के

 दिशानिर्देशों  के  प्राथमिकता  के  अनुरूप  समुद्री  तट  कटावों  को  असुरक्षित  पहुंचों  के  लिए अलग-अलग  योजना

 जो  राज्य  तकनीकी  परामर्श  समिति  अथवा  बाढ़  नियंत्रण  बोर्ड  ट्वारा  विधिवत  रूप  से  अनुमोदित  की  गई  हो  प्रस्तुत

 करने  का  अनुरोध  किया  गया

 और  Ce)  केन्द्रीय  जल  आयोग  ने  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  बाह्य  सहायता  प्राप्त  करने  हेतु  एक  व्यापक

 परियोजना  प्रस्ताव  तैयार  करने  की  सलाह  दी

 बच्चों  की  शिक्षा

 1630.  श्री  पूर्ण  चन्द्र  मलिक  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोयला  खनिजकों  के  बच्चों  को  शिक्षा  प्रदान  करने  का  कोई  प्रावधान

 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्यौग  क्‍या

 1994-95  के  दौरान  इस  प्रयोजनार्थ  कंपनीवार  कितनी-कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई  और

 वर्ष  1993-94  के  दौरान  इस  पर  कितना  व्यय  हुआ  ?

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अजित  :  और  कोलफील्डूस  क्षेत्रों  में  स्थित

 निजी  प्रबन्धाधीन  स्कूलों  तथा  कॉलेजों  को  अद्धसंरचनात्मक॑  सुविधाओं  के  माध्यम  से  कोयला  कंपनियां  वित्तीय  एवं
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 अन्ध  सहायता  उपलब्ध  कराती  ताकि  कोयला  ख़निकों  के  बच्चों  की  शैक्षणक  आवश्यकताओं  की  पर्याप्त  रूप

 में  देख-रेख  की  जा

 चालू  वर्ष  1994-95  में  शिक्षा  के  प्रयोजनार्थ  निधियों  के  नियतन  पर  अभी  निर्णय  लिया  जाना

 1993-94  के  दौरान  विभिन्‍न  कोयला  कंपनियों  द्वारा  किया  गया  व्यय  लगभग  11.74  करोड़  रू  की

 राशि  का
 :

 बिहार  में  रोग

 1631.  श्री  राम  टहल  चौधरी  :

 श्री  राम  कृपाल  यादव  :

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  आई  थी०  के  रूप  में  पाए  गये  रोगियों  की  संख्या  कितनी

 गिहार  में  परीक्षणों  को  सुविधाएं  कितने  अस्पतालों  में  उपलब्ध

 क्या  राज्य  में  केद्ध  सरकार  द्वारा  अथवा  किसी  विदेशी  सहायता  से  कोई  नियंत्रण  कार्यक्रम

 शुरू  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  बिहार  से  30

 1994  तक  तीन  एच  आई  वी  पॉजीटिव  रोगियों  की  सूचना  मिली

 एड्स/एच  आई  वी  परीक्षण  सुविधाएं  एक  निगरानी  केद्र  और  नौ  आंचलिक  रक्त  परीक्षण  केन्द्रों  में

 उपलब्ध  जिनका  विद्युरण  इस  प्रकार  है  :-

 1.  निगरानी  केन्द्र  :  राजेन्र  स्मारक  अनुसंधान  पटना

 आंचलिक  रक्त  परीक्षण  केन्द्र

 1.  रक्त  नालंदा  मेडिकल  गया

 2.  रक्त  पटना  मेडिकल  पटना

 3.  रक्त  जिला  धनयाद

 4.  रक्त  जिला  जमशेदपुर

 5.  जमशेदपुर  रक्त  जमशेदपुर

 6.  रक्त  राजेन्द्र  मेडिकल  रांची

 7.  रक्त  मेडिकल  भागलपुर

 8.  रक्त  श्रीकृष्ण  मेडिकल  मुजफ्फरपुर

 9.  रक्त  जिला  दरभंगा
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 विश्व  बैंक  से  84  मिलियन  अमरीकी  डालर  के  ठदार  ऋण  तथा  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  से  1.5  मिलियन

 अमरीकी  डालर  की  तकमीकी  सहायता  से  बिहार  सहित  देश  भर  में  एक  व्यापक  राष्ट्रीय  एड्स  नियंत्रण  कार्यक्रम

 इस  समय  चलाया  जा  रहा  एड्स  को  रोकने  की  कार्यनीति  में  कार्यक्रम  प्रबन्ध  को  सुदृढ़  खतरे  क ेआचरण

 वाले  समूहों  और  आम  लोगों  में  जागरूकता  पैदा  यौन  संचारित  रोगों  की  रोकथाम  और  यौन  संवारित

 रोगों  तथा  एवं  आई  बी  की  रोकथाम  के  लिए  कंडोम  के  उपयोग  को  बढ़ावा  रक्त  निरापदता  और  रक्त  मुक्तिसंगत

 उपयोग  तथा  एच  आई  वी/एड्स  रोगियों  कौ  निदान  और  उपचार  के  लिए  बेहतर  सुविधाएं  प्रदान  करना

 लंबित  विधेयक

 1632.  श्री  राठवा  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  विधान  सभा  द्वारा  पारित  विधेयक  जो  केन्द्र  सरकार  के  पास  राष्ट्रपति  की  स्वीकृति  के  लिए

 लंबित  है  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 इन  विधेयकों  को  राष्ट्रपति  की  स्वीकृति  कब  तक  मिल  जायेगी  ?

 गुह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम  :  और  बम्बई  ईनाम  समापन

 1994  दिनांक  1.8.1994  को  राष्ट्रपति  क॑  विचारण  के  लिए  प्राप्त  हुआ  राज्य  विधायनों

 ने  भारत  सरकार  के  संबंधित  विभागों/मंत्रालयों  द्वारा  जांच  करने  तथा  जहां  आवश्यक  हो  वहां  राज्य  सरकारों  के

 साथ  विचार-विमर्श  किए  जाने  की  मांग  की  विधेयकों  को  शाघ्रता  से  निपटाने  के  लिए  अनुस्मारक  भेजे  जाते

 हैं  तथा  जहां  आवश्यक  होता  है  विचार-विमर्श  भी  किया  जाता

 विहार  के  समाचार-पत्र

 1633.  श्री  ललित  उमराव  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 साप्तहिक  और  मासिक  समाचार  पत्रों/पत्रिकाओं  को अखबारी  कागज  और  विज्ञापन  और  दृश्य

 निदेशालय  ट्वारा  विज्ञापन  देने  के  लिये  क्‍या  मानदंड  निर्धारित  किए  गए

 अखबारी  कागज  और  विज्ञापन  और  दृश्य  निदेशालय  के  विज्ञापन  प्राप्त  करने  वाले  बिहार  के  कितने

 पाक्षिक  और  मासिक  समाचार-पत्र/पत्रिकाएं  सूचीबद्ध  और

 वर्ष  1991,  1992  और  1994  में  1994  इन्हें  अख़बारी  कागज  का  कुल  कितना  कोटा

 और  कितने  विज्ञापन  दिये  गये  ?

 और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह  समाचार  पत्र/पत्रिका

 के  लिए  अखबारी  कागज  की  मूल  पात्रता  पिछले  वर्ष  के  दोशन  अखबारी  कागज  और  कोई  अन्य  कागज  का  वार्षिक

 औसत  वार्षिक  प्रकाशन  दिनों  की औसत  संख्या  और  प्रकाशित  औसत  पृष्ठ  क्षेत्र  के  आधार  पर  निर्धारित

 जाती
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 जहां  तक  विज्ञापनों  को  देने  के  लिए  मानदण्ड  का  सम्बन्ध  केवल  उन्हीं  समाचार  पत्रों/पत्रिकाओं  के

 लिए  सरकारी  विज्ञापन  जारी  किए  जाते  हैं  जिनके  नाम  विज्ञापन  एवं  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  की  सूची  में  सम्मिलित

 प्रचार  लक्ष्य  कवर  किए  जा  सकते  वाले  अभीष्ट  क्षेत्र  और  बजटीय  प्रावधानों  को  ध्याग

 में  रखते  हुए  विभिन्‍न  श्रेणियों  की  पत्रिकाओं  में  विज्ञापन  जारी  किए  जते

 वर्गीकृत  विज्ञापन  प्रायः  दैनिक  सामचार  पत्रों  में  दिए  जाते  हैं  क्योकि  वे  समयबद्ध  और  प्रतिक्रियान्मुख  होते

 साप्ताहिक  और  अन्य  पत्रिकाओं  तथा  पत्रिकाओं  का  प्रयोग  सामान्यतया  जनसूचक/विभिन्न  विषयों  पर  शैक्षिक

 प्रचार  के  लिए  किया  जाता

 और  एक  विवरण  सलंग्न
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 नेशनल  काम्युनल  फेडरेशन

 634.  श्री  राम  गाईक  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  !

 नेशनल  फाउंडेशन  फार  काम्थुतल  हारमोनी  ने  30  1994  तक  कुल  कितना  अशदान  भ्रापा

 और

 30  1994  तक  कुल  व्यय  की  गयी  राशि  का  ब्यौरा  बयां  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  भारत  सरकार  हारा  संग्रह  के  रूप  मैं  प्रदत्त

 10  करोड़  रुपए  के  अतिरिक्त  राष्ट्रीय  साम्प्रदायिक  सद्भाव  प्रतिष्ठान  द्वारा  दिनांक  30,6.94  तक  88,19,503.60

 २  अंशदान  के  रूप  में  प्राप्त  किए  गए

 राष्ट्रीय  साम्प्रदायिक  सद्भाव  प्रतिष्ठान  द्वारा  दिमांक  30.6.1994  तक  42.32  लाख  रुपएं  कौ  ग़ंशि

 खर्च  की  इसमें  से बाल  सहायता  पर  27.35  लाख  बेतन  और  परिलब्धियों  पर  6.15  लाख  शपए  तथा

 8.32  लाख  रुपए  अन्य  प्रशासनिक  खर्चों  पर  व्यय  किए  गए

 कम  शक्ति  वाले/उच्च  शक्ति  वाले  ट्रांसमीटर  और  आकाशंबाणी  केन्र

 1635.  श्री  एस«  सिदनाल  :  कया  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  मह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कर्नाटक  में  कार्य  कर  रहे  कम  शक्ति  वाले  और  उच्च  शबित  बाले  ट्रांसमीटरों  और  आकाशवाणी  केद्रों

 की  वर्तमान  संख्या  कितनी

 कया  सरकार  का  विचार  आगामी  वर्षों  में  उपरोक्त  राज्य  में  ऐसे  और  दृए्दर्शन  के  ट्रांसमीटर  और

 आकाशवाणी  केन्द्र  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह  ।  कर्माटक  में  इस  समये

 4  उच्च  शक्ति  टी०  वी०  26  अल्प  शक्ति  टी०  बी०  ट्रांसपीटर  और  12  आकाशवाणी  केंद्र  कार्य  कर  रहे

 और  एक  वियरण  संलग्न

 प्रश्न  नहीं
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 विवरण

 लिखित  उत्तर

 कार्या्ययमाधीन/परिकल्पित  टी  ट्रांसपीटरों  और  नए  आकाशवाणी  केन्दों/द्रांसमीटरों  का

 स्थान  स्कीम  अभ्युक्ति

 !  2  3

 टी०  ट्रांसमीटर

 भंगलौर  उच्च  शक्ति  ट्रांसमीटर  स्कीम  अनुमोदित  होनी

 पैसूर  उच्च  शक्ति  ट्रांसमीटर

 रायबूर  उच्च  शक्ति  ट्रांसपीटर

 हसभ  उच्च  शक्ति  ट्रांसमीटर

 अरसीकेर  अल्प  शक्ति  ट्रांसीटर

 गंगावती  अल्प  शक्ति  ट्रांसमीटर  कार्यान्वयाधीन

 गोकाक  अल्प  शक्ति  ट्रांसमीटर

 जमीखण्डी  अल्प  शक्ति  ट्रांसमीटर

 मुडौगेरे
 अल्प  शक्ति  ट्रांसमीटर

 चावषगाड़ा  अल्प  शक्ति  ट्रांसमीटर

 शमदुर्ग  अल्प  शक्ति  ट्रांसमीटर

 क्ुमता  अल्प  शक्ति  ट्रांसमीटर

 भतकल  अल्प  शब्त  ट्रांसमीटर

 हरपनहल्ली  अल्प  शक्ति  ट्रांसमीटर

 बासवा  कल्याण  अल्प  शक्ति  ट्रांसमीटर

 सागर  अल्प  शक्ति  ट्रांसमीटर  ..

 हुंगौड़  अंल्प  शक्ति  ट्रांसमीटर

 हाथीहल  अल्प  शक्ति  ट्रांसमीटर  -

 आकाशचाणी

 बीजापुर  2०3  वा०  एफ«  एम  द्वांसमीटर  पूरा  होने के  लिए

 बवार्टर  1994-95
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 बंगलौर  हु  4x500  कि  वा०  शा  के  ट्रांसमीटर

 सेवा  के  लिए  नया

 भद्रावती  20  वा०  वे  ट्रांसमीटर  को

 20  वा०  मी०  में  बदलना

 गुलबर्गा
 *  10  कि०  मी  से  20  वा०  मी०  वे

 ट्रांसपीटर  में  उन्नयन  करना

 बंगलौर

 आठवों  2045  या  ट्रांसपीटर  .  स्कीम  अनुमोदित

 योजना  होनी

 लापरवाही  के  कारण  मृत्यु

 1636.  डा«  लाल  जहादुर  रावल  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंने
 '

 1994  के  दौरान  दिल्‍ली  के  राम  मनोहर  लोहिया  अस्पताल  के  डाकररों/कर्मचारियों  की
 लापरवाही  से  कितने  लोगों  की  मृत्यु

 क्या  इन  मामलों  की  कोई  जांच  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  प्रत्येक  मामले  के  क्या  परिणाम  और

 दोषी  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  कौन  सी  कार्यवाही  की  गई  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से  कथित

 लापरवाही  के  कारण  1994  में  एक  मौत  की  सूचना  दी  गई  इस  मामले  की  जांच  करने  के  लिए  गठित

 गई  समिति  को  अस्पताल  के  स्टाफ  की  ओर  से  लापरवाही  का  कोई  प्रमाण  नहीं

 यह  प्रश्न  नहीं

 मानवाधिकार  और  आतंकवाद

 1637.  श्री  अन्देश  पढेल  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1994  में  दिल्ली  में  राइट्स  एण्ड  टेररिज्पਂ  पर  कोई  बैठक  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 बैठक  में  दिए  गए  मुख्य  सुझावों  तथा  लिए  गए  निर्णयों  का  ब्यौरा  क्‍या  और
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 इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?  े

 शुह  मंत्रालय  में  राज्य  मंद्री  राजेश  :  जी

 और  इण्डियन  इन्स्टीट्यूट  आफ  नान-एलाईण्ड  स्टडीज  नामक  एक  गैर-सरकारी  संगठन  ने  21

 और  22  जुलाई  1994  को  नई  दिल्‍ली  में  राईट्स  एण्ड  टेररिज्मਂ  विषय  पर  एक  दो-दिवसीय  विश्वव्यापी

 सम्मेलन  का  आयोजन  किया  इस  सम्मेलन  में  36  देशों  के  51  विदेशी  शिष्टमण्डलों  ने  भाग  लिया  तथा  127

 सै  अधिक  भारत  के  प्रतिमिधियों  ने  भाग  जिममें  प्रमुख  विश्वविद्यालयों  के  मानवाधिकार  संगठनों

 के  प्रतिनिधि  तथा  पत्रकार  इत्यादि  शामिल  सम्मेलन  में  मानव  अधिकारों  की  आवश्यकता  और  इसके  महत्व

 कौ  सुरक्षा  तथा  मूलभूत  आतंकवाद  और  राष्ट्र  की  आतंकवादी  गुट  और  शस्त्र  और  तशीली  दवाओं

 का  अवैध  तथा  मानवाधिकारों  को  बढ़ावा  देने  के लिए  आतंकवाद  का  मुकाबला  करने  जैसे  अनेक  विषयों

 चर  चितन  किया  सम्मेलन  ने  एक  संकल्प  पारित  किया  जिसमें  आतंकवाद  की  निन्‍दा  की  गई  क्योंकि  मानवांधिकारों

 का  विशेष  रूप  से  जीने  का  विचार  प्रकट  करने  की  स्वतंत्रता  और  मानव  गरिमा  के  अधिकारों

 को  पहुंचने  बाला  एक  विशेष  खतरा  उभर  कर  सामने  आया  संकल्प  में  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  स ेआतंकवाद  से  उत्पन्न

 खतरे  का  मुकाबला  करते  के  लिए  उपाय  तैयार  करने  में  एक  रचनात्मक  भूमिका  अदा  करने  का  आहवान  किया

 गया  है  तथा  आतंकवाद  के  घिरुद्ध  जागृति  फैलाने  और  जनमत  उत्पन  करने  के  लिए  आतंकवाद  विरोधी  वर्ष  मनाने

 का  आइवान  किया  गया

 सरकार  ने  विभिन्‍न  अन्तर्राष्ट्रीय  मंचों  पर  मानवाधिकारों  और  राष्ट्रों  की  क्षेत्रीय  अखण्डता  के

 प्रति  आतंकवाद  से  उत्पन्न  गंभीर  खतरों  को  पहचानने  की  आवश्यकता  और  इस  विनाशकारी  समस्या  का  प्रभावकारी

 ढंग  से  मुकाबला  करने  की  आवश्यकता  पर  अन्तर्राष्ट्रीय  जनमत  एकत्र  करने  की  मांग  की

 अधिक  एम०  चैनलों  का  खोला  जाना

 1638.  श्री  आरः  सुरेन्द्र  रेड्डी  :  कक्‍्वा  झूधना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दर्शकों  में  आकाशवाणी  के  एफ  एम  चैनलों  की  लोकप्रियता  दिन  प्रतिदिन  बढ़ती  जा  रही

 यदि  तो आकाशवाणी  द्वारा  आकलित  ऐसे  दर्शकों  का  ब्यौरा  क्‍या

 1993-94  के  दौरान  बम्थई  और  मद्रास  स्थित  एफ  एम«  चैनलों  को  कितनी  आय  हुईं  और

 1994-95  में  कितनी  आय  होने  का  अनुमान

 क्या  सरकार  का  विचार  आगामी  वर्षों  में  और  भी  अधिक  एफ  एम०  चैनल  खोलने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  कित-किन  स्थानों  पर  इन  चैनलों  के  खोले  जाने  की  संभावना

 है  और  उनका  समय  क्‍या  होगा  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह  :  और  हालांकि

 आकाशवाणी  द्वारा  अभी  तक  कोई  औपचारिक  सर्वेक्षण  नहीं  कराया  गया  है  परन्तु  उपलब्ध  फीड  बैक  बंबई

 और  मद्रास  स्थित  एफ  एम  चैनलों  की  बढ़ती  लोकप्रियता  का  सूचक
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 विवरण  निम्न  प्रकार  है  :-

 1993-94  2,52,36,000  रुपए

 1994-95  273,75,000 रुपए
 |

 और  (5)  25  1994  से  कलकत्ता  के  एफ  चैनल  पर  इसी  प्रारूप  में  कार्यक्रमों

 का  प्रसारण  शुरू  आकाशवाणी  नागपुर  तथा  कटक  सहित  पणंजी

 और  प्रद्केशों  की  अन्य  राजधानियों  में  एम  चैनलों  के  संबंध  में  इसी  प्रकार  कौ  व्यवस्था  कौ  अनुसूची  चरणबद्ध

 तरीके  से  तैयार  कौ  जा  रही

 ह
 वकफ  बोर्ड  की  सम्पत्ति

 1639.  डा«  मुमताज  अंसारी  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :  ...  ...

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  12  जुलाई  1994  के  में  बोर्ड  क्वी  जायदाद  के  घोटाले

 से  शिया  समुदाय  नाराजਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  गया

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  कौ  क्या  प्रतिक्रिया  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  की  गयी  है/किए  जाने  का  विचार  है  ?

 कल्याण  मंत्री  सीताराम  :  दिनांक  11  1994  को  जनसेत्ता  में

 जायदाद  में  लाखों  के  घपले  शिया  समुदाय  खफाਂ  नामक  शीर्षक  से  कृपा  समाचार  सरकार  के  ध्यान  में  आया

 और  राष्ट्रीय  राजधानी  दिल्‍ली  की  सरकार  से  सूचना  प्रतीक्षित  है  और  प्राप्त  होने  पर  सभा

 पटल  पर  रख  दी

 रोजगार  समाचार-पत्रों  का  वितरण

 1640.  श्री  विजय  कुमार  यादव  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  साप्ताहिक  रोजगार  समाचार-पत्र  के  वितरण  का  कार्य  एक  निजी  कंपनी  ट्वारो  किया  जा  रहा

 यदि  तौ  कितने  समय  ८

 क्‍या  उक्त  कंपनी  को  बिक्री  एजेंसी  भी  दी  गई

 कया  वर्तमान  नियमों  के  किसी  एक  व्यक्ति  को  वितरण  ठेके  के  साथ-साथ  बिक्री  एजैंसी  भी

 दी  जा  सकती  और

 ()  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह  :  से  (8)  *एंम्प्लायमेंट

 न्यूजਂ  का  प्रेषण  कार्य  जून  1981  से  मैसर्स  पसरचम-ए-हिन्द  भामक  एक  फर्म  द्वारा  किया  जा  रहा  इस  फर्म
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 के  मालिक कौ  मैसर्स  दिल्‍ली  न्यूज़  डिस्ट्रब्यूटर'के  नाम  से  एक  और  फर्म  है  जो  उन  एजेंसियों  में  से  एक  जिनके

 पास  न्यूज़'"/रोजगार  समाचारਂ  की  बिक्री  का  काम  विद्यमान  नियमों  के  ऐसा  कोई  प्रतिबंध

 नहीं  है  कि  किसी  व्यक्ति  को  प्रेमण  के  साथ-साथ  बिक्री  एजेंसी  का  कार्य  नहीं  सौंप  जा  सकता
 '
 जाली  करेंसी  नोट

 1641.  श्री  पंकज  चौथरी  :

 efter
 ३

 ४:

 --
 मुंह  मंत्री शह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 So  क्या  पाकिस्तान  ने  हाल  ही  में  भारत  में  भारी  मात्रा  में  जाली  करेंसी  गोट  का  प्रसार  कर  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और  दैश  के  जाली  भारतीय

 नोटों  को  चलाने  पाकिस्तान  के  प्रयासों  के  संबंध  में  कुछ  रिपोर्टे  50  रुपए  और  100  रुपए  के  कुछ  जाली

 जम्मू  और  कश्मीर  में  माह  1994  में  जब्त  किए  गए

 जाली  नोटों  की  रोकथाम  के  भारतीय  मुद्रा/बैंक  विशेष  सुरक्षा  स्मही  से  विशेष  ढंग  से  बने

 कागज  पर  छापे  जाते  हैं  और  उनमें  निम्नलिखित  विशिष्टताएं  समाहित  रहती  हैं  :-

 (0)  अशोक  स्तम्भ  की  आकृति  का  पारदर्शी  चिन्ह

 (1)  बहुरंगी  आफसेट

 (1)  5  रुपए  की  राशि  के  तथा  उससे  बड़ी  राशि  के  नोटों  के  मामले  में  मुरक्षाधागा

 (४)  .20  रुपए  की  राशि  के  नोटों  तथा  उसे  बड़ी  राशि  के  नोटों  पर  उत्कीर्ण  तथा

 (२).  उपरोक्त  के  500  रुपए  की  राशि  नोट  पर  गुप्त  प्रतीक  तथा  एक  चित्र  होता

 इससे  जनता  को  असली  नोटों  और  जाली/नकली  नोटों  के  बीच  पहचान  करने  में  मदद

 विदेशी  कैदी

 1642.  डा«  अमृतलाल  कालिदास  पटेल  :  क्या  गृद्द  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कितने  विदेशी  विभिन्‍न  अपराधों  के  लिए  कितनी  विदेशी  जेलों  में  राज्य-वार  बंद

 क्‍या  सरकार  को  इन  कैदियों  से  शीघ्र  सुनवाई  के  लिए  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है

 ग्रदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  जाने  का  विचार  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  एक  विवरण  संलग्न

 जी
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 विदेशी  बंदिवों  द्वारा  दिए  गए  ज्ञापन  में  मुख्य  रूप  से  मुकदमों  में  लगने  अत्यधिक

 लम्बी  अवधि  के  लिए  मुकदमों  का  जमानत  हेतु  बड़ी  राशि  वाले  आदि  के  बारे  में  उल्लेख  किया

 गया

 चूंकि  राज्य  का  विषय  इसलिए  जेलों  में  बिचारणाधीन  कैदियों  की  स्थिति  और  न्यायिक

 प्रणाली  की  संवीक्षा  करना  मुख्य  रूप  से  राज्य  सरकारों  का  कार्य

 विवरण

 दिनांक  31.12.1993  तक  की  स्थिति  के  अनुसार  भारतीय  जेलों  में  कैद  बिदेशी  बंदियों  की  संख्या

 क्रम  राज्य/संघ  शासित  जैलों  में  कंद  विदेशी

 __  क्षेत्र  का  नाम
 शंदियों की

 संख्या

 2  3

 ना  आम  प्रदेश
 |  गज

 गा
 ः

 2. अरूणाचल प्रदेश शून्य 3. असम 8 4. बिहार 53 5. गोवा 6... गुजरात " 43 7. हरियाणा 8. हिमाचल प्रदेश शून्य 9. जम्मू व कश्मीर 33 37 केरल 26 मध्य प्रदेश $ महाराष्ट्र 360 मणिपुर मेघालय मिजोरम 28 गागालैण्ड श्न्य कर उड़ीसा 26 पंजाब 53



 '
 अस्पतालों  का  दर्जा  बढ़ाना

 3
 अयण  1916  लिखित  उत्तर

 4  2  3

 20.  राजस्थान  53

 21.  सिक्किम  शृत्य

 22.  तमिलनाडु  140

 23.  त्रिपुरा  19

 24.  उत्तर  प्रदेश  21

 25.  पश्चिम  बंगाल  623

 26...  अण्डमान  और  निकोबार  ट्वीपसमूह  121

 2.  चण्डीगढ़

 28.  दादरा  और  नगर  हवेली  श्त्य

 29.  दमन  और  ट्वीव  शून्य

 30.  दिल्ली  147

 31.  लक्षद्वीप  शून्य

 32.  पांडिचेरी  श्त्य ate
 झोग  रे  1888

 1644,  डा«  खुशीराम  डुंगरोमल  जेस्वाणी  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  विश्व  बैंक  की  सहायता  से  राज्य  के  द्वितीय  स्तर  के  अस्पतालों

 का  दर्जा  बढ़ाने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  पर  कया  निर्णय  लिया  है  2

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  :

 और  ये  प्रश्न  नहीं

 है|
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 इदय  रोग  परीक्षण  सुविधाएं

 ।

 1645.  श्रीमती  कृष्णेन्द्र  कौर  :

 डा०  रमेश  चन्द  तोमर  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नई  दिल्‍ली  स्थित  राम  मनोहर  लोहिया  अस्पताल  में  हृदय  रोग  परीक्षण  की  सभी  सुविधायें  उपलब्ध

 यदि  तो  वर्तमान  में  कौन  सी  सुविधायें  उपलब्ध  े

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  अस्पताल  में  ऐसी  सभी  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  का  और

 यदि  तो  वे  सुविधायें  कब  तक  उपलब्ध  हो  जायेंगी  ?

 ।  ।

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से  अधिकतर

 परीक्षण  सुविधाएं  उपलब्ध

 नशाखोरी

 1646.  श्री  आनन्द  रत्म  मौर्य  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्यों  रिसर्च  इंस्टीट्यूट  फार  यूनानी  ने नशाखोरी  पर  अनुसंधान  कार्य  शुरू

 किया  *

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 इस  प्रयोजनार्थ  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गई  और

 इस  क्रार्य  के  कब  ठक  आ  ्

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 से  ये  प्रश्न  नहीं

 ह

 ल्यूकेमिया

 1647.  श्री  सी०  चाक्को  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिधार  कल्याण  मंत्री  वह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  ध्यान  17  1994  के  आफ  इंडियाਂ  में  में  आफ़र  ल्यूकेमिया

 शीर्षक  से  प्रकाशित  सम्राचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 ल्यूकेमिया  के  इलाज  के  लिए  इसका  प्रयोग  करने  से  पहले  इसका  परीक्षण  करने  के  लिए  सरकार
 ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  नीला  हरा  अलगेई  समेत  लगभग  500  समुद्रीय  जिसमें  से  अनेक  नमूनों  में  आशाजनक
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 1916
 eg  उ  >>  >>  >+  लिक्षित  ढहर

 जीव  धिज्ञानीय  क्रियाएं  का  पता  लगाभा  गया  है  और  समुद्दीय  उत्पादों  कौ  सम्भावनाओं  के  बारे  में  परियोजनाओं

 का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  सलाहफार  समिति  क्रा  गठन  किया  गया  राष्ट्रीय  समुद्रीय  सामग्री

 केक  की  भौ  स्थापना  की  गई

 पंजाब  में  स्वचंसेत्षी  संगठन

 1648,  श्री  हरचन्द  सिंह  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि

 पंजाब  के  स्वयंसेवी  संगठनों  से  वित्तीय  सहायता  हेतु  गत  तौन  बच्चों  के  दौरान  प्रति  वर्ष  कितने  आवेदन

 | ...
 सरकार  मे  इसमें  से  कितने  आवेदन  पत्र  स्थौकार  क्षिए  और  उक्त  अवधि  के  दौरान  कितनी  वित्तोय

 सहायता  दी

 .  कितने  आवेदन  पत्र  स्वीकृति  हेतु  लॉबेत  और

 इन  आवेदन  पत्रों  कब  तक  ह्वौकृति  दे  दी  जाएगी  ?

 कल्याण  मंत्री  सौताराम  :

 वर्ष  प्राप्त  आवेदनों  की  संख्या

 1991-92  12

 1992-43.  :.  15

 1993-94  17

 (a)  धर्ष  संस्वीकृति  आवेदन  की  संख्या  संस्वीकृत  राशि

 एप  पक  (6:  लाल

 1991-92  8  20.15.

 1992-93  15  42.80

 1993-94  8  41.29

 (1)  6  आवेदन  लम्बित  7  आवेदन  अस्वीकृत  किए  गए

 लम्बित  पात्र  आवेदनों पर  निधियों  की  तथा संगठनों  और  राज्य  सरकार  से  जहां  कहीं  जरूरी
 आवश्यक  सूचना/स्पष्टीकरण  प्राप्त  होने  पर  वित्तीय  सहायता  हेतु  चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  विचार  किया
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 ____  4  अगस्त  1994

 राष्ट्रीय  जल  उपयोग  दस्तावेज

 1649.  श्री  एस«  विजयराघवन  :  क्या  जल  संसाथन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  राष्ट्रीय  जल  उपयोग  दस्तावेज  से  कुछ  प्रावधानों  को  हटा

 देने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  जल  संसाधन  मंत्रालय  पें  राज्य  मंत्री  के«

 :  से  राज्यों  क ेबीच  जल  का  आबंटन  करने  के  संबंध  में  राष्ट्रीय  नीति  संबंधी

 दिशा  निर्देशों  के  प्रारूप  पर  विचार  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  जल  संसाधन  परिषद  के  राष्ट्रीय  जल  बोर्ड  की

 16.6.94  एवं  27.6.94  को  नई  दिल्ली  में  हुई  विशेष  बैठक  के  दौरान  केरल  सरकार  ने  कुछ  अनुच्छेदों  के  बारे

 में  मामूली  संशोधनों  का  सुझाव  दिया  था  जिन  पर  दिशा  निर्देशों  के  प्रारूप  को  संशोधित  करते  समय  अन्य  राज्यों

 की  टिप्पणियों  के  साथ  विचार  किया  गया  दिशा-निर्देशों  का  संशोधित  प्रारूप  राज्थों  को  1994  में  परिचालित

 किया  गया

 ऊपरी  कृष्णा  परियोजना

 1650.  श्री  देवगौड़ा  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ऊपरी  कृष्णा  सिंचाई  परियोजना  वित्तीय  चरण  के  लिए  विश्व  बैंक  की  सहायता  राशि  में  से  वितरित

 की  गयी  कितनी  धनराशि  का  वास्तव  में  उपयोग  किया  गया  और

 शेष  राशि  को  कब  तक  उपयोग  में  लाए  जाने  की  संभावना  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के«

 :  विश्व  बैंक  ने  1989  में  अपर  कृष्णा  सिंचाई  परियोज़ना  के  कार्या्ययन  हेतु  325  मिलियन

 अमेरिकी  डालर  की  राशि  की  सहायता  प्रदान  करने  का  बचन  दिया  विभाग  में  यथोचित  परिवर्तन  और

 कार्यान्वयन  की  धीमी  गति  होने  के  कारण  सहायता  के  एक  भाग  को  रद्द  करने  के  पश्चात्‌  203  मिलियन  अमेरिकी

 डालर  की  विश्व  बैंक  सहायता  के  वर्तमान  मूल्य  के  विपरीत  31.5.1994  तक  98.75  मिलियन  अमेरिकी  डालर

 राशि  का  उपयोग  किया  गया

 शेष  राशि  का  उपयोग  ऋण  समाप्त  होने  की  तारीख  अर्थात्‌  31.12.1996  तक  कर  दिए  जाने  की

 संभावना
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 दिल्‍ली  पुलिस

 1681,  श्री  मोहम्मद  अली  अशरफ  फातमी  :

 श्री  हरिकेवल  प्रसाद  ।

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 गत  एक  वर्ष  के  दौरान  कितने  मामलों  में  विभिन्‍न  न्यायालयों  ने  झूठे  मुकदमों  में  लोगों  को  फंसाने

 के  लिए  दिल्‍ली  पुलिस  की  आलोचना  की  और
 ह

 इस  बारे  में  न्यायालवों  ट्वारा  जारी  किए  गए  आदेशों  पर  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी  एमन  :  केवल  एक  मामले
 राष्ट्रीय

 राजधानी

 दिल्‍ली  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि एक  आपराधिक  रिट  याचिका  में  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  ने  निदेश  दिया

 है  कि  की  राशि  याचिकाकर्त्ता  को  एक  महीने  के  अन्दर  अदां  की  जिम्मेदारी  तय

 की  जाए  और  दोषी  पाए  गए  अधिकारी  से  राशि  वसूल  की  जाए  तथा  उसके/ठनके  खिलाफ  कार्रवाई  भी  की

 17.9.1993  को  21,100/-  रू  की  राशि  याचिकाकर्त्ता  को  अदा  की  मामले  में  की

 गई  एक  जांच-पड़ताल  में  एस«  छोटे  लाल  और  ए०  एस  आई०  ओम  प्रकाश  को  इस  लापरवाही  के  लिए

 जिम्मेदार  पाया  गया  कि  उन्होंने  अभियुक्त  के  माम  के  एक  अन्य  व्यक्ति  को  गिरफ्तार  किया  जहां  ७  एस»

 आई  छोटे  लाल  को  एक  अन्य  विभागीय  जांच  के  आधार  पर  सेवा  से  हटा  दिया  गया  वहीं  इस  मामले  में  ए

 एक  आई  ओम  प्रकाश  के  खिलाफ  विभागीय  जांच  के  आदेश  दिए  गए

 ।

 तिहाड़  जेल  के  कैदी  :

 श्री  राम  प्रसाद  सिंह  :

 श्री  मंजय  लाल  :

 कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  ध्यान  के  टाइम्सਂ  में  ट्रायल  ऑर  फ्री  से

 तिहाड़  इनमेंट्सਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  तरफ  दिलाया  गया

 यदि  तो  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 सुनवाई  के  लिए  प्रतीक्षा  कर  रहे  छः  महीने  से अधिक  समय  से  हवालात  में  बंद  कैदियों  की  संख्या

 कया  है  तथा  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  किसी  अन्तर्राष्ट्रीय  निकाय  ने  भी  इस  तरफ  ध्यान  दिलाया  और

 यदि  तो  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
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 गुह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  एम  :  जी

 राष्ट्रीय  राजधानी  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  न्यायालबों  में  लम्बित  पड़े  मामलों  को

 निपटाने  के  लिए  वर्ष  1993  में  दिल्‍ली  न्यायिक  सेवा  में  न्यायिक  अधिकारियों  के  85  पद  और  दिल्‍ली  उच्चतर

 न्थायिक  सेवा  में  12  पद  सृजित  किए  इसके  अतिरिषत  चालू  वर्ष  के  दौरान  केवल  एन  डी०  पी०  एस«  मामलों

 को  निपटाने  के  लिए  सत्र  न्यायालयों  के  स्तर  पर  10  विशेष  न्यायालय  स्थापित  किए  गए

 22.4.94  को  केन्द्रीय  तिहाड़  में  6  महीने  स ेअधिक  समय  से  4210  वियाराधीन  कैदी  मामलों

 फे  विघारण  में  बिलम्ब  के  निम्नलिखित  कारण  हैं  :-

 0)  न्यायालयों  में  लम्बित  मामलों  की  भारी  संख्या

 (1)  वकीलों  द्वारा  बार-बार  हड़ताल

 ह

 (iii)  न्यायिक  अधिकारियों  की

 (0४)  भारी  संख्या  में  मामलों  का  दायर

 और  वित्त  मंत्रलय  ने  यह  कहा  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  मानव-अधिकार  संगठनों  ने  भारतीय  जेलों

 में  विदेशी  राष्ट्रिकों  को  लम्बी  अबधि  तक  बंदी  बनाए  रखे  जाने  को  आलोचना  की  केन्द्रीय  जेल  तिहाड़  में  बंदी

 अधिकांश  विदेशी  राष्ट्रिकों  पर  पी«  एस  अधिनिश्वम-के  उपबंधों  के  अंतर्गत  मुकदमा  चलाया  जा  रहा

 ए+  डी०  पी०  एस०  अधिनियम  के  मामलों  के  त्वरित  विदारण  में  राष्ट्रीय  राजधानी  ग्राज्य  दिल्‍ली  सरकार

 ने  10  विशेष  न्यायालय  स्थापित  किए
 ह॒

 त्रिपुरा  द्वारा  केन्द्रीय  सहायता  हेतु  अनुरोध

 1653.  श्री  श्रीकान्त  जेना  :

 श्री  हन्नान  मोल्लाह  :

 श्री  चित्त  जसु  :

 श्री  राम  घिलास  पासवान  :

 क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  त्रिपुण  सरकार  ने  राज्य  में  उपद्रज  स्थिति  से  निपटने  हेतु  केद्रीय  सहायता  के

 लिए  अनुरोध  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 विद्रोह  की  समस्या  से  निपटने  के  लिए  राज्य  सरकार  को  कितनी  और  किस  प्रकार  की  केन्द्रीय  सहायता

 दी

 ।

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  त्रिपुरा  से  अर्ध-सैनिक  बलों को  वापस  बुला  लिया  है  अथवा  बुलाने  का  विचार
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 C8)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण
 ।

 क्या  केद्रीय  सरकार  का  विचार  राज्य  में  आगामी  पंचायत  चुनावों  के  दौरान  इन  बलों  को  तैनात  करने

 का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  जी  त़िपुरा  राज्य  सरकार  द्वारा

 आल  ट्राईबल  फोर्स  के  आत्म  समर्पण  करने  वाले  उग्रवादियों  के  पुनर्वास  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  का  अनुरोध

 किया  गया

 और  राज्य  सरकार  से  विशिष्ट  पुनर्वास  योजना  के  ब्यौरे  मांगे  गए  जो  हाल  ही  में  2.8.94

 को  प्राप्त
 हो  गए  हैं  और  समझौते  पर  आधारित  एकीकृत  मत्स्य  चावल-मिल  रबर  बागान

 इत्यादि  से  संबंधित

 और  जी  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  केन्द्रीय  अर्थ  सैनिक  बलों  का  चक्रानुक्रम

 मूल्यांकन  तथा  पुनः  तैनाती  की  सामान्य  प्रक्रिया  जारी

 और  (8)  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  तथा  पूर्वोत्तर  में  भी  घुसपैठ  का  मुकाबला

 कानून  और  व्यवस्था  तथा  आंतरिक  सुरक्षा  को  बनाए  रखने  केद्रीय  अर्थ  सैनिक  बलों  की  अत्यधिक  आवश्यकता

 को  देखते  यह  आंकलन  किया  गया  है  कि  इस  स्तर  पर  अतिरिक्त  केन्द्रीय  बलों  को  उपलब्ध  कराना  संभव

 नहीं  ऐसे  मामलों  राज्य  सरकारों  को  अपने  वर्तमान  संसाधनों  से  हो  अपक्षित  बलों  की  आवश्यक  व्यवस्था

 करनी

 कोयले  का  उत्पादन

 1654,  श्री  जितेन्द्र  गाथ  दास  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  ईस्टर्म  कोल  लिमिटेड  द्वारा  कुकिंग  कोयला  और  गैर  कुकिंग

 कोयले  का  कितना  उत्पादन  किया

 क्या  सरकार  का  इसका  उत्पादन  घढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अजित  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  ईस्टर्न

 कोलफील्ड्स  को  में  कोककर  कोयले  और  अकोककर  कोयले  के  उत्पादन  को  नीचे  दर्शाया  गया

 है  :-

 TI
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 __195-9  __
 199-9  1991-92

 कोर्किंग  0.19  023  0.34

 अर्द्ध-कोककर  0.42  0.39  0.30

 अकोककर  22.00  23.44  23.87

 जेड़  _ 261
 एआ

 और  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  उठाये  गये  कदमों  अन्य  बातों  के  अलावा  निम्न  कदम  शामिल

 हैं-खानों  का  खोला  विद्यमान  खानों  का आधुनिकीकरण  तथा  अमृतनगर  जे०  के  नगर

 भूमिगत  कोयला  उत्पादन  को  अधिकतम  करने  के  लिये  नई  प्रौद्योगिकी  का  आवकों  और  असरचंनात्मक

 सुविधाओं  की  उपलब्धता  समय  पर  सुनिश्चित  किया

 दिल्‍ली  में  अपहरण  की  धटभाएं

 1655.  श्री  श्रवण  कुमार  पटेल  :

 श्री  लोकनाथ  औदधरी  :

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :

 श्री  एल  शर्मा  प्रेम  :

 श्री  एम«  राजशेखर  रेड्डी  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  में  हाल  हो  में  अपहरण  फी  विशेषरूप  से  अववस्क  बच्चों  के  अपहरण  की  अनैक  घटनाओं

 के  समाचार

 यदि  तो  चालू  बर्ष  के  दौरान  अब  तक  पता  ऐसे  मामलों  का  ध्यौरा  कंया

 1993  के  दौरान  इस  अवधि  के  तुलनात्मक  आंकड़े  क्या

 अपहत  व्यक्तियों  का  पता  लगाने  तथा  दोषी  व्यक्षितयों  को  दंड  दिलाने  में  कितनी  सफलता  मिली

 (3)  ऐसे  मामलों  को  रोकने  के  लिये  क्या  प्रभावी  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 गृह  मंत्रालਂ  में  राज्य  मंत्री  एम«  :  जी

 से  चालू  वर्ष  1994  में  (30.6.94  सूचित  किए  गए  ऐसे  मामले  और  उनका  मिपटान  और

 गत  वर्ष  1993  (30  6.93)  तक  की  तदनुरूपी  अवधि  के  तुलनात्मक  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 दिल्ली  पें  अल्पवयस्कों  के  अपहरण  कौ  घटनाओं  की  रोकथाम  के  लिए  किए  गए  उपाय  हैं  :-

 76



 13  श्रवण  1916  -  -  लिखित  उत्तर

 (0)  स्कूल  जाने  वाले  बच्चों  के  लिए  सुरक्षा-उपाय  तैयार  किए  उन्हें  समाचार  पत्रों  में  विस्तृत  रूप

 से  प्रकाशित  किया  गया  और  सभी  स्कूलों  में  परिचालित  किया

 (0)  स्कूलों  के  प्रधानाचायों  एवं  अध्यापकों  से  बच्चों  की  सुरक्षा  हेतु  पूर्वोपाय  करने  का  अनुरोध  किया

 गया  पुलिस  उपायुक्‍तों  ट्वारा  स्कूलों  के  प्रधानाचार्यों  को  व्यक्तिगत  पत्र  भी  लिखे  गए

 (॥)  स्कूल  जाने  वाले  बच्चों  के  में  कुछ  सुरक्षा-उपाय  करने  का  अनुरोध  अभिभावकों  से  भी

 किया  गया

 (४)  थाना  प्रभारी  और  अन्य  वरिष्ठ  पर्यवेक्षण  स्कूल  लगने  के  समय  दौरान  बच्चों  एवं  अन्य

 स्टाफ  की  ब्रीफिंग  के  लिए  स्कूलों  का  दौरा  कर  रहे

 (४)  पी  सी०  आर  मोटरसाईकिल  पर  गश्त  करने  डिवीजन  अधिकारी  और  बीट

 स्कूलों  के  खुलने  और  बन्द  होने  के  समय  उन  पर  ध्यान  रख  रहे

 सुरक्षा-उपायों  के  बारे  में  जनता  को  शिक्षित  करने  के  लिए  अखबारों  में  विज्ञापन  दिए  गए

 ._
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 जिला  पुनर्वास  केद्ध

 1656.  श्री  फूलच॑ंद  वर्मा  :

 श्री  महेश  कभोड़िया  :

 श्री  बिजब  कुमार  यादव  :

 श्री  बापू  हरे  ओऔरे  :

 श्री  विश्वनाथ  शास्त्री  :

 क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  देश  के
 विकलांग  व्यवितयों  हेतु  जिला  पुनर्वास  केन्द्र  स्थापित  किए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव

 ,-  -  हा  हो  राज्प्वाए/संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  ब्यौरा  क्या

 ०:
 ()  योजना  के  अन्तर्गत-कौन-कौस  राज्य  आते  और

 भरकार  ट्वारा  आवंटित  किए  जाने  वाली  राशि  का  राज्यवार  संघ  राज्य  क्षेत्रवार  ब्यौरा  कया  है  ?

 कल्याण  मंत्री  सीताराम  :  और  तीन  राज्य  सरकारों  और  एक  संघ  राज्य  क्षेत्र

 में  तमिलताडु  के  धरमपुरी  और  पुडुकुटई  मध्य  प्रदेश  के  उज्जैन  और  सागर  जिलों  हथा  असम  स्थित  गुवाहाटी

 और  पांडिचेरी  में  बिकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  जिला  पुत्र्बास  केद्रों  की  स्थापना  करते  हेतु  प्रस्ताव  भेजे

 >._.  .  फिलहाल  इस  योजना  के  अन्तर्गत  10  राज्धों  के  ।  जिलों  को  शामिल  किया  गया  ये  विजयवाड़ा

 भिवानी  विरार  भुवनेश्वर  भैसूर  खड़गपुर

 सीतापुर  और  जगदीशपुर  चघिंगलपट्ट  और  कोटा  में  अवस्थित

 जिला  पुनर्वास  केन्द्र  योजना  संशोधनाधीन  राज्य  सरकारों  संघ  राज्य  क्षेत्रों  से  प्राप्त  प्रस्तावों  पर

 इस  योजना  को  अंतिम  रूप  देने  के  बाद  विचार  किया

 रे  गा  है

 बाढ़

 नियंत्रण
 और  भूक्षण

 1657.  श्री  बिलासराव  नागनाथराव  गूंडेबवार  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  की  आंढ़  त्रियंत्रण  और  भूक्षणण  के  संबंध  स्वीकृति  हेत

 कोई  योजना  सौंपी  है
 '

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
 -

 इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वांरा  क्या  कदम  उठाये  हैं/उठाए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के«

 :  केन्द्रीय  सरकार  को  महाराष्ट्र  सरकार  से  बाढ़  नियंत्रण  और  भू  कटाब  के  बारे  में  कोई  योजना  प्राप्त

 नहीं  हुई

 और  प्रश्न  नहीं
 81
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 उच्च  शक्ति  के  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  केन्द्र

 1658.  डा«  कार्ततिकेश्वर  पात्र  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  कितने  नए  उच्च  शक्ति  के  दूरदर्शन  ट्रांसमोटर  केन्द्र  स्थापित  करने  का  वियार  है

 इन  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  केन्द्रों  को  स्थापना  के  लिए  केन्द्र-वार  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गयी

 ये  केनद्र  कब  से  कार्य  करना  शुरू  कर  और

 इस  संबंध  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह  :  से  उड़ीसा  प्रदेश

 के  बालेश्वर  तथा  संबलपुर  में  एक-एक  उच्च  शक्ति  ट्रांसमीटर  की  स्थापना  कार्यान्‍्वयनाधीन  है  तथा  बहरामपुर  में

 ट्रांसमोटर  का  प्रस्ताव  बालेश्वर  तथा  संबलपुर  के  उच्च  शक्ति  ट्रांसमीटरों  के  स्थापनार्थ  निर्धारित  राशि

 821.00  लाख  रुपये  तथा  618.35  लाख  रुपये  बालेश्वर  के  उच्च  शक्ति  ट्रांसपीटर  के  स्थल  का  अधिग्रहण

 कर  गया  इन  परियोजनाओं  का  प्रारंभिक  निर्माण  कार्य  प्रगति  पर  है  तथा  उपस्करों  के  पूर्ति  आदेश  हेतु

 कार्रवाई  शुरू  कर  दी  गई  मौजूदा  संकेतों
 के अनुसार  1996-97  तक  इन  ट्रांसमीटरों  के  चालू  हो  जाने  की  आशा

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  लिए  अंशदान

 1659.  श्री  अष्टभुज़ा  प्रसाद  शुक्ल  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  ने  केद्राय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  लिये  अंशदान  में  हाल  हो  में  बुद्धि  की

 यदि  तो  मंशोधन  से  पूर्व  और  संशोधित  दरों  का  ब्यौरा  क्‍या

 इसमें  इतनी  अधिक  वृद्धि  किये  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  जी

 घिवरण  नीचे  दिए  गए  हैं  :-

 ____  प्रतिमाह  अंशदान  _

 ____  वेतन  पूर्व  संशोधित  दर  संशोधित  दर

 ्भ्भ््भ्््भ्भ्भ्म्म्म्म्ण्णषणषष रैम

 1.  1200  तक  ॥/-

 ः

 2  1201  रू  से  1500  तक  2/-  10-

 3.  1501  से  1800  तक  ३/-  15/-

 4.  1801  रु  से  2500  तक  4/-  20/-

 च्जा  .  250]  से  3200  तक  5/-  25/-

 &2
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 1  2  3

 6.  3201  २  से  4000  तक  6/-  30/-

 7.  4001  २  से  5000  रू  तक  9/-  40/-

 8.  5000  रु  से  अधिक  12/-  50/-

 यह  केद्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  प्रति  परिवार  पर  व्यय  में  हुई  कई  गुना  वृद्धि  तथा । वृद्धि तथा  सरकारी

 कर्मचारियों  के  वेतन  एवं  भत्तों  में  हुई  पर्याप्त  वृद्धि  के  कारण  ऐसा  किक  गया

 ह

 एच  परीक्षण  किटें

 क्री  मोहन  रावले  ।

 कृपासित्यु  भोई  :

 श्री  पंकज  चौधरी  :

 क्री  कृजभूषण  शरण  सिंह  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  विश्व  स्थास्थ्य  संगठन  से  आ्राप्त  विशेष  परीक्षण  कोटों  क्र ेनकारात्मक

 परिणामों  के  संबंध  में  शिकायतें  मिली

 यदि  ते  क्‍या  इस  संबंध  में  सरकार  का  जांच  समिति  बैठाने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी  :  जो

 और  सरकार  ने  शिकायतों  की  जांच  करने  के  लिए  विशेषज्ञों  की एक  उप  समिति  नियुक्त  की

 ठप  समिति  को  सिफारिश  थी  कि  प्रयोगशालाओं  ने  एच  आई  वी  )  और  2  किट  के  विशेष  ब्रांड  का  इस्तेमाल

 करके  कुछ  ज्ञात  नेगेटिब  सोरा  के  गलत  पॉजीटिव  परिणाम  सूचित  किए  इससे  रक्त  निरापदता  के  लिए  किए

 जाने  वाले  परीक्षण  के  समय  रक्त  को  कुछ  यूबिटें  बर्बाद  हो  सकती  परीक्षण  से  कोई  एच  आई  वी  संक्रमित

 रक्त  छूट  नहीं  निर्माताओं  द्वारा  सुझाई  गई  संख्या  से अधिक  बार  साफ  करने  से  गलत  निश्चयात्मकता  में

 कमी  हो  सकती

 भविष्य  में  एव  आई  यी  टेस्ट  किटों  के  प्रापण  के  लिए  सरकार  ने  उप  समिति  के

 सुझावों को नोट कर लिया यह प्रश्न नहीं धंसाव श्री हाराधन राय : क्या कोयला मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि : कया देश के विभिन्‍न भागों में बड़े पैमाने पर धंसाव हो रहा
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 यदि  तो  राज्यवार  तत्संबंधी  न्यौरा  क्‍या

 इसके  परिणामस्वरूप  राज्यवार  कितने  व्यक्ति  प्रभावित  हुए  और

 इस  प्रकार  के  धंसाव  को  रोकने  हेतु  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्च  मंत्री  अजित  :  यदि  माननीय  सदस्य  के  संदर्भ  का आशय

 रानीगंज  कोयला  क्षेत्र  में  धंसाव  से  उत्पन्न  समस्या  से  है  तो  सरकार  को  इस  बारे  में  जानकारी  है  कि  पश्चिम  बंगाल

 के  रानीगंज  कोयला  क्षेत्रों  के  कुछ  क्षेत्र  कोयलाखानों  का  राष्ट्रीयकरण  किए  जाने  से  पूर्व  सैलो-गहराई

 के  अंतर्गत  भूमिगत  खनन  कार्य  किए  जाने  के  कारण  मुख्य  रूप  में  धंसाव  के  अंतर्गत  धंसाव  की  समस्या  गैर-कानूनी
 रूप  से  खनन  किए  जाने  के  कारण  और  भी  बढ़  जिसे  राज्य  सरकार  की  कानून  व्यवस्था  को  लागू  किए  जाने  .

 संबंधी  पदाधिकारियों  द्वारा  नियंत्रित  किया  जाना

 और  विवरण  संलग्न

 एक  शीर्षस्थ  निगरानी  समिति  जिसमें  कोयला  कंपनी  के  प्रतिनिधि  खान  सुरक्षा

 केंद्रीय  खान  अनुसंधान  संस्थान  तथा  सार्वजनिक  व्यक्ति  तथा  जिसमें  माननीय

 संसद  सदस्य  भी  सदस्य  के  रूप  में  शामिल  को गठन  किया  गया  जो  कि  रानीगंज  कोयला  क्षेत्र  के  49  अस्थिर

 स्थानों  कौ  जांच  इस  समिति  ने  यह  निष्कर्ष  दिया  कि  11.8  वर्ग  क्षेत्र  में  38  स्थान  असुरक्षित
 जिसमें  से  लगभग  4.8  वर्ग  मी+  क्षेत्र  राज्य  सरकार  ट्वारा  पश्चिम  बंगाल  के  अनुरक्षित  क्षेत्रों  में  निर्माण  पर

 अधिनियम  1979  को  निर्गमित  किए  जाने  के  बावजूद  उक्त  क्षेत्र  पर  गैर-कानूनी  रूप  में  इमारतों  का  निर्माण  किया

 गया

 .  रानीगंज  कोयला  क्षेत्र  में  धंधाव  की  समस्या  से  निपटने  के  लिए  उठाए  अन्य  कुछ  कदम  नीचे  दिए

 गए  हैं

 6)  -  अपहुंचरहित  जलपगन  क्रियाकलापों  को  सुदृढकृत  किए  जाने  के  लिए  कोई  प्रमाणित  प्रौद्योगिकी

 विद्यमान  वहीं  रानीगंज  दाउनशिप  के  समीप  के  क्षेत्र  में  हाइड्रो-स्यूपेटिक  भराई  की  एक

 नई  प्रौद्योगिकी  का  परीक्षण  किया  जा  रहा  एक  और  प्रस्ताव  को  हाल  ही  में  रानीगंज  कोयला

 -  क्षेत्र  के  अन्य  क्षेत-में  हाइड्रो  व्यूमेटिक  भराई  की  पद्धति  का  प्रयोग  किए  जाने  को
 अनुमोदित

 कर

 दिया  गया

 Gi)  खनन  क्रियाकलाप  नियमों  तथा  विनियमों  का  और  सुरक्षा  महानिदेशालय्‌.ड्वारा  निर्धारित  की

 गई  शर्तों  का  कडाई  से  अनपालन  किया  जाता

 (iii)  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  कोयले  की  निकासी  किए  जाने  से  उत्पन्न  गडढ़ों  भरने  के  लिए

 «.  हाइड्रोलिक  रेत  भराई  जाती  यह  एक  धंसावरोधक  उपाय

 (५४)  गैर-कानूनी  रूप  से  खनन  किए  जाने  वाले  मामलों  जैसे  ही  वे  नोटिस  में  आते  उनकी  स्थानीय

 प्रशासन  को  शीष्र  रिपोर्ट  दी  जाती  है  और  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  दर्ज  की  जातो  है  ताकि  कानून-व्यवस्था
 को  लागू  करने  वाले  पदाधिकारियों  द्वारा  दोषी  व्यक्तियों  के  विरूद्ध  कार्रवाई  की  जा
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 मानसिक  रोगी

 1662.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  पंत्री  यह  बताने  की  कफ  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  11  जुलाई  1994  के  एक्सप्रेसਂ  में  रिचिज  टू  रैग्स  टू  इनसेनिटो

 टू  डेथ  बट  अदर्स  आर  वर्स्ट  आफਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  को  ओर  गया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया

 क्या  सामान्य  लोगों  को  मानसिक  चिकित्सालयों  में  जबरदस्ती  भर्ती  कराया  जाता

 यदि  तो  मानसिक  चिकित्सालयों  में  चिकित्सालयवार  कितने  सामान्य  लोग  भर्ों  और

 सरकार  ने  मानसिक  चिकित्सालयों  के  कार्यकरण  को  समीक्षा  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  पंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 राज्य  सरकार  को  मानसिक  स्वास्थ्य  अधिनियम  और  इसके  अन्तर्गत  नियमों  के  उपबनँ्धों  के  अनुस

 कदम  उठाने  पड़ते

 ऐसी  कोई  सूचना  उपलब्ध  नहीं

 यह  प्रश्न  नहीं

 मानसिक  स्वास्थ्य  अधिनियम  1987  और  उसके  अन्तर्गत  आने  काले  नियमों  में  मानसिक  अस्पतालों

 के  कार्यकरण  के  बारे  में  विस्तृत  उपबन्ध

 सी०  एल  की  धोवनशालाएं

 1663.  श्री  बसुदेव  आचार्य  :  क्‍या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  सी»  की  घोवनशालाएं  भारी  घाटे  में  चल  रहा

 हे

 यदि  तो  तत्संब्ंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 उन्हें  लाभप्रद  बनाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अखित  :  जी  हां

 कोल  इंडिया  द्वारा  प्रस्तुत  को  गई  सूचना  के  अनुसार  वर्ष  1991-92  तथा  1992-93

 के  दौरान  भारत  कोकिंग  कोल  को  की  वाशरियों  द्वारा  उठाई  गई  हानि  नाचे  दी  गई

 वर्ष  हानि  रू

 1991-92  11.77

 1992-93  55.90
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 इन  वाशरियों  द्वारा  वर्ष  1993-94  के  दौरान  भी  हानि  उठाए  जाने  की  संभावना  जिसके  लेखों  को  अभो

 अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया  लेखापरीक्षा  नहीं  की  गई

 @)  विशेषज्ञ  समिति  को  सिफारिशों  के  अनुसार  को  लि-/भा,  अपनी  वाशरियों  को

 आधुनिकौकृत  किए  जाने  तथा  उनके  कार्यानिष्यादन  में  सुधार  किये  जाने  क ेलिए  कदम  उठा  रही  वर्ष  1993-94

 के  आगे  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  हक  के  उत्पादन  की  वास्तविक  लागत  तथा  क्षमता

 आदि  के  आधार  पर  थुले  हुए  कोयले  के  लाभकारी  मूल्य  पर  अदायगी  किए  जाने  की  मांग  कर  रही

 उत्तर  प्रदेश  में  एस  आई  गतिविधियां

 1664.  श्री  जगत  बोर  सिंह  द्रोण  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृफ  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इंटर  सर्विसेस  इन्टेलिजेंस  एस  द्वारा  उतर  प्रदेश  में  गड़बड़ी  फैलाने  की
 '  थ्ोजना  के  बारे  में  जानकारी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 सरकार  इस  संबंध  में  कौन  से  एहतियाती  उपाय  कर  रही  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राजेश  :  से  पाकिस्तान  की

 आई  के  उत्तर  प्रदेश  सहित  भारत  में  गुप्त  रूप  से  विद्रोह  और  तोड़फोड़  करवाने  के  चडयंत्रों  से वाकिफ

 है  और  आसूचना  तंत्र  को  सूचारु  केन्द्र  और  राज्य  की  एजेंसियों  द्वारा  आसूचना  का  विनियम  और  समन्वित

 कार्रवाई  सुनिश्चित  रणनीतिक  महत्व  के  स्थलों  पर  अर्द्धसैनिक  बलों  को  तैनाती  में  वृद्धि  तटवर्ता  एवं

 अत्त:वर्ता  गश्त  को  सघन  »'रत-पाक  सीमा  के  भेद्य  भागों  में  बाड़  लगाकर  और  फ्लड  लाइटिंग

 ऐसे  मंसूबों  का  मुकाबला  करके  उन्हें  विफल  करने  के  लिए  वह  सभी  जरूरी  कदम  उठा  रही  तटरक्षक

 बल  और  सीमा  शुल्क  विभाग  को  भो  समुचित  निर्देश  जारी  कर  दिए  गए  हैं  कि  वे  गहरे  समुद्र  में  और  तटरेखा

 के  साथ  साथ  सघन  गश्त  इन  प्रयासों  के  परिणामों  का  प्रबोधन  नियमित  रूप  से  किया  जा  रहा

 प्रशिक्षण  हेतु  विदेश  भेजे  गए  चिकित्सक

 1665.  श्री  आर«  धनुषकोडी  आदित्यन  :

 श्रीपती  शाला  गौतम  :

 श्री  राजेश  कुमार  :

 श्रीपती  भावना  चिखलिया  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिठले  तोन  वर्षों  के  दौरान  सरकारी  खर्च  पर  प्रशिक्षण  हेतु  विदेश  भेजे  गए  चिकित्सकों  को  संख्या

 कितनी

 हर
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 उनमें  खरे  वाफ्स  लौटने  कले  थिकित्सकों  कौ  संख्या  कितनी

 क्‍या  सरकार  ने  उमके  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  की  और

 CO  यदि  तो  त्त्संबंधी  ब्यौस-क्या है
 ?

 .  ह

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी  :  पिछले  तीन

 वर्षों  के  दौरान  चल  रही  क्षेत्रीय  परियोजनाओं  के  अंतर्गत  विभिन्‍न  राज्यों  से सरकारी  खर्चे  पर  नौ  डाक्टरों  को  विदेश

 भेजा  गया

 नांमित  किए  गए  इन  व्यक्तियों  में  से  किसी  के  बारे  में  ऐसी  कोई  सूचना  नहीं  मिली

 और  ये  प्रश्न  नहीं
 '

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  मे ंअशान्ति

 1666.  श्री  धन॑जय  कुमार  :
 |

 श्री  गोपी  नाथ  गजपति  :

 श्री  गोविन्दाव  निकम  :

 श्री  धर्मण्णा  मॉड्यूया  सादुल
 :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हाल ही  में  मंत्री  के  नेतृत्व  में  शिष्टमंडल  ने  पूर्वोत्तर  राण्यों  मे ंअशान्ति  की  स्थिति  का  तत्स्थानिक

 दौरा  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 समिति  के  निष्कर्ष  क्‍या

 इस  संयंध  में  क्या  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  जा  रही  और

 इस  स्थिति  से  प्रभावी  ढंग  से  निपटने  के  लिए  क्‍या  अन्य  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 गृह  पंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस«  :  जी

 से  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  जनजातीय  समुदायों  की  समस्याओं  की  जांच  करने  के  लिए  प्रधानमंत्री  ने

 एक  समिति  का  गठन  किया  केन्द्रीय  गृह  मंत्री  की  अध्यक्षता  वाली  इस  समिति  में  9  केद्धीय  मंत्री  विचार-विमर्श

 करने  के  समिति  ने  तीन  अलग-अलग  दलों  में  सभी  पूर्वोत्तर  राज्यों  का  दौरा  करने  का  फैसला  किया  पहले

 दल  जिसका  नेतृत्व  गृह  मंत्री  न ेकिया  था  और  जिसमें  श्री  पी०  ए+  संगमा  राज्य  मंत्री  और  श्रीमती  मारगरेट

 राज्य  मंत्री  शामिल  असम  अरूणाचल  प्रदेश  और  मेघालय  का  21-24  1994  को  दौरा

 किया  डा०  मनमोहन  वित्त  के  नेतृत्वाधीन  दूसरे  जिसमें  श्री  ए५  के  मंत्री

 और  श्री  राज्य  मंत्री  शामिल  ने  त्रिपुण  और  मिजोरम  का  22-24  1994  को  दौरा
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 किया  श्री  प्रणव  वाणिण्प  कौ  अध्यक्षता  में  तीसरा  दल  जिसमें  श्री  संतोष  मोहन  राज्य  मंत्री

 शामिल  ने  मणिपुर  और-नाग़ालैंड  का  7-9  1994  को  दौरा  मंत्रियों  के  इन  दलों  न ेसमाज

 के  घिभित्न  जिसवें  अप्यों  के  साथ-साथ  राजनीतिक  दलों  के  गैर-सरकारी  विख्यात  नागरिक

 तथा  प्रैस  शामिल  के  साथ  विचारों  का  आदार्न-प्रदान  दौरों  के  दौरान  प्राप्त  अनुभवों  पर  सम्पूर्ण  समिति

 मैं  चर्चा  किए  जाने  क्री  आशा  ०

 किए  गए  विभिन्‍न  उपायों  में  बड़े  ठग्रवादी  गुटों  को  घोषित  की  स्थिति  में  बनाए  रखा

 शया  तथा  प्रभाषित  क्षेत्रों  को  क्षेत्र  के रूप  में  अधिसूचित  बनाए  रखा  प्रभावित  राष्रघों  को  उग्रवाद

 से  निपटने  में  सहायता  दी  जा  इस  संबंध  राज्य  पुलिस  बलों  का आधुनिकौकरण  करने  के  लिए  धन

 देने  और  विशेष  अनुदान  जारी  करने  के  साथ-साथ  केन्द्रीय  अर्ध-सैनिक  बलों  को  अतिरिक्त  यूनिटें  भी उपलब्ध  कराई

 गई  इसके  सेना  से  बिद्रोह-विरोधी  अभियानों  को  तेज  करने  के  लिए  भी  कहा  गया  स्थिति  पर  लगातार

 भजर  रखी  जाती  है  तथा  समव  समय  पर  इसकी  पुनरीक्षा  कौ  जाती  वि

 ॥

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  की  आबादी

 1667.  श्री  धाइल  जॉन  अंजलोज  :

 डा  साक्षी  जी  :

 श्री  एम«  राठवा  :

 क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कुल  आबादी  के  अनुपात  में  राज्यवार/संघ  राज्य  क्षेत्रवार  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित

 जनजाति  की  जनसंख्या  कितनी  है

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  राज्यवार/संघ  राज्यवार  उनकी  जनसंख्या  क्या

 क्‍या  सरकार  ने  उनके  विकास  के  लिए  कोई  समयबद्ध  कार्यक्रम  बनाया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कल्याण  मंत्री  सौताराम  :  और  1991  की  जनगणना  के  अनुसार  देश  की  कुल

 जनसंख्या  के  अनुपात  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  से  सम्बद्ध  व्यक्तियों  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 रहने  वाले  व्यक्तियों  की  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्रवार  संख्या  के  बारे  में  ब्यौरे  अनुबंध  में  दिए  गए

 और  संविधान  में  की  गई  व्यवस्था  के  अनुसार  अनु०  जातियों  व  जनजातियों  के  विकास

 हेतु  सरकार  ने  कार्यक्रम  तैयार  किए  पंचवर्षीय  योजनाओं  और  वार्षिक  योजनाओं  का  उद्देश्य  निर्दिष्ट  अवधि  में

 अनुसूचित  जातियों/जनजातियों  के  आर्थिक  उन्नयन  के  लिए  लक्ष्य  निर्धारित  करना  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति

 का  विकास  दो  तरफा  नीति  के  इर्द  गिर्द  केंद्रित  है  अर्थात  (1)  कानूनी  एवं  प्रशासकीय  सहायता  से  हितों  की  सुरक्षा

 व  उन्‍्तयन  (2)  उतके  जीवन  स्तर  को  उठाने  के  लिए  विकासात्मक  योजनाओं  का
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 चंधवों  पंचवर्षीय  योजस  अवधि  के  दौरान  कार्यान्यित  की  गई  आदिवासी  उपयोजना  आदिवासी

 लोगों  और  आदिवासी  क्षेश्ञें  क ेविकास  के  लिए  मुख्य  यंत्र  के  रूप  में  जारी  यह  आदिवासी  ठपयोजना  20  राज्यों/संघ

 राज्य  क्षेत्रों  में  घल  रहो

 अनुसूचित  जातियों
 के लिए  छठी  योजना  के  दौरान  कार्यान्वत  की  गई  विशेष  संघटक  योजज्र  कार्यनीति

 24  राज्यो/संघ  राज्य  क्षेत्रों  मे ंजाये  विभिन्‍न  योजना  अवधियों  में  समयबद्ध  आधार  पर  योजनाएं  वैयार  को  जाती

 आदियासी  उपयोजना  और  विशेष  संघटक  योजना  कार्यनीति  के  यह  पूर्वपेक्षा  है  कि  सो«  पी

 और  एस  को  राज्य  योजनाओं  से  सम्यबद्ध  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  को कुल  जनसंख्या  में  अनुसूचित  जाति/जनजाति

 की  प्रतिशतता  के  अनुपात  में  निधियां  प्रवाहित  के  संबंध  में  पांचवों  पंचवर्षीय  योजना  से  आगे

 प्रवाहित  प्रतिशतता  इस  प्रकार  है  :-

 (&  करोड़

 at  कुल  राज्य  योजना  एस«  पी  प्रवाह  प्रतिशतता

 5  यों  योजना  17692.48  759.33  4.29

 6  वो  योजना  42390.60  3720.36  8.78

 7  यों  योजना  73953.35  7076.81  9.57

 8  वी  योजना  157973.67  15360.12  9.72

 (992-97)
 '

 1992-93  24611.65  3019.74  1227

 1993-94  30375.90  2887.82  9.51

 1994-95  34501.05  3061.23  8.87 विननीननतन--+न+-नम न
 हां  तक  सी०  का  संबंध  है  कल  राज्य  योजना  आकार  और  छठी  पंचवर्षीय  योजना  से  आगे

 सी  का  प्रवाह  इस  प्रकार  है  :-

 कुल  राज्य  योजना  एस«  पी०  परिष्यय  प्रतिशतता

 6  वो  योजना  47149.89  3614.66  7.66

 7  थीं  योजना  89322.89  7385.42  8.27

 (1985-90)

 1990-91  23225.49  2377.82  -  10.23:

 1991-92  28041.04  3066.37  10.93

 1992-93  30684.47  3090.36  10.07

 1993-94  34205.41  3626.78  10.60

 1994-95  3744.17  4111.66  10.89

 90
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 थीस  सुन्री  कार्यक्रम के  सूत्र  ]।  और  के  कार्यान्वयन  के  संबंध  में  अनुसूचित  जातियों  एवं  अनुसूचित

 जनजातियों  के  लिए  न्याय  के  करे  में  गरोदो  कले  रेखा  पार  करमे  के  लिए  अनुसूबित  जाति  और  जनजाति  परिवारों

 को  आर्थिक  सहावता  प्रदान  के  जाती  1972-93  और  1993-94  के  दौरान  लक्ष्य  तथा  उपलब्धियां तथा  1994-95

 के  लिए  लक्ष्य  नोचे  दिए  गए  हैं  :-

 लाख  में

 दर्च  अनुसूचित  जाति  परिकार  अनुसूखित  जनजाति  परिणार

 श्श्क्ष्य  उपलब्धियां  लद्ट्थ  उपलब्धियां

 1992-93  25.96  20.66  8.96  8.88

 1993-94  25.25  23.24  9.00  9.77

 1994-95  26.78
 न

 9.39
 ण्ा

 _  ही
 कल्याण  मंग्रालय  द्वारा  कार्यानवत  थोजनाएं

 अनुसूचित  जाति  विकास  लाख

 क्रम  सं«  योजनाएं  बजट  आवंटन  1994-95

 1.  विशेष  केंद्रोय  सहायता  27385.00

 2.  अनुसूचित  जाति  विकास  निगम  2200.00

 3.  राष्ट्रीय  अनुसूचित  जाति/अनजाति  वित्त  एवं  विकास  निगम  4000.00

 4...  सफाई  कर्मचारियों  की  मुक्ति  और  पुनर्वास  7300.00

 $.  अनुसूचित  जातियों  व  जनजातियों  के  लिए  मैट्रिकोतत  छात्रवृत्तियां  9635.00

 6...  मैट्रिक  पूर्व  छात्रवृत्तिया  1000.00

 7.  लड़कियों  के  होस्टल  620.00

 8.  लड़कों  के  होस्टल  6620  00

 9...  अनुसूचित  जाति/जनजाति  छात्रों  के  लिए  पुस्तक  बैंक  350.00

 10.  कोचिंग  तथा  सम्बद्ध  योजना  200.00

 11.  सी  और  अत्याचार  600.00

 12.  स्वयं  सेवी  संगठनों  को  सहायता  800.00

 13.  प्रशिक्षण  तथा  अनुसंधान  38.00

 14.  कार्यक्रम  600.00

 15.  आ  तथा  के  विद्यार्थियों के  दक्षता  का  उन्‍नयन  100.00



 SSS  कक  33७  भकक  थे  लाख  ॥०»«  ककਂ

 अज  जबविकासा  लाख

 क्रम  योजनाएं  के  दौरान  बजट  आबंटन

 वि०  के०  सहायता  *  7500.00 क्रम

 2...  अनुच्छेद  कुल/शहरी  के  अंतर्गत  अनुदान  75000

 3...  लड़कियों  के  लिए  होस्टल  30500

 4...  लड़कों  के  लिए  होस्टल  305.00

 5  आश्रम  विद्यालय  *  250.00

 6  गैर  सरकारी  संगठनों  को  सहायता  अनुदान  475.00

 7.  अनुसंधान  और  प्रशिक्षण

 8.  आ«  क्षेत्रों  में  लड़कियों  की  साक्षरता  विकास  के  लिए

 निष्न  साक्षस्त्  काले  मकेटों  में  शैक्षिक  परिसा  ED

 9.  व्यावसाथिक  प्रशिक्षण  संस्थान
 ह

 240.00

 भारत**  एम  एफ  पी०  प्रचालनों  के  लिए  ज०  जा०  सहकारी  निगमों  को  अनुदान  350.00

 निवेश  को  शेयर  पूंजी  900.00

 ट्राइफेड  को  सहायता  अनुदान  *  *

 ट्राइफेड को मुख्य समर्थन * 50.00 »»9ख 3820.0. नव नमन न ५ काम नमक मक्का» नाक वध *इस योजना को क्रम सं उपरोक्त में उल्लिखित योजना के साथ मिला दिया गया प्रश्न नहीं ह ध अनुबंध + की जनगणना के अनुसार राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कुल जा« जनसंख्या तथा आ« ज० जा« जनसंख्या क्रम भारत/राज्य था कुल/शहरी कुल जनसंख्या »- % अन जन % संघ राज्य क्षेत्र ग्रामीण न्‍83+अममकानमअ४३» ५क »+कक 3.७3. अंक.» ०+»लकक आम +भ कम _2 3 4 5 _6_ भारत** कु 846302688 - 67758380 ग्राः शः 25879480 5007354
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 1 /  2  3  4  5.

 1...  भारत  तथा  कक  838583988  138223277  (16.48)

 कश्मोर  को  ग्रा  622812376  112343797

 शः  215771612  25879480

 1...  भारत  तथा  और  816169666  136563865  (16.73)

 क०  को  छोड़कर  602885849  110913666

 213283817  25650199

 राग्प

 2...  आंध्र  प्रदेश  कु  66508008  10592066  (15.93)

 ्ग्रः  48620882  8758641

 शः  17887126  1833425

 3.  अरूणाचल  प्रदेश  कु  864558  4052  (0.47) हे

 ग्रा  753930  2858

 शः  “110628  1194

 4...  असम  कु  22414322  1659412  (7.40)

 19926527  1430131

 शः  2487795  229281

 $.  बिहार
 हा

 86374465  12571700  (14.55)
 Te  75021453  11437136

 है  11353012  1134564

 6...  गोवा  कु  1169793  24364  (2.08)
 om,  ग्रा«  690041  12747

 ie  '
 न्श  "499752  &79752  11617

 7...  गुजरात  कु  41309582  3060358  (7.41)
 2  ग्रा०  29063521  1899394

 जन  14246061  *  1160964

 8...  हरियाणा  16463648  3250933  (19.75)

 ग्रा»  12408904  2675277

 शः  4054744  575656

 67758380  (8.08)

 62751026

 5007354

 64883939  (7.95)

 59973718

 4910221

 4199481  (6.31)

 3880254

 319227

 550351  (63.66)

 518222

 32129

 2874441  (12.82)

 2777308

 933

 6616914  (7.66)

 6153659

 463255

 376  (0.93)

 89

 287

 6161775  (14  92)

 5063178

 93



 ee

 1  2

 9...  है  प्रदेश

 10.  जम्मू  तथा  कश्मीर

 ll  क्नाटक

 12.  केरल

 13.  मध्य  प्रदेश

 14...  महाराष्ट्र

 15.  मणिपुर

 16...  मेघालय

 17...  मिजोरम

 4
 अगस्त  1994

 4 4...  5S 6  &__

 1310296  (2534).  218349  (422)

 4721681  1227321  212940

 449196  82975  5409

 718700  N.  A.  N.  /&.

 5879300  N.A.  N.A.

 1839400  NA.  N.A.

 44977201  7369279  (16.38)  1915691  (4.26)

 31069413  5645186  1629496

 13907788  1724093  286195

 29098518  2886522  (992)...  320967  (1.10)

 21414224  2351924  309764

 7680294  534598  11203

 66181170  9626679  (14.55)  15399034  (23.27)

 50842333......_  7522394  14652730

 15338837  2104285  746304

 78937187  8757842  (11.09)  7318281  (927)

 48395601  $$$20004  6405014

 30561586  3205838  912467

 1837149  3705  (2062)  632173  (34.41)

 1331504  17705  578930

 505645  19400  $3243

 1774778  9027  (0.51)  1517927  (85.53)

 144473)  4972  1312093

 ३३30047  4100  205834

 68५97%  691  (0.10)  653565  (५4.75)

 371810  456  388113

 317946  235  2५5452
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 1  2  3  4  ली अििि

 नागलैंड  कु  1209546  -

 ग्र  1001323  -

 208223
 -

 19.  उड़ीसा  कु  31659736  5129314  (16.20)

 ग्ना  27424753  4578669

 ज्ू  4234983  550645

 20...  पंजाब  कु  20281969  5742528  (28.31)

 ग्रा  14288744  4562442

 श्  5993225  1180096

 2.  राजस्थान  कु  44005990  7607820  (17.29)

 गा  ३3930877  6102496

 श  10067113  1505324

 22.  सिक्किम  कु  406457  24084  (5.93)

 ग्रा  36945}  21333

 शः  ३7006  2751

 23.  तमिलनाडु  कु  55858946  10712266  (19.18)

 ग्राः  36781354  8428040

 श्छ  19077592  2284226

 24...  प्रिपुरा  कु  2757205  451116  (16.36)

 ग्र  2335484  379664

 शः  42172)  7145::

 25.  उत्तर  प्रदेश  कु  139112287  29276455  (21.05)

 ग्राः  111506372  25823388

 शन  27605915  3453067

 26...  पश्चिम  बंगाल  क्  680779%65  160806)1  (23.62)

 ग्रा  49370364  13605405

 शः  18707601  2475206

 1060822  (87.70)

 933145

 127577

 7032214  (2221)

 6670506

 361708

 547488)  (12.44)

 5220549

 254332

 90901  (22.36)

 83486

 7413

 574194  (130)

 505208

 6४१४6

 853345  (30.95)

 839264

 1408)  )

 (0.21)

 271028

 16873

 3808760  (5.59)

 3612448

 196312



 3  2

 संघ  राज्य  क्षेत्र

 27.  अंडमान  तथा  निकोबार

 द्वीप  समूह

 28...  चंडीगढ़

 20...  दादरा  तथा  नगर  हवेली

 ज

 30.  दमन  और  दीप

 दिल्‍ली

 32...  लक्षद्वीप

 33.  पांडीचेरी

 प्ण

 ?  ६.०  Pees  ही०

 क्रालम  4  प्ें

 280661

 205706

 74955

 642015

 66186

 475829  .

 138477

 126752:

 11725

 101586

 54043

 41583

 9420644

 949019.

 847.1625

 धर  eSk707

 22593

 29114

 “807785

 200800.

 ,  516885

 **जम्मू  कश्मोर  में  19916  में  में मैंपें  जनगणना  1.3:1991  की  स्थिति  के  अनुसार  जम्मू  तथा  कश्मीर  के  लिए

 मथा  शहरी  ज़खसंख्या  शामित्त  जनसंख्या  1989)  पर  समिति

 105977  (16.51) :
 14140

 91837

 2730  (1.97)

 2243

 487

 3891  (3.83)

 2395

 1496

 1794836  (19.05)

 -;  207709

 1587127.

 131278:  (16.25)

 77727

 53551

 4  अगस्त  1994

 6  नि

 26770  (9७.९4)

 26260

 502

 109380  (78.99)

 105864.

 3516

 11724  (11.54)

 9192,  .
 2532:

 ay  21478

 26685

 26685

 द्वारा  किया  गया  प्राक्षेपित  जनसंख्या  आंकड़ों  पाकिल्‍्तान  तथा  चोन  के  अवैध  कब्जे  के  अंतर्गत  जनसंख्या  को  छोड़कर  हैं

 जहां  जनगणना  नहीं  हो  सकी  कालम  5  तथा  6  में  जा०  तथा  ज०  ज७

 के आंकड़े जम्मू और कश्मीर को छोड़कर हैं क्योंकि जा तथा अ« के प्राक्षेपित आंकड़े उपलब्ध नहीं 96
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 |  आओ  डढ  लिखित  उत्तर

 प्रशिक्षण  कार्यक्रम

 1668.  श्री  एस«  लालजाम  वाशा  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 के

 विदेशों  में  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  द्वारा  प्रायोजित  अथवा  वित्तपोषित  कितने  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  चलाए

 जा  रहे

 क्या  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  भारत  में  भी  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  को  वित्त  उपलब्ध  कराता  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  विश्व  स्वास्थ्य

 संगठन  ने  ट्विवर्षी  1992-93  के  दौरात  विदेशों  में  प्रशिक्षण  के  लिए  27  अभ्यर्थियों  को

 और  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  ने  भारत  में  भी  द्विवर्षी  1992-93  के  दौरान  प्रशिक्षण  के  लिए  531

 विदेशियों  को  भेजा

 1669.  श्रीमती  शीला  गौतम  :

 श्री  राजेश  कुपार  :

 श्री  रामेश्वर  पाटीदार  :

 श्रीमती  भावना  चिखलिया  :

 श्री  ललित  ठरांव  :

 क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गत  तीन  जनगणनाओं  के  दौरान  जनजातीय  लोगों  की  जनसंख्या  में  कमी  आई

 यदि  हां  तो  गत  तीन  जनगणनाओं  के  अनुसार  जनजातीय  लोगों  की  राज्य/संघ  राज्य-क्षेत्रवार  जनसंख्या

 कितनी

 देश  में  जनजातीय  और  आदिम  जातियों  के  लोगों  की  जनसंख्या  में  आई  कमी  के  क्‍या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं/डठाए  जाएंगे  ?

 कल्याण  मंत्री  सीताराम  :  पिछली  तीन  जनगणनाओं  के  दौरान  देश  की

 अनुसूचित  जनजाति  की  कुल  जनसंख्या  में  कमी  नहीं  हुई

 पिछली  तीन  जनगणनाओं  1971,  1981  और  1991)  में  अनुसूचित  जनजातियों  की  कुल

 अखिल  राज्यों  एवं  संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  दशक  प्रतिशतता  सहित  संलग्न  विवरण-एक  में  दी  गई

 संलग्न  विवरण-दो  में  विशिष्ट  अनुसूचित  जनजातियों  की  एक  सूची  दी  गई  है  जो  1961-71  अथवा  1971-81

 97



 लिखित  उत्तर  ;  4  अगस्त  1994

 की  जनगणना  के  दौरान  उनकी  जनसंख्या  में  कमी  दर्शाती  1991  की  जनगणना  के  सम्बन्ध  में  अनुसूचित  जनजाति

 थार  आंकड़ों  का  सरणीकरण  अब  तक  नहीं  किमा  गया  है  और  इस  प्रकार  1981-91  की  जनगणना  के  संगत  ब्यौरे

 उपलब्ध  नहीं  कराये  जा
 ह

 और  जैसा  कि  सिबरण-एक  में  देखा  जा  सकता  केरल  एकमात्र  ऐसा  राज्य  है  जहां  1971-81

 के  दौरान  अनुसूचित  जनजातियों  कौ  कुल  जनसंख्या  में  सीमान्त  कमी  परिलक्षित  होती  ह ैजबकि  1981-91  के  दौरान

 सिर्फ  गोवा  की  अनुसूचित  जनजाति  की  जनसंख्या  में  कमी  दर्शायी  गई

 पूर्व  की  तीन  जनगणनाओं  अर्थात्‌  1951,  1971  और  1981  के  दौरान  वैवक्तिक  अनुसूचित  जनजातियों

 की  जनसंख्या  में  गिरावट  के  संबंध  में  यह  नोट  किया  जा  सकता  है  कि  1961  से  केवल  7  अनुसूचित  जनजातियों

 ने  अपनी  जनसंख्या  में  लगातार  कमी  दर्शायी  तथापि  इस  कमी  कौ  संख्या  अपेक्षाकृत  कम  इस  प्रकार  की

 कमी  दशने  जाली  अनुसूचित  जनजातियां  निम्न  प्रकार  है  :-

 राज्य  अनुसूचित  जनजाति  का  नाम  1981  में  जनसंख्या  1971-81,  में

 07...  ॒  ॒[॒  ८ घ %

 शुजरात  भारवाड़  जनसंख्या में मामूली कमी दर्शायी  -2.26

 केरल  कलयरार  2,747

 केरल  पैलियेन  ऐसे

 मेघालय  कोई  नागा  जनजाति  846
 परिलक्षित  *

 अनुसूचित  3

 त्रिपुरा  नाओटिया  इस तथ्य का oe eT पाना कि  -30.25

 अण्डमान  एवं  ओगे  97  में

 निकोबार  ट्टीप  समूह

 दादर  एवं  नगर  हवेली

 विवरण  में  उल्लिखित  अन्य  जनजातियों  ने  भी  के  दौरान  जनसंख्या  में  मामूली  कमी  दर्शायी  लेकिन

 ऐसा  बाद  की  जनगणनाओं  में  वास्तविक  वृद्धि  को  दर्ज  करने  पर  अथवा  इसके  विपरीत

 अन्तर्राज्यीय  कम  अपनाए  गए  नामों  से  लौटने  बाली  अनुसूचित  जनजातियां  कुछ  ऐसे  कारण

 हैं  जिनका  परिणाम  अनुसूचित  जनजाति  की  जनसंख्या  में  प्रकट  के  रूप  में  परिलक्षित  होता  चूंकि  अनुसूचित

 जनजाति

 जनसंख्या की कोई अखिल भारतीय सूची नहीं इसलिए इस तथ्य का पद्या लगा पाना कि क्‍या किसी अनुसूचित जनजाति विशेष अथवा किसी विशेष दिये हुए क्षेत्र अर्थात्‌ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अथवा पूरे देश में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या में कोई गिरावट आई सम्भव नहीं इस सम्बन्ध में इस बात का उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि जनरांख्या में उतार-चढ़ाब को दशशाने बाली सभी अनुसूचित जनजातियों में अपने प्रमुख बाहुल्य क्षेत्रों अथवा रिहायशी स्थलों में यह प्रवृत्ति नहीं दर्शायी है अपितु प्रमुख रूप से साथ लगने वाले राज्यों में/इन राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की जनगणना केवल बिखरी 98
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 हुई  जनसंख्या  आयध्र  प्रदेश  की  कर्नाटक  की  कर्नाटक  की  मणिपुर  की  कोई  मिजो

 नागालैंड  को  मिकिर  को  दशते  अरूणाचल  प्रदेश  में  स्थिति  कुछ  भिन्न  अरूणाचल  पदेश

 को  प्रथम  पूर्ण  जनगणना  1971  में  की  गई  थी  और  1961  की  जनगणना  में  दर्शायी  गई  वैयकितक  अनुसूचित  जनजाति

 की  जनसंख्या  पूर्ण  कवरेज  पर  आधारित  नहीं  पुनः  अधिसूचना  के  द्वारा  अरूणाचल  प्रदेश  में  अनुसूचित  जनजाति

 की  एक  सूचीਂ  इस  राज्य  की  सभी  जनजातियों  को  अनुसूचित  जनजातियों  के  रूप  में  माना  जाता

 दशकीय  जनगणना  के  समय  ये  नाम  बड़ी  संख्या  में  उन  जनजातियों  के  रूप  में  बापस  हुए  जो  कई  मामलों

 में  केवल  उप  जनजातीय  बंशानुगत  नामों  का  प्रतिनिधित्व  करते  इस  प्रकार  अधिकांश  मामलों  में

 यह  कभी  वास्तविक  नहीं

 वैसी  भी  जनजातियों  के  उदाहरण  हैं  जो  दोनों  बंशानुगत  नामों  यथा  नागा  जनजाति  अथवा  मिजो  जनजाति

 अथवा  विशिष्ट  नागा  अधवा  मिजो  नाम  के  साथ  वापस  आ  रही

 जनसंख्या  में  कमी  प्रजनन  के  शारीरिक  उच्च  शिशु  उच्च  अनुसूचित

 विशेषकर  आदिम  जनजातीय  समूहों  के  कुछ  समूहों  का  अन्तर्राज्यीय  तथा  अन्य  क्षेत्रों  में  प्रयास  के कारण

 भी  हुई  अनुसूचित  जनजातियों  के  संरक्षण  और  बिकास  के  लिए  आदिवासी  उप  योजना  के  अंतर्गत  उनके  समाजारधिक

 कार्यक्रम  शुरू  किये  जाते  भारत  सरकार  आदिम  जनजातीय  समूहों  के  लिए  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  उपलब्ध

 कराती  है  और  सम्पूर्ण  के  सिद्धान्त  पर  जोर  नहीं  देती  आदिम  समुदायों  के  लिए  महत्वपूर्ण  कार्यक्रम  100%

 अनुदान  के  आधार  पर  शुरू  किये  जाते

 विवरण-एक

 राज्यॉ/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  1971-81  के  बीच  जनगणना  में

 अनुसूचित  जनजातियों  की  जनसंख्या  में  हुई  कमी

 या  जनसंख्या  दशकवार  अंतर

 राज्य/संध  राज्य  क्षेत्र  ___

 अ«  जन  जाति  का  नाम  हे
 1981  1971  1961  1981-71  7।  1971-61  _

 ]  2  3  4  5  6  7

 आशख्य  प्रदेश  हर

 1.  भील  259  560  83...  -53.75  574.70

 2.  कोठड  8,962  0.  3.92

 3.  हिल  रेडिस  398...  4306.  3894.  -9076.._  1058

 4...  कोलम  मैनखलस  21,842  26,498  16371...  -17.57  58.38

 5.  कोन्‍्डों  कपूस  28,033  38,126  29,823...  -26.47  27.84

 6.  रोना  रैना  232  12  23.  «1833.33.  47.83
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 1  2  3  4  5.  6  7

 7.  1416.  ..  1,785 =  54.  -20.6.  227.92

 आश्य्  प्रदेश

 ह

 1.
 -  अबोर  63.  4733  0.  -98.67  -

 2.  अशिंग  '66  959  46  -93.12  1984.78

 3.  बागी  78  2,063  0.  -96.22  -

 4.  बांगरो  984  1,085  8  -9.31  13462.50

 5.  बोगम  ऊ  473  0...  -92.39  -

 6.  बोलोक  ठंगसा  2  3  0...  -33.33  -

 7  घोमड़ो  2  294  0.  -99.32  -

 8...  बट  मोनपा  348
 :  555  0.  -३37.30  -

 9...  दफला  63:  5,926  169  -98.94  3406.51

 10.  दिगारू/तरांव  3,992  5,384  100  -25.85  5284.00

 11.  गालगोंग  8,998.  38,688  879...  76.74  4301.37

 12.  हवी  तंगसा  383  699  0.  -45.21  -

 13.  .  हेल  मिरि  6,936  8,174  0.  15.15  -

 14.  जानबो  6  210  0.  -97.14  -

 15.  काम्ान  3,662  8,233  1...  -55.52  823200.00

 16,  कारका  2  2,118  0.  -99.91  -

 17.  .  केमसिंग  तंगसा  129  391  0.  -67.01  -

 18.  खलिम  तंगसा  2  0  -50.00
 -

 19.  .  खाम्बा  342  848  23.  -59.67.  3586.96

 20.  खोवा  625  703  0.  11.10  -

 5  375  0.  -98.67  -

 22.  लंगकई  तंगसा  11  0.  -81.82  -

 23...  लियी  तंगसा  0  2  0  च  -

 ,  24...  लोगिन  तंगसा  9  0.  -55.56  -

 25.  लांगसंग  तंगसा  30  375  0.  -92.00  -

 100
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 पोंटगकांग

 598

 706

 3,573

 21,619

 6080.95

 12257.14
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 34998.48

 1517.05

 6511.11

 17572.73
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 चकमा  शरणार्थी

 1670.  श्री  अनंतराब  देशमुख  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  ही  में  भारत  में  चकमा  शरणार्थियों  के  पुनर्वास  कार्यक्रम  की  समीक्षा  की

 यदि  तो  उसका  क्‍या  निष्कर्ष  निकला  और

 इन  शरणार्थियों  का  समुचित  पुनर्वास  सुनिश्चित  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 गुह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम«  :  से  जी  इस  प्रकार  की

 कोई  पुनरीक्षा  नहीं  को  तथापि  चकमा  शरणार्थियों  के  त्रिपुरा  से  बंगलादेश  की  वापसी  के  लिए  बंगलादेश

 सरकार  ने  एक  पुर्नवास  योजना  प्रस्तुत  की

 राजस्थान  का  जल  में  हिस्सा

 1671.  श्री  गिरधारी  लाल  भार्गव  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  कितना  जल  उपलब्ध  है  और  उसमें  से  राजस्थान  को  कितने  प्रतिशत  जल  उपलब्ध  कराया

 जा  रहा

 केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  राज्य  की  भौगोलिक  स्थितियों  और  वर्षा  के  कम  प्रतिशत  को  देखते  हुए
 राजस्थान  को  और  अधिक  जल  उपलब्ध  कराने  का

 यदि  तो  यह  जल  कब  तक  उपलब्ध  कराया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  तथा  जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी  के

 :  देश  की  कुल  औसत  जल  संसाधन  क्षमता  1869  बिलियन  घन  मीटर  पुनर्भकलित  की  गयी

 चूंकि  नदी  बेसिन  या  उप  बेसिन  जल  संसाधन  आयोजनों  और  विकास  के  लिए  जल  वैज्ञानिक  यूनिट  होती  है  इसलिए

 जल  संसाधन  उपलब्धता  का  पता  बेसिन/उप  बेसिन  के  आधार  पर  ही  लगाया  जाता  राजस्थान  के  सतही

 जल  संसाधनों  को  वर्ष  1987-88  में  किए  गए  अध्ययनों  के  राजस्थान  में  प्रधान  नदी  जिसका

 सतही  प्रवाह  में  योगदान  में  औसत  वार्षिक  प्रवाह  19.568  बिलियन  घन  मीटर  आंका  गया  है  जो  देश  के  औसत

 वार्षिक  प्रवाह  का  लगभग  1.05%

 और  विभिन्‍न  अन्तर्रज्यीय  करारों  क ेआधार  पर  राजस्थान  को  अन्य  नदी  बेसिनों  से  जल  का  निम्न  प्रकार

 आबंटन  किया  गया  है  :

 117
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 घन  नि न्णजन  ०५  नल  wems.  ज्््नजतततततमतनत+तह_तततत्त5त3््तन्‍न्‍  तन त+++हतनसलतननससननक न  नकनननम-+--क  लत  न ner
 we  गदी  बेसिन  करार  राजस्थान  को  आबंटित  की

 ह  गयी  जल  की  प्रात्रां

 1.  भाखड़ा  नांगल  1959  छ

 ४...  नर्मद  जल  नर्मदा  जल  बिवाद  अधिकरण

 $.  गावी  व्यास  जल  रावी  व्यास  जल  पर  अन्तराज्यीय

 यमुठा  जल  समझौता  ज्ञापन-यमुना  प्रवाह  का  !

 (५)  प्रश्न  नहीं

 2  भरी  शोभभाद्वीश्वर  राव  बाड़े  :

 अी  धर्यभिक्षम  :

 7  झल  अंसावद  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि

 जय  आच्छ  प्रदेश  की  कल  सिंचाई  परियोजनाएं  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  लंबित  हैं

 गावी  ते  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 (२)  हन  पारयोजनाओं  को  कब  तक  स्वीकृति  दे  दी  और

 उन  सिंचाई  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  जिन्हें  केद्रीय  सरकार  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  स्वीकृति

 वर्षों

 शाहरी  तिकझास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के«

 :  औएः  केन्द्र  में  प्राप्त  हुई  आंध्र  प्रदेश  कौ  नयी  वृहद  और  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं  का  थ्यौरा

 दशनि  बाला  वव०रण  संलग्न

 परियोजना  को  स्वीकृति  इस  बात  पर  निर्भर  करती  है  कि  राज्य  सरकार  कितनी  जल्दी  केन्द्रीय  मूल्यांकन

 अभिकरणों  की  टिप्पणियों  की  अनुपालना  करती  है  तथा  यदि  आवश्यक  हो  तो  पर्यावरण  एवं  बन  मंत्रालय  और

 कल्याण  मंत्रालय  से  स्वीकृति  करती

 पिछले  तीन  वर्षों  के दौग़ान  योजना  आयोग  द्वारा  मद्दीलेश  बुग्गावंका  और

 चेलमेलवागू  नामक  5  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं  को  करोड़  28.56  करोड़

 20.487  करोड़  मध्यम  करोड़  रुपए  और  22.99  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत  पर  निवेश  स्वीकृति

 प्रदान  की  गयी
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 सिरैकी  भाषा  में  कार्यक्रम
 ह

 1673.  श्री  गारायण  सिंह  ओऔध्वरी  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  क्रे  विभाजन  के  भाद  लाखों  सिरैक्को  भाषी  लोग
 दिल्‍ली

 तथा  अन्य  उत्तरी  र  ज्यों  में  आकर

 बस

 क्‍या  उनकी  भाषा  सथा  संस्कृति  अति  प्राचीन

 क्‍या  जालंधर  से  आकाशवाणो/दूरदर्शन  पर  इस  भाषा  में  कोई  कार्यक्रम  प्रसारित  नहीं  किया

 क्‍या  सरकार  के  पास  इस  भाषा  में  आकाशवाणी/दूरदर्शन,  दिल्ली  से  कार्यक्रमों  का  प्रसारण  करने  के

 कोई  प्रस्ताव  और  ह

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह  :  और

 वर्तमान  में  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताख  नहीं

 प्रश्न  हीं

 वर्तमान  ष्यवस्था  जिसके  अंतर्गत  सप्ताह  में  एक  बार  शनिवार  को  आकाशवाणी  की  विदेश  सेवा  से

 सरैकी  में  15  मिनट  का  कार्यक्रम  प्रसारित  किया  जाता  है  और  जिसे  बुधवार  को  सूरतगढ़  से  पुनः

 प्रसारित  किया  जाता  को  पर्याप्त  समझा  गया

 पारेषण  केन्द्र

 1674.  क्री  सी«  थामस  ;  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  गत  तीन  थर्षों  के दौरान  कुछ  कम  शक्ति  और  उच्च  शक्ति  के  पारेषण  केद्रों  को  स्वीकृति

 दी  और  ॒

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  के+  सिंह  :

 एक  विवरण  संलग्न



 क्रम  स॑«  ग़ज्ष

 ]  3

 1.  आन््र  प्रदेश

 2.  अण्डमान  निकोबार

 ट्वीप  समूह

 3.  अरूणाचल  प्रदेश

 4.  अप्तम

 5.  बिहार

 6.  गुजरात

 7.  हरियाणा

 8.  हिमाचल  प्रदेश

 9.  जम्मू  और  कश्मीर

 10.  कर्माटक

 11.  केरल

 12.  मध्य  प्रदेश

 13.  महाराष्ट्र

 14.  मणिपुर

 15.  मेघालय

 16.  पिजोरम

 17.  नागालैंड

 18.  उड़ीसा

 19.  पंजाब

 20.  राजस्थान

 21,  पांडिचेरी

 22.  सिक्किम

 बनना  मन  हक  5  अन्नजन  तीन  नरम  लिन  नननन>क  “निनिननीज++>+  --  ०  लिछित  एक

 94-93
 तथा  93-94  के  दौरान  स्वीकृत

 अ०  शा«  ट्राध/आ७  अ«

 बन

 उच्च  शक्ति  ट्रा«

 2

 शा  ्ट्रा«

 4

 ५4

 है के

 a  जिननीत-ननननननननम-न+  जन  eer  arene cae  ५

 123
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 2  3  4  _

 23.  त्रिपुरा
 -  3

 ु

 24.  तमिलनाडु  1  16

 5  -  उत्तर  प्रदेश  2  38

 26  पं  भंगाल  1  8

 27  दादरा  और  नगर  हवेली  -,

 28.  दिल्ली
 -  4

 जोड़  कर  न  330

 आतंकवादी  और  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  अधिनियम

 1675.  श्री  ईड  अहमद  :

 श्री  शरद  दिधे  :

 श्री  राम  विलास  पासवान  :

 श्रीमती  मालिनी  भट्टाचार्य  :

 श्री  संदीपान  भगवान  धोरात  :

 क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  दि

 चालू  वर्ष  के  दौरान  अब  तक  राज्यवाए/संघ  राज्य  क्षेत्रवार  आतंकवादी  और  विध्वंसकारी  गतिविधियों

 के  अन्तर्गत  कितने  मामले  दर्ज  किये  गये

 राज्यवार/संघ  राज्य  क्षेत्रवार  कितने  व्यक्ति  नजरबन्द  और  गिफ्तार  किये

 राण्यवार/संघ  राज्य  क्षेत्रवार  कितने  कितने  व्यक्तियों  पर  मुकदमा  चलाया  दंड  दिया  गया  और

 रिहा  किया
 |

 राज्यवा//संध  राज्य  क्षेत्रवार  इस  समय  आतंकवादी  और  विध्य॑ंसकारी  गतिविधियों  से  संबंधित  कितने

 मामले  लम्बित

 इन  मामलों  को  शीघ्र  निपटाने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  उक्त  अषधि  के  दौरान  राज्य  सरकाएं  द्वारा  आतंकवादी  और  विध्यंसकारी

 गतिविधियों  के  उपबन्धों  के  दुरूपयोग  के  संबंध  में  शिकायतें  मिली

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 केद्धीय  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 न
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 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राजेश  :  से  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्र

 प्रशासनों  से  सूथना  एकत्र  की  जा  रही  हैਂ  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  टाडा  मामलों  में  मुकदमों  की  कार्रथाई  को  तेज  करने

 के  लिए  सभी  आवश्यक  कदम  उठाने  का  अनुरोध  किया  जाता  रहा  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  ट्वारा  पुनरीक्षा  समितियों

 का  गठन  किया  गया  है  जो  नियमित  रूप  से  पुनरीक्षा  बैठकें  आयोजित  करती

 (8)  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा  टाडा  के  उपबंधों  का  दुरूपयोग  करने  के  संबंध  में  कोई

 विशिष्ट  शिकायतें  प्राप्त  नहीं  हुई  .

 (6)  प्रश्न  नहीं  उठता

 केद्धीय  सरकार  ने  राज्यों  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को फिर  से  दोहराया  है  कि  इस  अधिनियम  के  उपबंधों

 को  केवल  कट्टर  आतंकवादियों  तथा  उपद्रवियों  क ेखिलाफ  ही  इस्तेमाल  किया  जाय  और  यह  कि  ऐसे  अपराधियों

 पर  इस  अधिनियम  को  लागू  नहीं  किया  जाना  चाहिए  जिनके  लिए  देश  में  लागू  अन्य  कामून  पर्याप्त

 विकलांग  व्यक्तियों  के  लिये  विशेष  रोजगार  कार्यालय

 1676.  श्री  काशौराम  राणा  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  में  विकलांग  व्यक्तियों  के लिए  कितने  विशेष  रोजगार  कार्यालय  काम  कर  रहे  और

 गत  तीन  वर्षों  के  प्रत्येक  इन  रोजगार  कार्यालयों  द्वारा  किंतने  धिकलांग  व्यक्तियों  को  रोजगार

 प्रदान  कराया  गया  ?

 कल्याण  मंत्री  सीताराम  :  गुजग़त  में  राजकोट  तथा  सूरत  में

 विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  चार  विशेष  रोजगार  कार्यालय  कार्य  कर  रहे  -

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  रोजगार  कार्यालयों  द्वारा  रोजगार  प्रदान  किए  गए  विकलांग  व्यक्तियों

 की  संख्या  इस  प्रकार  है  :-

 नियोजन  कार्यालय  का  भमाम  किए  गए  अनुस्थापन

 1991  1992  1993

 अहमदाबाद  96  124  153

 बड़ौदा  32  170  104

 शरायकोट  9  107

 सूरत  28  35  62

 कुल  165  419  426
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 1677.  श्री  छेदी  पासवान  :

 श्री  अर्मुन  सिंह  मादंजे  !

 श्री  संतोष  कुमार  गंगतार  :

 श्री  काशौराम  राणा  :  न

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  कुछ  दवाइयों  जो  अन्य  देशों  में  प्रतिबंधित  हैं  हमारे  देश  में  बेचा  जा  रहा

 यदि  तो  थे  कौन  सी  देघाइयां  हैं  और  इन्हें  बेचने  के  क्या  कारण

 कया  सरकार  का  इन  दवाइयों  को  प्रतिबंधित  करने  का  घिचार

 यदि  तो  कब  तक  ऐसा  किया  और  ..

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिधार  कल्याण  मंग्रालघ  में  संज्य  यंत्री  :  से  विश्व

 स्वास्थ्य  संगठन  द्वारा  सूचित  कौ  गई  44  जिन्हें  कुछ  देशों  में  हटा  दिया  गया  में
 से

 सरकार  ने  विशेषज्ञों

 और  औषध  तकनीकी  परामर्शी  बोर्ड  की  सलाह  पर  ।  औषधियों  पर  रोक  लगा  दी  36  औषधियों  को  बेचे

 जाने  से  मना  कर  दिया  है  और  शेष  7  औषधियों  को  बेचा  जाना  जारी  रखने कौ  अनुमति  दे  दी  है  क्योंकि  बिशेषत्तों

 ट्वाय  ये  औषधियां  भारतीय  संदर्भ  में  प्रभावकारी  समझी  ये  औषधें  इस  प्रकार  हैं  :-

 1.  हाइड्रोग्विनोलाइन  एंटरोक्बिनोल

 2.  फेतरफॉरमिन

 3.  निटरोफ्युरेन  मिश्रण

 फ्युगाजोलिडॉन

 निटरोफ्युगाजोन  क्रीम

 4.  लिनेस्ट्रोनोल

 5.  पिप्राजाइन

 6.  आक्सोफेनबुटाजोब/फिनाइलबुटाजोन

 7.  एनेल्जिन  ५

 मानवाधिकारों  का  हनन

 1678.  श्री  श्रवण  कुमार पटेल  :  क्या  गुद्द  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ह्

 क्या  राष्ट्रीय  मानवाधिकार  आयोग  ने  जम्मू  और  कश्मीर  में  विशेषरूप  से  डोड़ा  में  पाकिस्तानी  भाड़े  १

 कि

 +
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 के  सैमिकों  की  क्रूरता  और  आतंकवाद  के  शिकार  व्यक्तियों  के  मानवाधिकारों  के  हमन  के  प्रश्न  पर  हाल  ही  में
 है  - अमन  -।
 विचार  किया

 यदि  तो  आयोग  ने  कया  मुख्य  टिप्पणियां  और  सिफारिशें  की  तथा  क्ष्या  निर्णय  और

 सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गुह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राजेश  :  से  उपलब्ध  सूचना  के  राष्ट्रीय

 मानवाधिकार  आयोग  को  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  विशेष  रूप  से  कश्मीर  के  डोडा  जिले  में  और  सामान्यत

 शेष  घाटी  में  पाक  भाड़े  के  सैनिकों  द्वारा  मातवाधिकारों  के  उल्लंघन  किए  जाने  के  आरोप  लगाए  गए  जिस  पर

 आयोग  विचार  कर  रहा  आयोग  ट्वारा  इस  संबंध  में  कोई  सिफारिशें  नहीं  की  गयी

 -
 जैन-अग्रवाल  समिति

 1679.  श्री  राम  विलास  पासवान  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ..._

 क्या  सरकार  का  ध्यान  27  1994  के  राष्ट्रीय  सहारा  में  साल  में  भी  अधूरा  है  84  के  दंगों

 के  मामले  दर्ज  करने  का  कामਂ  शीर्षक  के  अन्तर्गत  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  गया

 यदि  तो  जैन-अग्रधाल  समिति  द्वारा  छोड़े  गये  2।  शपथ-पत्रों  क ेआधार  पर  अभी  तक  कितने

 मामले  दर्ज  किए  गए  और  कितने  मामलों  में  अभी  कार्यवाही  की  गयी  और

 यदि  इन  21  शपथ-पत्रों  पर  अभी  तक  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  तो  यह  कार्यवाही  कब  को

 जायेगी  ?

 गृह  मंज़लय  में  राज्य  मंत्री  एम  :  जो

 और  21  शपथ  पत्रों  की  जा  रही  कार्रवाई  प्रगति  के  विभिन्‍र  स्तरों  पर  राष्ट्रीय  राजधानी

 क्षेत्र  दिल्‍ली  सरकार  ने  हाल  ही  में  सूचित  किया  है  कि  सात  शपथ-पक्नों  पर आधारित  एक  मामला  दर्ज  किया  गया

 एक  अन्य  शपथ  चत्र  पर  आधारित  एक  एक  अन्य  मामले  पर  आगे  जांच  पड़ताल  का  कार्य  प्रगति  पर  क्योंकि

 इस  मामले  की  प्रथम  सूचता  रिपोर्ट  पहले  ही  दर्ज  इसके  अतिरिक्त  चार  मामलों  वाले  13

 शपथ-पत्रों  पर  प्राथमिकी  जांच  के  आदेश  दिए  गए

 भारतीय  चिकित्सा  पद्धति  के  लिए  औषध  नीति

 1680,  श्री  बृजभूषण  शरण  सिंह  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 ह॒

 क्‍या  सरकार  का  विचार  भारतीय  पद्धति  के  लिए  अलग  से  औषध  नीति  बनाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
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 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सौ  :  से  भारतीय

 चिकित्सा  पद्धति  से  संबंधित  औषधों  को  औषध  एवं  प्रसाधन  सामग्री  अधिगियम  और  इसफ्े  अन्तर्गत  बगाएं  गए

 नियमों  के  अन्तर्गत  पहले  ही  कवर  कर  लिया  गया  उनके  मानक्ौकरण  और  औषधीय  पाइपों  की  अच्छी  हालत॑

 में  उपलब्धता  पर  जोर  दिया  जाता

 संखिया  दूषण

 1681.  श्री  चित्त  बसु  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  में  नलकूपों  से  खींचे  जाने  वाला  पेयजल  संियां  दृषण  से  युक्त  पाया  गया

 क्‍या  केद्रीय  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  संखिया  के  दूषण  से  पैदा  हुई  समध्या  से  निधटने

 के  लिए  अभी  तक  कोई  वित्तीय  सहायता  दी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  पश्चिम  बंगाल

 के  कुछ  भागों  से  भूमिजल  में  संखिया  होने  की  सूचना  मिली

 और  पश्चिम  बंगाल  के  विभिन्न  जिलों  में  गलकूपों  के  पेयजल  में  संख्या  दूषण  की  समस्या

 को  हल  करने  के  लिए  अनुमोदित  961.85  लाख  रुपये  कौ  कुल  परियोजना  लागत  में  से  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय

 द्वारा  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  480.92  लाख  रुपये  की  धनराशि  विमुक्त  की  गई

 मलेरिया  पर  नियंत्रण

 1682.  श्री  महेश  कनोड़िया  :

 श्री  बलराज  पासी  :  -

 डा«  बसंत  पवार  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  हाल  ही  मलेरिया  में  वद्धि  हुईं

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  में  1993-94  के  दौरान  ऐसे  कितने  मामले  प्रकाश  में

 C1)  उक्त  अवधि  में  इनमें  से  कितनी  मौतें  और

 सलेरिया  पर  नियंत्रण  पाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  जी  1984

 में  मलेरिया  रोगियों  की  वार्षिक  संख्या  दो  मिलियन  रोगियों  के  बराबर  हो  रही  है  जिसमें  थोड़ा-बहुत  उतार-चढ़ाव

 होता  रहता
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 और  एक  विवरण  संलग्न

 मलेरिया  नियंत्रण  के  लिए  उठाए  गए  कदम  इस  प्रकार  हैं  :-

 का  पता  लगाना  और  शुरू  में  ही  उपचार

 कीटनाशक  छिड़काव

 लार्वा-रोधी  उपाय

 सहभागिता  और  स्वास्थ्य  शिक्षा
 ह

 शहरी  क्षेत्रों  क ेलिए  आदर्श  उप-नियमों  का  कार्यान्वयन

 उपाय

 विवरण

 1993  के  दौराम  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में मलेरिया  के  रोगी  और  मौतें

 क्रम  राज्य/संघ  राज्यक्षेत्र  मलेरिया  के  रोगियों  मौतों  की  संख्या

 मन  की  संख्या

 1  3  3  4

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  85570  पर

 2  अरूणाचल  प्रदेश  26530  श्न्य

 3
 असम

 115000  48

 4  बिहार  46920  2

 5  गौवा  2227  शून्य

 6  गुजरात  302878  20

 7  हरियाणा  21945  शून्य

 8  हिमाचल  प्रदेश  4062  शून्य

 9  जम्मू  व  कश्मीर  784  शूत्य

 10...  कर्नाटक  135702  श्न्य

 है|  केरल  9277  शून्य

 12.  मध्य  प्रदेश  279355  4

 13.  महाराष्ट्र  252563  2

 14.  मणिपुर  .  1896  9
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 2  3  4

 15  मेघालय  10045  श्‌न्य

 16  मिजोरम  13166  31

 17  नागालैंड  649  शून्य

 18  उड़ीसा  323575  110

 19  पंजाब  14944  शून्य

 20  राजस्थान  845815  1214

 21  सिक्किम  68  शुन्य

 22.  तमिलनाडु  147602  श्‌त्य

 23  त्रिपुरा  9206  5

 24.  उत्तर  प्रदेश  112803  श्न्य

 25.  पश्चिम  बंगाल  ु  45291  34

 26.  अण्डमान  व  निकोबार  ट्वीप  समूह  1598  2

 27.  अण्डीगढ़  9735  शून्य

 28.  दादरा  व  नगर  हवेली  8121  शून्य

 29.  दमण  व  दीव  1565  शून्य

 30.  दिल्ली  4914  शुन्य

 31.  लक्षद्वीप  4  श्न्य

 32.  पॉंडिचेरी  914  शून्य

 2074468  29.

 कोयले  का  आयात

 1683.  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिंह  :  क्‍या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देशी  गैर-कुकिंग  कोयले  की  तुलना  में  बेहतर  किस्म  का  गैर-कुकिंग  कोयला  अंतर्राष्ट्रीय  बाजार

 में  कम  मूल्यों  में  उपलब्ध

 क्‍या  सरकार  का  विचार  अंतर्राष्ट्रीय  बाजार  से  कोयले  का  आयात  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  बया

 क्‍या  कोयल ेके  आयात  से  कोल  इण्डिया  लिमिटेड  में  मजदूरों  की  छंटनी  की  जाने  की  संभावना

 और
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 यदि  तो  तत्संबंधी ब्यौरा  क्‍या  है  ?  ह

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अजित  :  अधिकांश  उत्पादित  देशी  कच्चे  कोयले

 की  अपेक्षा  राक्ष  की  कम  प्रतिशतता  वाला  कच्चा  कोयला  अंतर्राष्ट्रीय  बाजार  में  उपलब्ध  फिर  सामान्यतः

 भारतीय  कोयले  में  गंधक  कौ  कम  मात्रा  पाई  जाती  जिसके  परिणामस्वरूप  वह  कम  प्रदूषण  उत्पन्न  करता  है

 और  पर्षावरणीय  रूप  में  अधिक  अनुकूलतम  कोयले  की  उतारी  गई  आयातित  कीमत  कोयले  की  मूल

 पत्तन  और  अंतिम  गन्तष्य-स्थल  आदि  जैसे  विभिन्न  घटकों  पर  निर्भर  करती  सामान्यतः  उतारे  गए  आयातित  व

 को  कौमत  दैशौयष  कोयले  से  अधिक  होती

 (१)  प्रश्न  हो  नहीं  उठता

 (8)  प्रश्न  ही  गहीं  उठता

 दरदर्श  और  आकाशवाणी  नेटवर्क  का  विस्तार
 णा

 1684,  श्री  धर्मण्णा  मॉडपूया  सादुल  :  क्या  सूखना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  क्ूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  हाल  ही  में  दिल्ली  में  राज्य  के  सूचना  सचिवों  की  एक  बैठक  आयोजित  की

 थी  जिसमें  दृरदर्शनर  और  आकाशयाणी  के  विस्तार  के  लिए  राज्यों  के  सहयोग  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  की  गई

 Ca  यदि  ह  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 इस  संबंध  में  क्या  अनुबर्ती  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 wr  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह  :  से

 23  94  को  विज्ञान  भवन  में  राज्यों  के  सूचना  सचिवों  की  बैठक  हुई  थी  जिसमें  आकाशवाणी  व  दूरदर्शन

 द्वारा  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  अपने  नैटवर्क  के  सत्वर  विस्तार  की  परियोजनाओं  में  पेश  आ  रही  संक्स्थाओं  पर

 विचार-विमर्श  किया  राज्यों  के  म्ूचना  ने  सुरक्षा  तथा  अन्य  आधारभूत  सुविधाएं  जुटाते  हुए  भरपूर

 सहयोग  का  आश्वासन  दिया

 डिपो  प्रोवीरा

 1685.  श्रीमती  मालिनी  भड्टाचार्य  ४

 श्री  जी  देवराजन  :  ह

 कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  प्रोवीराਂ  के  विपणन  की  अनुमति  देने  के  विरुद्ध  महिला  संगठनों  से  अभ्यावेदन

 प्राप्त  हुए  .
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 सरकार  ने  इस  पर  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  :  और  जी

 संगठनों  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  स्पष्टीकरण  मांगा  कि  क्‍या  प्रोबीराਂ  कौ  निरापदता  और

 प्रभावकारिता  से  संबंधित  पर्याप्त  आंकड़े  विपणन  के  लिए  अनुमोदन  करने  से  पहले  तैयार  किए  गए

 यह  स्पष्ट  किया  गया  था  कि  पंजीकृत  चिकित्सा  व्यवसायी  के  नुस्खे  के  बिना  औषधि  प्रदान  अथवा

 बेची  नहीं  जानी  थी  तथा  विपणन  के  अनुमोदन  की  अनुमति  प्रदान  करने  के  पूर्व  विशेषज्ञों  के  परामर्श  से  पर्याप्त

 आंकड़े  तैयार  किए  गए  और  उनकी  जांच  की  गई

 तम्बाकू  का  प्रयोग

 1686.  उम्मारेष्डि  वेंकटेस्वरलु  :  क्‍या  स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  भारतीय  आयुर्विज्ञान  अनुसंधान  परिषद  ने  विज्ञापनों  का  तम्बाकू  के  प्रयोग  पर  पड़ने  वाले  प्रभाव

 का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  अध्ययन  किया  और

 यदि  तो  इसके  कया  परिणाम  निकले  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी«  :  जी

 यह  प्रश्न  नहीं

 बंगलादेशी  घुसपैठ

 1687.  श्री  एल»  शर्मा  प्रेम  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  23  1994  के  टाइम्सਂ  में  ठेके  पर  लाए  जा  रहेਂ

 शीर्षक  के  अस्सर्गत  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम  :  से  सरकार  ने  प्रैस  रिपोर्ट  को  देखा

 घुसपैठ  की  गरेकथाम  के  लिए  कई  उपाय  किए  गए  इन  उपायों  में  सीमा  सुरक्षा  बल  को  सुदृढ़  मोबाईल

 टास्क  फोर्स  टी०  एफ)/विदेशियों  की  घुसपैठ  की  रोकथाम  करने  की  योजनाओं  को  कार्यान्वित

 सीमा  सड़कों  का  निर्माण  करना  और  सीमा  पर  बाड़  पहचान  पत्र  जारी  न्यायाधिकरणों  को

 स्थापित  शामिल  घुसपैठ  के  मामले  को  बंगलादेश  सरकार  के  साथ  उठाया  गया  है  तथा  कुछ

 अवैध  प्रधासियों/घुसपैठियों  की  कुछ  श्रेणियों  को  सीमा  सुरक्षा  बल  ट्वारा  बंगलादेश  राईफल्स  के  सुपुर्द  करने  के  लिए

 कुछ  तौर-तरीके  तयौर  कर  लिए  गए
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 सीमा  सुरक्षा  बल  के  कार्मिकों  पर  कड़ी  निगरानी  रखी  जाती  ह ैताकि  उनका  आचरण  अच्छा  बनाना  सुनिश्चित

 हो

 अवैध  खनन

 1688.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :

 क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  पश्चिम  बंगाल  के  कोयला  क्षेत्रों  मे ंअनेक  गैर-सरकारी  समूहों  द्वारा  अवैध  कोयला

 खनन  की  जानकारी

 क्या  सरकार  को  इसके  कारण  भूमि  धंसने  की  जानकारी  भी  और

 (n)  यदि  तो  इस  संबंध  में  क्‍या  उपाय  किए  गए  हैं/किए  जायेंगे

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अजित  :  और

 पश्चिम  बंगाल  में  पटूटाधारी  क्षेत्रों  मे ंगैर-कानूनी  खनन  को  रोकने  के  लिये  कोयला  कम्पनियों  वामतः

 ईस्टर्न  कोलफील्ड्स  लि-/भारत  कोर्किग  कोल  लि०  द्वारा  निम्नलिखित  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  :-

 (1)  सुरक्षा  बलों  तथा  केंद्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  द्वारा  नियमित  चौकसी  तथा  अचानक  छापों  द्वारा  कड़ी

 (2)  डोजिंग  तथा  मिट्टी  एवं  अवशिष्ट  सामग्री  जहां  कहीं  सम्भव  होता  भराई  की  जाती

 (3)  जहां  कहीं  भी  गैर-कानूनी  खनन  क्रियाकलापों  का  पता  चलाता  उसकी  राज्य  प्राधिकारियों  को  सूचना

 दी  जाती

 (4)  निगरानी  के  दौरान  पकड़े  गए  व्यक्तियों  को  पकड़ी  गई  सामग्री  सहित  राज्य  प्राधिकारियों  को  सौंप  दिया

 जाता

 (5)  गैर-कानूनी  खनन  को  रोकने  में  जिला  एवं  राज्य  प्राधिकारियों  के  साथ  निकट  सम्पर्क  रखा  जाता

 राज्य  सरकारों  स ेसमय-समय  पर  निम्नलिखित  सुनिश्चित  करने  का  अनुरोध  किया  जाता  है  :-

 (1)  गैर-कानूती  खनन  के  लिये  दर्ज  सभी  प्रथम  सूचना  रिपोर्टो  का उनकी  ध्यावहारिकता  तथा  कानूनी  निष्कर्ष

 तक  पालन  किया

 (2)  कोयला  कंपनियों  द्वारा  पुलिस  को  सौंपे  गए  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कठोर  दण्डात्मक  कार्यवाही  की

 (3)  गैर-कानूनी  खनन  को  रोकने  के  लिए  कानूनी  प्रावधानों  को कोयला  कंपनियों  को  पट्टाधारी  परिसम्पततियों

 के  बाहरी  क्षेत्रों  मे ंकड़ाई  से  लागू  किया
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 दन्त  क्लीनिक

 1689.  श्री  बोल्ला  खुल्ली  रामय्या  :

 श्री  वेंकटेश्वर  राब  :

 क्या  स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्वीडिश  दन्त  परिषद  ने  आंध्र  प्रदेश  में  स्कूली  बच्चों  के  लिए  मुफ्त  क्लीनिकों  की  स्थापना  हेतु

 उपकरण  देने  की  पेशकश  की

 यदि  तो  अभी  तक  कुल  कितने  क्लीनिक  खोले  गए  और

 इन  क्लीनिकों  से  कितने  स्कूली  बच्चे  लाभान्वित  होंगे  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से  सूचना

 एकत्र  को  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 आई«  आई«  की  गतिविधियां

 1690.  श्री  श्रीबल्लभ  पाणिग्रही  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इसकी  जानकारी  है  कि  आई  एस«  समर्थित  उप्रवादी  संगठन  पाकिस्तान  में

 प्रशिक्षण  दिलाने  के  लिए  देश  के  दूरयर्ती  भागों  में  विशेषरूप  से  बिहार  से  लोगों  की  भर्ती  कर  रहे  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राजेश  :  आई»  आई०  का  समर्थन  प्राप्त  उग्रवादियों

 द्वारा  पाकिस्तान  में  प्रशिक्षण  देने  के लिए  बिहार  सहित  देश  के  विभिन्‍न  भागों  से  गुमराह  युवकों  की  भर्ती  करने

 संबंधी  मामले  सरकार  की  जानकारी  में  आए

 इस  प्रकार  के  इरादों  को विफल  करने  और  उनका  मुकाबला  करने  के  लिए  आसूचना  तंत्र

 को  सक्रिय  संबंधित  केन्द्रीय  और  राज्य  एजेंसियों  द्वारा  आसूचना  का  आदान-प्रदान  तथा  समन्वित  कार्रवाई

 सामरिक  महत्व  के  स्थानों  पर  अर्ध-सैनिक  बलों  की  तैनाती  को  मजबूत  बनाने  तटीय  और  अन्तःस्थलीय  गश्त

 को  गहन  भारत-पाक  सीमा  के  संवेदनशील  स्थानों  पर  बाढ़  और  फ्लड  लाईट  लगाने  जैसी  सभी  आवश्यक

 उपाय  कर  रही

 कोयला  खानें

 1691.  श्री  संदीपान  भगवान  थोरात  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  वर्तमान  कोयला  खानों  के  आधुनिकीकरण  के  क्रम  में  नयी  खानों

 के  विकास  में  अनुषंगी  इकाईवार  कितना  निवेश  किया

 विदेशी  निवेश  से  कार्यान्वयन  के  लिए  ली  गई  नई  कोयला  परियोजनाओं  का  थ्यौरा  क्या

 जो  परियोजनायें  समय  पर  पूरी  हो  गई  हैं  उनका  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  कौन-कौन  सी  परियोजनायें  अभी

 की  जानी  और पे |
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 लिखित  उत्तर

 इन  परियोजनाओं  के  समय  पर  पूरा  होने  के  बारे  में  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये

 हैं  ?

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अजित  :  कोल  इण्डिया  लिमिटेड  के  लिये  अनुमोदित
 आठवीं  योजना  परिव्यय  की  राशि  8,520  करोड़  रू  की  है  (1991-92  की  कीमतों  नई  कोयला  खानों  का

 विकास  तथा  विद्यमान  खानों  का  आधुनिकीकरण  के  लिए  आठवीं  योजना  के  दौरान  5631  करोड़  के०  निवेश

 किए  जाने  का  अनुमान  कम्पनी-वार  ब्यौरे  नीचे  दिये  गए  हैं  :-

 रुपए

 ईस्टर्न  कोलफील्ड्स  लि  1517.14

 भा०  को  को  लि०  192.63

 लि  1168.96

 881.92

 को  लि०  641.27

 लि०  385.15

 म  लि०  882.48

 ना  ई०  को«  21.45

 जोड़  इक

 आठवीं  योजनावधि  के  दौरान  विदेशी  निवेश  से  कोई  नई  कोयला  परियोजना  आरंभ  नहीं  की  गई

 केवल  आई  डी०  ७  की  सहायता  से  झरिया  कोलफील्ड्स  में  खान  की  आगों  की  तकनीकी  जांच  को

 को»  इं०  लि०  की  20  करोड़  या  उससे  अधिक  लागत  की  24  परियोजनायें  निर्धारित  समय  से  पहले

 चूरी  कर  ली  गई  निर्धारित  समय  के  अनुसार  चल  रही  परियोजनाओं  की  संख्या  तथा  अभी  भी  पूर्ण  होने  वाली

 प्ररियोजनाओं  की  संख्या  31  किन्तु  15  परियोजनायें  समय  से  पीछे  चल  रही

 लि०  में  29  चालू  कोयला  खनन  परियोजनाओं  में  से  5  पूर्ण  हो  गई  हैं  (2  समय  से  पूर्व  तथा  3  समयानुसार  चल

 रही  22  परियोजनायें  निर्माण  के  विभिन्‍न  सोपानों  में  हैं  तथा  दो वापस  ले  ली  गई  इ०  की  परियोजनाओं

 के  ब्यौरे  संलग्न  1,  और  1  में  दिये  गये

 परियोजमाओं  के  समय  पर  पूर्ण  करने  की  सुनिश्वितता  के  लिये  निम्नलिखित  कदम  उठाये  गये  हैं  :-

 (1)  अग्रिम  कार्यवाही  :  50  करोड़  रु  की  या  इससे  अधिक  की  लागत  की  सभी  परियोजनाओं  के  लिए

 भूमि  अधिग्रहण  के  बिलम्ब  को  दूर  करने  के  लिए  कोयला  मंत्रालय  10  करोड़  रू  की  लागत  तक  अग्रिम  कार्यवाही

 स्वीकृत  करता

 (2)  उपकरंणों  के  निर्माताओं  के  साथ  बैठक  :  उषकरणों  को  आपूर्ति  में  विलम्ब  को  दूर  करने  के  लिये

 देश  में  तथा  प्रमुख  उपकरण  निर्माताओं  के  बीच  नियमित  रूप  में  समन्ययीय  बैठकें  होती
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 (3)  भू-खनन  परिस्थितियों  का  पता  लगाने  के  लिए  नवीनतम  भू-भौतिकी  तकभीकियों  का  प्रयोग

 किया  जा  रहा

 (4)  कोयला  कम्पनियों  में  निदेशक  तथा  टर्न-की  ठेकेदारों  क ेबीच  समस्याओं  का  पता  लगाने  तथा

 उपचारात्मक  उपाय  करने  के  ध्येय  से  नियमित  पुनरीक्षा  बैठकें  होती

 (5)  भूमि-अधिग्रहण  :  निदेशक  तथा  मुख्य  ए०  सचिव

 तथा  राज्य  सरकार  के  अन्य  अधिकारियों  के  साथ  नियमित  रूप  में  बैठकें  हो  रही

 (6)  बन  भूमि  की  स्वीकृति  :  बन  भूमि  को  जारी  किए  जाने  के  लिए  आवेदनों  को  शीघ्र  निषटाए  जाने  हेतु

 निदेशक  के  साथ  सचिव  पी  सी०  डी०  एफ  ओ«  आदि  के  साथ  मियमित  रूप

 में  बैठकें  होती

 (7)  परियोजना  प्रबोधन  :

 क्षेत्रीय  स्तर  पर  तथा  निदेशक  तथा  कोयला  कम्पनी  के  अध्यक्ष-सह-प्रबंध  निदेशक  द्वारा  महीने

 में  एक  बार  परियोजना  का  प्रबोधन  होता  प्रत्येक  बोर्ड  की  बैठक  में  परियोजना  की  स्थिति  भी  प्रस्तुत  की  जाती

 100  करोड़  रुपए  तथा  इससे  अधिक  लागत  की  प्रमुख  परियोजनाओं  का  प्रबोधन  भी  को«  लि०

 द्वारा  किया  जा  रहा  ईं०  के  बोर्ड  को  नियमित  स्थिति  िपोर्टें  भी  प्रस्तुत  की  जा  रही

 कोयला  मंत्रालय  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  आदि  को,भी  झड़ी  संख्या  में  प्रबोधन  रिपोर्टों  को

 प्रस्तुत  किया  जाता

 (8)  परियोजना  प्रबन्ध  :  ओपनकास्ट  तथा  भू-गत  परियोजनाओं  के  लिए  परिधोजना  कार्यान्वयन  पद्धति  तैयार

 कर  ली  गई  है  तथा  बोर्ड  द्वारा  अनुमोदित  कर  ली  गई  इसी  प्रकार  ठेका  प्रबन्धक  के  लिए  पद्धति

 को  भी  को०  ईं०  लि०  बोर्ड  ने  अनुमोदित  कर  दिया  है  तथा  इसे  परिचालित  कर  दिया  गया

 उपयुक्त  उपायों  को  किए  जाने  से  भूणि  वन  भूमि  जारी  विपरीत  भू-खनन  परिस्थितियों

 के  कारण  परियाजना  कार्यान्वयन  में  हुए  विलम्ब  को  कम  कर  दिए  जाने  की  सम्भावना
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 लिखित  उत्तर  4  1994

 घिवरण॑-तीन

 31.3.1994  क्री  स्थिति  के  अनुसार  विलाश्शित  खनन  परियोजनाओं  की  सूची

 (20  करोड़  रु  की  तथा  इससे  अधिक  की  लागत  की

 कंपती
 परियोजना  प्रकार  विलम्ब  का  कारण

 सोनपुर  बाजारी  ओका  भूमि  अधिग्रहण  मैं  घिलंब

 झांजरा  भूग  भूमि  अधिग्रहण  में  विलंब

 जे०  नागर  भूग  ठेकेदार  की  असफलता

 अमृतनगर  भूग  भू-खैनन  परिस्थितियां

 सर्पी  भूग  भू-खनन  परिस्थितियां

 कालिदासपुर  भूग  प्रौद्योगिकी  में  परियर्तन

 भाकोकोलि  पुटकी  बलिहारी  भूग  साफ्ट  सिंकिंग  में  विलंब

 भालगोरा  भूग  साफ्ट  सिंकिंग  में  विलंब

 सेकोलि  रोहिणी  ओका  भूमि  अधिग्रहण  में  विलंब

 नाकोलि  खादिया  ओकीा  भूमि  अधिग्रहण  में  विलंब

 बेकोलि  टाडती  भूग  भू-खनन  परिस्थितियां

 सेनौर  भूग  भू-खनन  परिस्थितियां

 दुर्गापुर  रैयत  भूग  साफ्ट  सिंकिंग  में  विलंध

 सा»  ई०  को०  लि०  अमलाई  ओका  भूमि  अधिप्रहण  में  घिलंब

 मे  लि०  बेलपहाड़  ओका  रैलबे  साइडिंग  तथा  कोयला

 रख-रखाव  संयंत्र  के कारण  विलंब
 नि झ  ७  9  चना  कससकसससअसफसस  कै इचनन>नतीन-त+वतत+ेऋऔततेेेेेेतेन्‍वकतेततततनतनततनतनतनननननन-नममम-  नमन मनन मनन  मन  नम

 कोयले  का  उत्पादन

 श्री  सूरजभाः|  सोलंकी  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 -94  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  में  कोयले  का  कितनी  मात्रा  में  उत्पादन

 अन्य  रज्यों  की  तुलना  में  मध्य  प्रदेश  में  गत  तीन  वर्षों  के  प्रतिवर्ष  कोयले  के  उत्पादन  की

 स्थिति  क्या  और

 विभिन्‍न  गण्यों  में  कोयले  के  उत्पादन  के  असंतुलन  को  न्यूनतम  करने  के  लिए  सरकार

 क्या कदम उठा रही है ? कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री अजित : कोयला नियंत्रक से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश में उत्पादित कोयले की मात्रा 72.86 टन
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 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कोयले  का  राज्य-बार  उत्पादन  नीचे  दिया  गया  है  :-

 ह  टन

 1991-92  1992-93  1993-94

 आम्ध्र  प्रदेश  20.58  22.51  25.28

 असम  0.95  1.10  1.20

 बिहार  69.17  71.21  73.27

 उड़ीसा  20.70  23.14  24.30

 मध्य  प्रदेश  69.18  70.48  72.85

 महाराष्ट्र  18.88  19.68  20.45

 उत्तर  प्रदेश  11.70  12.62  12.14

 पश्चिम  बंगाल  18.12  17.81  16.61

 जम्मू  और  कश्मीर  0.02  0.01  0.02

 किसी  राज्य  का  कोयले  का  उत्पादन  कई  मुद्दों  पर  निर्भर  करता  जिसमें  निम्न  मुद्दे  शामिल  हैं  :

 कोयला  भंडारों  की  मात्रा  और  साथ  ही  आधारभूत  सुविधाओं  के  भू-अर्जन  से  संबंधित

 समस्याएं  निकटवर्ती  क्षेत्रों  स ेकोयले  की  मांग  तथा  कोयला  निष्कर्षण  की  आर्थिक  कोयला  भंडारों

 के  उत्खनन  की  स्थिति  एक  राज्य  से  दूसरें  राज्य  मे ंअलग-अलग  हो  सकती  है  और  यह  पूरे  देश  में  एक  समान

 नहीं  हो  सकती

 जम्मू  और  कश्मीर  में  बम  विस्फोट

 *1693.  श्री  जार्ज  फर्नानडीज  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  16  1994  को  जम्मू  और  कश्मीर  में  डोडा  में  एक  संसद  सदस्य  द्वारा  संबोधित

 की  जा  रही  है  सार्वजनिक  सभा  में  हुए  बम  विस्फोट  की  जांच  का  आदेश  दिया

 यदि  हां  तो  उसके  क्‍या  परिणाम

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 कया  बम  विस्फोट  के  पश्चात्‌  सभा  स्थल  पर  सुरक्षा  ढलों  ट्वारा  गोलियां  चलाई  गई  थीं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राजेश  :  से  राण्य  सरकार  से  घटना  के  संबंध

 में  की  गई  जांच  के  परिणामों  की  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी
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 1694.  श्रौ  रामदेव  राम  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  कौंगे  कि  !

 क्या  बिहार  के  पलामू  जिले  के  अंतर्गत  हार  कोयले  खान  में  खनन  कार्य  अब  तक  पूरा  हो  चुका

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  सरकार  को  इस  शान  की  सीमा  के  अति-पास  के  होओं  में  अधिक  कोबेशे  की  इपलब्धता  की

 सूचना  मिलौ

 यदि  तै  तत्संबंधी  धवौरा  क्या

 (७)  क्‍या  हटार  में  काम  कर  रहे  एकक  को  खंनन  कॉर्य  मैं  लगाएं  जमे  को  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बतोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अजित  :  और  सैन्द्रल  कौशफीशद्स  लि

 की  हुतार  कोलियरी  पलामू  के  कोपले  के  भंडार  परिश्षमापतर  कौ  स्थिति  हैं  हैं  और  बतमिति  में  ना

 अंतिम  चरण  में  निष्कर्षण  चल  रहा

 से  समौपतर्ती  क्षेत्र
 में
 कौपले  के  अतिरिक्त  भण्डार  कौ  उपलब्धता  को

 दशनि
 धाले  भूरे  अंन्वेषण

 के  आधार  वर्तमान  खान  में  उपलब्ध  आधारभूत  सुविधाओं  का  उपयोग  करते  हुए  0.10  मिलियन  टंने  कौ  जार्षिके

 उत्पादन  क्षमता  तथा  5.18  करोड़  की  पूंजी  निवेश  कौ  एक  भूमिगत  खनत्र  थोजभा  हुतार  के  क्षैत्र  के

 क्रियान्वयन  हेतु  अनुमोदित  कर  दी  गई

 सिंचाई  परियोजनाओं  का  आधुनिकौकरण

 1695.  श्री  लाल  बाबू  राय  :

 श्री  मोहम्मद  अली  अशरफ  फातमी  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  सरकार  ने  राज्य  में  सिंचाई  परियोजनाओं  के  आधुनिकौकरण  के  संबंध  में  कोई  प्रस्ताव

 भेजा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्‍या  कदम  उठाए  गए  और

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  प्रयोजनार्थ  कितनी  सहायता  शशि  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  से  विवरण  संलग्न
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 कोयला  क्षेत्र

 लिखित  उत्तर

 1696.  श्री  एम«  एस»  मूर्ति  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोयला  क्षेत्र  को  अपने  पूंजी  निवेश  और  वृद्धि  योजनाओं  के  वित्त  पोषण  में  आत्मनिर्भरता  प्राप्त

 हो  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  नई  आर्थिक  नीति  के  अंतर्गत  कोयला  क्षेत्र  के  समक्ष  भारी  चुनौती  आ  खड़ी  हुई

 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  कोई  ठोस  प्रस्ताव  तैयार  किए  जा  रहे  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  पंत्री  अजित  :  और  कोयला  कंपनियों  के  योजनागत

 चरिव्यय  को  उनके  आत्तरिक  संसाधनों  अथवा  बाजार  उधार  के  जरिए  वित्त-पोषित  किया  जा  रहा

 कुल  परियोजना  परिव्यय  की  राशि  के  प्रतिशतता  के  रूप  में  बजटीय  सहायता  धीरे-धीरे  कम  हो  रही

 बर्तमान  में  कौयला  कंपनियां  अपने  निवेश  तथा  विकास  योजनाओं  का  वित्त-पोषण  किए  जाने  के  मामले  में  पूरी

 हरह  से  आत्म-गिर्भर  गहीं  कोल  इण्डिया  लि०  ६.  लि०)/सिंगरेनी  कोलियरीज  कंपनी  लि०  को  क॑

 तथा  नैयवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  वर्ष  1994-95  के  लिए  योजनागत  परिव्यय  का  वित्त-पोषण

 किए  जागे  संबंधी  स्रोत  नीचे  दिए  गए  हैं  :-

 स्रोत  ु

 लि०  लि«

 2  3  4

 1.  आई०  आर०/एआरएम  746.00  211  40.00

 2.  बॉड  500.00
 -  203.12

 3.  आन्तरिक  कारपोरेट  ऋण  -  -  -

 4.  संभरक  ऋण  55.38  75.00
 -

 5.  अन्य  400.00  78.00  -

 6.  जोड़  :  ई०  आए  1704.38  364.00  243.12

 7.  बी०  358.52  119.40  85.56

 8.  बाह्य  सहायता  147.00  46.00  55.36

 9.  निवल  बजट  सहायता  (7-8)  211.52  73.40  30.20

 10.  कुल  योजनागत  परिव्यय  2062.90  483.40  328.68

 (6+7)  का लुलूलइलललल लक  लक
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 लिखित  उत्तर  4  अगस्त  1994

 से  वर्ष  1994-95  के  लिए  बजट  प्रस्तावों  में  भारत  सरकार  ने  कोयले  पर  आयातित  शुल्क  को

 85%  से  घटाकर  35%  कर  दिया  इस  बात  से  यह  संभावना  है  कि  आयात-शुल्क  में  कमी  किए  जाने  से  तटीय

 क्षेत्रों  में कोयले  का आयात  बहुत  आकर्षित  हो  इस  संबंध  में  लिए  गए  एक  अन्य  बड़े  नीतिगत  निर्णय  दिनांक

 9.6.1993  से  कोयला  खान  राष्ट्रीयकरण  1973  में  संशोधन  किए  जाने  से  सम्बद्ध  जिसके  अंतर्गत

 ग्रहीत  उपभोग  के  लिए  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  लौह  तथा  इस्पात  उत्पादन  के  लिए  वाशरी  कार्यवालन  और  अन्य

 अंतिम  प्रयोगों  के  जिनके  संबंध  में  सरकार  द्वारा  अधिसूचना  की  जा  सकती  के  मामले  में  निजी  क्षेत्र  के

 भागीदारी  की  अनुमति  प्रदान  की  गई

 उपर्युक्त  जागरूक  नीतिगत  निर्णय  सरकार  द्वारा  इस  उद्देश्य  से लिए  गए  हैं  ताकि  बाजार  अर्थ-ष्यवस्था  की

 नए  निधियों  को  अन्‍्तर्ग्रस्त  करने  तथा  कोयला  क्षेत्र  में  प्रतिस्पर्धा  की  भावना  को  प्रचलन  में  लाया  जा

 यह  संभावित  नहीं  है  कि  सार्वजनिक  क्षेत्र  की  कंपनियों  को  इससे  हानि  होगी  और  उन्हें  इससे  गंभीर  खतरे  का  सामता

 करना  बल्कि  इसकी  बजाय  ये  नीतिगत  निर्णय  एक  सुरक्षात्पक  रूप  में  कार्य  जोकि  सार्वजनिक  क्षेत्र

 की  यूनिटों  के  कार्यचालन  में  सहायता  तथा  उनकी  कार्यकुशलता  में  सुधार  करने  में  सहायता

 कोयला  कंपनियों  को  सरकार  पर  वित्तीय  रूप  में  कम  निर्भर  किए  जाने  तथा  उन्हें  एक  वाणिज्यिक  रूप

 में  लाभकारी  संगठन  बनाए  जाने  के  उद्देश्य  से  कुछ  सुधार  के  क्षेत्रों  को  विनिर्दिष्ट  किया  गया  सुधार  के  क्षेत्र

 निम्नलिखित  हैं  :-

 उपकरणों  की  उपयोगिता  में

 भूमिगत  उत्पादन  एथं  उत्पादकता  में

 श्रमशब्ति  में

 अलाभकारी  खानों  का  बंद  किया

 कोयला  गुणवत्ता  के  साथ  कोयले  की  कीमतों  को  संयोजित  किया

 लघु  प्रतीक्षा  अवधि  तथा  लाभकारी  परियोजनाओं  के  संबंध  में  पुनः  प्राथमिककरण

 प्लान/यूनिट  स्तर  पर  लाभ  केन्द्र  की  संकल्पना

 समीक्षा  समिति

 1697.  श्री  सुरेन्द्रपयाल  पाठक  :  क्या  गृह  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1993  के  दौरान  ग्रैमासिक  समीक्षा  समिति  मे  उत्तर  प्रदेश  और  उड़ीसा  के  भारतीय  पुलिस  सेवा

 संवर्ग  की  संख्या  और  संगठन  की  समीक्षा  की

 यदि  तो  इस  संबंध  में  समिति  क्‍या  सिफारिशें  और

 इसके  ऊपर  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाया  है  ?
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 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राजेश  :  उत्तर  प्रदेश  और  उड़ीसा  के  भारतीय  पुलिस

 सेवा  संवर्ग  के अधिकारियों  की  संख्या  और  संरचना  पर  विचार  करने  के  लिए  गठित  भ्रैवार्षिक  पुनरीक्षा  समिति

 की  बैठक  19.11.1992  और  24.5.1993  को

 समिति  ने  उत्तर  प्रदेश  के  भारतीय  पुलिस  सेवा  संवर्ग  के  सीनियर  डयूटी  पदों  को  203  से  बढ़ाकर

 214  करने  और  उड़ीसा  के  भारतीय  पुलिस  सेवा  संवर्ग  के  सीनियर  डयूटी  पदों  कौ  संख्या  67  से  बढ़ाकर  82

 करने  की  सिफारिश  की

 ैवार्षिक  पुनरीक्षा  समिति  की  सिफारिशों  को  सरकार  ने  स्वीकार  कर  लिया  है  और  इस  संबंध  में  आवश्यक

 अधिसूचनाएं  जारी  कर  दी  गयी

 लाटरी  व्यापार

 1698.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  ध्यान  29  1994  के  इंडियन  एक्सप्रैस  में  बिजनेस  ल्योरिग  बैटरी  आफ

 क्रिमीनल्सਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  और

 इस  स्थिति  से  निपटने  हेतु  सरकार  क्या  प्रभावी  उपाय  कर  रही  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम  :  जी

 मामले  सरकार  के  ध्यान  में  आए  समाचार  में  प्रकाशित  मामलों  के  तथ्य  निम्न  प्रकार  से

 (0)  श्री  महेश  कुमार  निवासी  कृष्ण  नगर  की  शिकायत  पर  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  392/3

 के  अंतर्गत  एक  मामला  थाना-गीता  कालोनी  दिल्ली  में  दर्ज  किया  इस  मामले  में  कोई  व्यक्ति  गिरफ्तार  नहीं

 किया  गया

 (0)  श्री  राम  निवास  तिलोकपुरी  शिकायत  पर  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  392/34  के  अंतर्गत

 एक  मामला  थाना  त्रिलोकपुरी  में  दर्ज  किया  गया  और  इस  मामले  में  तीन  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया

 (॥)  श्रीईश्वर  सिंह  निवासी  गांव  दिल्‍ली  को  शिकायत  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  394/34

 के  अंतर्गत  एक  थाना  आदर्श  दिल्ली  दर्ज  किया  गया  और  इस  मामले  में  चार  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार

 किया  गया

 (५)  श्री  निवासी  नरेला  दिल्‍ली  की  शिकायत  पर  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  392/3

 के  तहत  एक  मामला  थाना  दिल्ली  में  दर्ज  किया  गया  और  इस  मामले  में  चार  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए  गए
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 (५)  श्री  सुरेन्द्र  निवासी  उत्तम  दिल्‍ली  की  शिकायत  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  394/34

 के  अंतर्गत  एक  थाना  जनकपुरी  में  दर्ज  किया  गया  और  इस  मामले  में  दो  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया

 गया

 (५)  श्री  राजन  निवासी  रोशन  आरा  रोड़  दिल्‍ली  की  शिकायत  पर  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा

 392/397/34  तथा  शस्त्र  अधिनियम  की  धारा  25  के  अंतर्गत  एक  थाना  देशबन्थु  गुप्ता  रोड़  में  दर्ज  किया

 गया  इस  मामले  में  कोई  व्यक्ति  गिरफ्तार  नहीं  किया  गया

 प्रकाशित  समाचार  तीन  आत्म  हत्याओं  की  घटनाएं  भी  सूचित  की  गई  हैं  जिनके  संबंध  दिल्ली  पुलिस

 द्वारा  सूचित  किया  गया  है  कि  दो  घटनाओं  एक  संबंध  दिलशाद  गार्डन  परिवार  के  चार  संदस्यों  की  मृत्यु

 से  था  तथा  अन्य  घटना  का  संबंध  कुमारी  मोना  की  मृत्यु  से  ये  मामले  भा  दं०  संहिता  की  धागा  302

 के  अंतर्गत  थाना  सीमापुरी  में  तथा  धारा  306/34  के  अन्तर्गत  थाना  सीलमपुर  में  दर्ज  किए  दिलशाद  गार्डन

 निवासी  श्री  अनिल  शर्मा  नामक  किसी  व्यक्ति  द्वारा  लाटरी  टिकटों  से  संबंद्ध  किसी  मुद्दे  क ेकारंण  आत्महत्या  नहीं

 की

 स्थिति  से  निपटने  के  सरकार  द्वारा  किए  जा  रहे  प्रभावी  उपाय  निम्न  प्रकार

 ()  फील्ड  में  काम  करने  वाले  स्टाफ  को  इस  संबंध  में  मुख्य  रूप  से  श्रीफ  किया  गया  है  और  ऐसे

 समाज-विरोधी  तत्वों  की  गतिविधियों  पर  कड़ी  निगरानी  रखने  के  निदेश  दिए  गए

 (8)  फुटपाथ  और  सड़कों  आदि  अतिक्रमण  करके  लाटरी  के  टिकंटों  की  बेचने  वालों  के  विरुद्ध

 प्राधिकारियों  द्वारा  अभियान  चलाने  पर  पुलिस  को  उनकी  हर  संभव  सहायता  प्रदान  करने  के  निदेश  दिए  गए

 (0)  अपराध  बहुल  क्षेत्रों  पैदल  मोटर  साईकिल  गश्त  गहन  कर  दी  गई  जिलों  की  सीमा  चौकियों

 और  पिकेट्स  को  सतर्क  कर  दिया  गया

 *
 मणिपुर  में  विद्रोही  समूहों  की  गतिविधियां

 1699.  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मणिपुर  में  विद्रोही  समूह  सुरक्षा  बलों  से  हथियार  और  विस्फोटक  छीम  रहे

 यदि  तो  1993  और  1994  के  दौरान  अब  तक  विद्रोहियों  द्वारा  छीने  गए  हथियारों  का  ब्यौरा  क्या

 और

 भणिपुर  में  विद्रोह  पर  काबू  पाने  के लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  और  इनके  कया  परिणाम  मिले

 गुह  मंग्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  जी

 मणिपुर  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  सूचना  के  विभिन्‍न  ठग्रवादी  गुटों  ड्वारा  राज्य  में  सुरक्षा  बलों

 से  1993  में  173  शस्त्र  तथा  1994  में  50  शस्त्रों  सहित  कुछ  आक्रमणकारी  गोला-बारूद  लूटा  गया  इन  शस्स्रों

 में  जी०  कारबाइनस  303  इत्यादि  शामिल



 करण
 196

 शक  ७७७  ७  २  २४+॒+॒ऊ॒  ॒_॒॒स  लिखित
 उत्तर

 विद्रोही  नामतः  नेशनल  सोशलिस्ट  काउंसिल  आफ  नागालैंड  तथा  मितैयी  उग्रवादी  जैसे

 कि  एल  ए०  और  यू०  एफ«  संगठनਂ  घोषित  सशस्त्र  बल

 1958  के  अधीन  सम्पूर्ण  मणिपुर  लगातार  क्षेत्र  घोषित  केन्द्रीय

 अर्ध-सैनिक  बलों  की  अतिरिक्त  टुकड़ियों  को  लगाने  के  राज्य  और  जिला  स्तर  पर  समन्वय  समितियां  स्थापित

 की  गई  हैं  ताकि  सूचना  का  आदान-प्रदान  अच्छी  प्रकार  हो  सके  और  विरोधी  अभियानों  का  प्रभावकारी  ढंग  से

 मुकाबला  करने  को  समन्वित  किया  जा  राज्य  पुलिस  बलों  के  आधुनिकोकरण  के  लिए  वित्तीय  सहायता  भी

 दी  गई  स्थिति  पर  लगातार  निगरानी  रखी  जाती  है  तथा  समय  समय  पर  इसकी  पुनरीक्षा  की  जाती

 राष्ट्रीय  प्रचार  माध्यम  नीति

 1700.  श्रीमती  वसुंधरा  राजे  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  के  पास  व्यापक  राष्ट्रीय  प्रचार  माध्यम  नीति  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  विशेषताएं  क्‍या  और

 यह  नीति  कब  तक  बना  दी  जाएगी  और  कब  तक  इसकी  घोषणा  कर  दी  जाएगी  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह  :  से  वर्तमान

 राष्ट्रीय  मीडिया  नीति  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  नीतिਂ  पर  सैद्धान्तिक  दस्तावेज/व्यावहारिफ

 दस्तावेज  तैयार  करने  के  लिए  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  की  परामर्शदात्री  समिति  की  एक  उप-समिति  गठित

 की  गई

 कोयले  की  आपूर्ति

 1701.  श्री  ललित  ठरांव  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उपभोक्ताओं/डी०  धारकों  ने  कई  माह  पूर्व  भारत  कोर्किंग  कोल  लिमिटेड  के  पास  भारी  धनराशि

 जमा  कराई  है  जिसके  बदले  में  कोयले  की  कोई  सप्लाई  नहीं  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्या  और

 इन्हें  कोयले  की  सप्लाई  कब  तक  की  जाएगी  ?

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  पंत्री  अजित  :  से  गैर-सरकारी  उपभोक्ताओं  को

 कोयला  की  आपूर्ति  करने  के  लिए  भुगतान  अग्रिम  रूप  से  प्राप्त  किया  जा  रहा  उसके  बाद  सुपुर्दगी  किए  जाने

 सम्बन्धी  आदेश  45  दिनों  तक  वैध  रहते  कीमत  जमा  ब्रिक्री  आदेश  जारी  कोयले  की  सुपुर्दगी

 एक  सतत  प्रक्रिया  के  रूप  में  अतः  औपचारिकताओं  को  पूर्ण  करने  तथा  वास्तविक  प्रेषण  में  सामान्य

 समय  लगने  के  कारण  हमेशा  कुछ  आर्डर  लम्बित  रह  जाते  1.7.94  की  स्थिति  के  अनुसार  कुल  अदा  किये

 यये  आर्डर  कुल  कीमत  का  5.03  लाख  टन  है  जबकि  इसकी  तुलना  में  मासिक  औसत  सड़क  प्रेषण  4.2  लाख

 टन
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 सिंचाई  परियोजनाएं

 1702.  श्री  एस«  सिदनाल  :  क्‍या  जल  संसाथन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कर्नाटक  में  बड़े  और  मध्यम  दर्जे  की  निर्माणाधीन  सिंचाई  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या

 (a)  कया  इनमें  से  कुछ  परियोजनाओं  को  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  मिल  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  परियोजनाओं  की  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  और  ये  परियोजनाएं  कब  तक  पूरी  हो  जायेंगी  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के«

 :  से  कर्नाटक  की  निर्माणाधीन  वृहद  व  मझौली  सिंचाई  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरंण

 में  दिया  गया

 152



 लिखित  उत्तर 13  1916

 -"६४४-

 0996 00019? OL7'9S1

 ६४४

 ४८४९०

 Jpelre

 00019

 |

 एड

 पा

 बच

 We

 ka

 2६
 €

 ः

 २छहे
 :

 2४४

 २७५

 :

 003४-७६

 3

 00

 €0S7

 ॥७४

 ॥७४

 काधाट

 40८५4

 (७८७७-५७

 (०७३.

 ६

 घ्श्घ्धा

 प्पक्ट

 0०४७-५७

 ४०४

 9

 787६६

 ८860५

 वि

 धश्घ्ट्ट

 090६

 ३३४८

 00४2

 ४३५

 528

 0९००६

 *

 का

 धर

 2008.

 ६

 ३३४

 #6५६]

 छो

 कण

 2

 छछ

 2३४

 हा

 ६

 ट्ट

 खेर

 अेर्फा-८

 6

 न

 बाधा

 वन

 अश्च्भ्क्छण अं

 ४0०७

 न

 नम+-ननननमन«म--नन>भ++-मन

 न

 4५

 ४०७४४
 ४

 228

 ३४७

 ४००॥:४०

 8



 .  4  1994 लिखित  उत्तर

 -४-

 -

 001

 9882

 पा
 बी
 /।

 "(४ “ 0८८9 [284 ॥ ८08५ (६४७०-१९ ४>जफबंध या ॥ ब्ट्ध (४०६७-३७ 0 - 0058 9५५८ ब्च्चः [९४७१७ 6 या 0507 घ्द्श 79६६ ॥> 9 | -(४- ८43 006 ९ २३४४६ ५०५३ ६ -७४- - ्ध्श्ट 00५ ॥92-(४७५७.. 9 - 0८6 फ्र्प्र्ट 28% आय - 0068 ५8५६ न 0889 069६ ध्श्ट्ट ६90६ 0902 . 0507 ६002 ट ६४७ ऐ ॥४८४४८ ३०४ ण्ष्टा 079६ 0067 इश्ट्ाकक 7 - 00८5 5८8 ण्ण्व्दा | - 0८96 श्टड 0५5५५ ७.६ - 02965 है 0 १ - स्ट0्ट 67८६ 5628 झमाह 0०6५ 095५६ व्ट्ञ्श 556 6 & 9 ५ ५ ६ ट



 लिखित  उत्तर 13  1916

 er
 है

 ४०७

 8२४

 ।
 है

 ए०

 ४४६

 ५8

 babi

 ४४४७

 ७

 ॥:७३०४४

 load

 hie

 181७७

 ।
 ।

 है

 2४%

 [Bk

 [३४

 ०४६

 ०७-४६

 ४8४४

 ४६४४५

 ts
 Seb

 क्र

 :
 :

 कस

 ण्0्घ्ट

 3३४८

 ४४५9७.

 ६

 कक

 छछदा

 ४४४

 ४७४॥२2४६

 [६७

 9

 फेंएपकमो

 ६

 छह

 टू

 ३१४

 [02

 ५59टा

 ७४४६७)

 ४७७४

 7

 155



 लिखित  उत्त  4  अगस्त  1994

 कुष्ठ  रोग  उन्मूलन

 अन्द्रेश  पटेल  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्‍या  1994  में  कुृष्ठ  रोग  उन्मूलन  कार्यक्रम  चलाया  गया  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 1994-95  के  दौरान  देश  से  कुष्ठ  रोग  उन्मूलन  का  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और  भारत

 सरकार  ने  1982-83  से  राष्ट्रीय  कुष्ठ  उन्मूलन  कार्यक्रम  आरंभ  किया  है  जिसका  उद्देश्य  सन्‌  2000  ईसवी  तक

 इस  रोग  को  समाप्त  करने  का
 यह  शत  प्रतिशत  केन्द्रीय  प्रायोजित  कार्यक्रम

 वर्ष  1994-95  के  लक्ष्य  इस  प्रकार  हैं  ;-

 लक्ष्य

 रोगियों  का  पता  लगाना  2,24,900

 रोगियों  का  उपचार  2,24,900

 रोगियों  को  छुट्टी  4,24,700

 यीर्य  बैंक

 1704.  श्री  आर«  सुरेन्द्र  रेड्डी  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  महानगरों  में  हाल  ही  के  बर्षों  में  वीर्य  बैंकों  की  स्थापना  की  गयी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  वीर्य  बैंकों  की  स्थापना  के  लिए  केन्द्र  अथवा  राज्य  सरकारों  से  कोई  अनुमति/लाइसेंस  लेना  पड़ता

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  इन  बैंकों  के कामकाज  को  बिनियमित  करने  के  लिए  कोई  नियम/मानदंड  बनाये  गए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 कया  दिल्‍ली  तथा  अन्य  स्थानों  में  बीर्य  बैंकों  क ेविभिन्‍न  पहलुओं  की  जांच  करने  के  लिये  उनके  मंत्रालय

 द्वारा  गठित  विशेष  समिति  ने  कृत्रिम  गर्भाधान  के  दौरान  अबाधित/असूचीबद्ध  वीर्य  के  माध्यम  से  एड्स/एच-  आई

 वी०  पाजीटिव  के  संक्रमण  को  रोकने  के  लिए  बीर्य  के  नमूने  एकत्रित  करने  तथा  उनका  परीक्षण  करने  हेतु  कुछ

 दिशानिर्देश  निर्धारित  किए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
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 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंप्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और  केद्रीय

 सरकार  द्वारा  किसी  वीर्य  बैंक  की  स्थापना  नहीं  की  गई

 से  वीर्य  बैंकों  को औषध  एवं  प्रसाधन  अधिनियम  में  शामिल  नहीं  किया  जाता

 (3)  और  भारत  सरकार  ने  इस  उद्देश्य  के लिए  किसी  समिति  का  गठन  नहीं  किया

 हिन्दी  का  संवर्धन

 1705.  डा«  अपृतलाल  कालिदास  पटेल  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 *  क्या  दो  वर्षों  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  ट्वारा  कितने  अधिकारियों  और  कर्मचारियों  को  हिन्दी  के  प्रयोग

 में  संवर्धन  करने  के  लिए  नकद  पुरस्कार  और  अन्य  प्रोत्साहन  दिए  गए  और

 पुरस्कार  पाने  वाले  कर्मचारियों  को  कितनी  राशि  दी  गई  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और  गृह  मंत्रालय  का  राजभाषा  विभाग

 इंदिरा  गांधी  राजभाषा  पुरस्कार  योजना  के  अंतर्गत  नकद  पुरस्कार  केवल  हिन्दी  में  मूल  लेखन  के  लिए  देता  इस

 योजना  के  अन्य  प्रोत्साहन  पुरस्कार  मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों  बैंकों  आदि  को  दिये  जाते  पिछले  दो  बर्षों  में  एक

 वर्ष  1990-91  के  लिए  हिन्दी  में  मूल  लेखन  के  लिए  चार  अधिकारियों  को  की  राशि  पुरस्कार

 में  दी  उसके  बाद  के  बर्षों  के  पुरस्कार  अभी  विचाराधीन

 केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्‍न  कार्यालयों/उपक्रमों  और  बैंकों  द्वार  सरकारी  कामकाज  में  हिन्दी  के  प्रयोग  को

 बढ़ाने  के  लिए  अपने  स्तर  पर  नकद  पुरस्कार  और  अन्य  प्रोत्साहन  सरकारी  दिशा-निर्देशों  के  अनुसार  हर  वर्ष  दिये

 जाते  किन्तु  इनके  केनद्रीयकृत  आंकड़े  नहीं  रखे

 कश्मीर  में  एड्स

 1706.  साविश्री  लक्ष्मणन  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिबार  कल्थाण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  कश्मीर  घाटी  में  एड्स  से  पीड़ित  आतंकवादी  निर्दोष

 महिलाओं  में  इस  रोग  को  फैला  रहे  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या-क्या  एहतियाती  उपाय  किए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी  :  और  सरकार

 के  पास  इस  बारे  में  कोई  विशिष्ट  सूचना  नहीं
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 स्वास्थ्य  सेवा  योजना

 1707.  श्री  राजजीर  सिंह  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  कि  ।

 °  क्या  सरकार  का  विघार  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  स्वास्थ्य  सेवा  का  कोई  व्यॉपक  थौजमा  आरंभ  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 इस  योजना  को  कब  से  कार्यानवत  किए  जाते  कौ  संभावना  और

 इस  ब्रोजना  को  कार्याग्वित  करने  के  विभिन्न  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  भो  केंद्रीय  सरकार  द्वारा

 कितना  धन  उपलब्ध  कराया  गया  है/कराएं  जाने  की  संभावना  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याए  मंत्रालथ  में  राग्य  मंत्री  सी०  :  से  प्रामीण

 क्षेत्रों  में  स्वास्थ्य  परिचर्षा  सेवाएं  पहले  से  ही  मौजूद

 डड़ीसा  में  मलेरियों

 1708,  श्री  प्रधानी  :  क्या  स्थास्थ्य  और  परिधार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपां  कंरो  कि  :

 क्या  उड़ीसा  में  मलेरिया  के  कारण  होने  वाली  मौतों  में  धृद्धि  हुईं

 यदि  तो  गत  वर्ष  इस  राज्य  में  कितनी  मौतों  की  जानकारी  "

 मृत्यु  की  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  मलेरिया  ग्रस्त  आदिभासियों  को  क्या  चिकित्सा  प्रदान  करने  का

 विचार  और

 उड़ीसा  में  मलेरिया  पर  काबू  पाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  पंत्रालभ  में  राज्य  मंत्री  सौ«  :  और  जी

 राज्य  में  वर्ष  1992  में  मलेरिया  से  155  मौतों  की  तुलना  में  वर्ष  1993  में  110  मौतें  होने  कौ  सूचना  मिली

 उड़ीसा  राज्य  सहित  सारे  देश  में  लोगों  का  प्राथमिक  स्थास्थ्य  ठप  ज्यर  उपचार  डिपुओं
 के  माध्यम  से  मलेरिया  के  रोगियों  का  पता  लगाने  और  शीघ्र  ही  उपचार  करने  की  सुविधाएं  प्रदान  की  जाती

 आदिवासी  क्षेत्रों  जहां  मलेरिया  की  घटनाएं  अधिक  होती  हैं  वहां  विशेष  बल  दिया  जाता

 उठाए  गए  कदमों  में  निम्नलिखित  शामिल

 और  प्रबोधन

 का  पता  लगाना  और  शीघ्र  उपचार  करना

 कीटनाशकों  का  छिड़काव
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 लावरिधी  उपाय

 सहभागिता  और  स्वास्थ्य  शिक्षा

 पर्याव्रणिक  उपाय

 केन्द्रीय  सुरक्षा  बल  के  ग्रुप  केन्द्र

 1709.  श्री  हरचन्द  सिंह  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  केद्धीय  सुरक्षा  बल  तथा  बड़ी  टुकड़ियों  के  राज्यवार  कितने  केद्द

 क्या  पंजाब  में  ऐसे  और  केन्द्रों  क ेखोले  जाने  तथा  बड़ी  टुकड़ियों  क ेगठन  का  कोई  प्रस्ताव  और

 Cn)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गुह  मंत्रालय  में  राज्यपंत्री  राजेश  :  एक  विवरण  संलग्न

 और  केद्ीय  रिजर्व  पुलिस  बल  में  रैंज  इत्यादि  सृजित  करने  के  बारे  में  कुछ  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 हैं  तथा  उन  पर  विचार  किया  जा  रहा

 विवरण

 क्रम  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  दल  केन्द्रों  अन्य  दच्छा  फार्मेशनों

 की  प्ंख्या  की  संख्या

 है  पृू  झसझ/भ(भ/एेः

 1.  आशय  प्रदेश  2  2

 2.  असम

 3...  बिहार  4  2

 4...  गुजरात

 5.  हरियाणा  2  2

 6...  जम्मू  और  कश्मीर  1  4

 7...  कर्नाटक  -

 8...  केरल  1  -

 9...  मध्य  प्रदेश  3  2

 8.  महाराष्ट्र  2  2

 9.  मणिपुर  2

 10...  मेघालय  ०
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 13...  नागालैंण्ड  ||

 14  उड़ीसा  1

 15  पंजाब  4

 16  राजस्थान  2  1

 17  तमिलनाडु

 तरिपुरा
 -

 18  उत्तर  प्रदेश  3  1

 20  पश्चिम  बंगाल  3  2

 20.  चण्डीगढ़
 -  2

 22...  दिल्‍ली  6

 ३  6

 कुष्ठरोगी

 श्री  प्रेम  चन्‍द  राम  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्थाण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुष्ठ  रोग  पुनर्वास  गृहों  में  कुष्ठ  रोगियों  की  उचित  देखभाल  की  जाती

 यदि  तो  इन  गृहों  में  कुष्ठ  रोगियों  को  दी  गई  सुविधाओं  का  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  उनकी  दशा  में  सुधार  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  जाने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालम  में  राज्य  मंत्री  :  से  राष्ट्रीय

 कुष्ठ  उन्मूलन  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  स्थाई  पुनर्वास  गृहों  की  स्थापना  करने  को  प्रोत्साहन  नहीं  दिया

 कुष्ठ-रोधी  उपचार  पुनर्सरचनात्मक  शल्य  चिकित्सा  और  विरूपता  तथा  अल्सर  परिचर्या  से  संबंधित  सेवाएं  सभी

 कुष्ठ  रोगियों  को  निशुल्क  प्रदान  की  जाती
 ह

 राजभाषा  को  प्रोत्साहन

 1711.  श्री  तेज  नारायण  सिंह  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  अंग्रेजी  के  इलैक्ट्रानिक  टाइपराइटरों  में  कई  प्रकार  के  व्हीलਂ  होते  हैं  जबकि  हिन्दी  में  केवल

 एक  प्रकार  का  व्हीलਂ  उपलब्ध

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  हिन्दी/ट्विभाषी  इलैक्ट्रातिक  टाइपराइटरों  के  कुंजी-फलकों

 हिन्दी  अक्षर  प्रमुख  स्थान  पर  नहीं  बल्कि  दूसरे  स्थान  पर  दशायि  गग्मे

 160
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 (ah
 (7)  यदि  तो  इसके  जया  कारण

 क्या  सरकार  हिदौ  को  राजभाषा  के  रूप  में  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  इसी  प्रकार  के  कंजी  फलकों  को

 पैटैंट  करोगी  तथों  इलैक्ट्रविक  टाइपराइटरीं  में  हिन्दी  अक्षरों  को  प्रमुख  स्थान  पर  दर्शाया  और

 विभिन्‍न  प्रकार  के  डेज़ी  व्हीलों  को  उपलब्ध  कराने  के  लिये  क्या  प्रभावी  कदम  उठाने  का  विचार

 है  ?
 7

 तह  जंदालपध  मैं  राज्य  :  यह  मानना  गलत  होगा  कि  हिन्दी  टंकण

 के  लिए  इलैक्ट्रामिंक  टाइब  राइटरों  पर  केवल  एक  ही  प्रकार  का  ड्ेजीव्हील  उपलब्ध  वास्तव  एक  निर्माता

 कम्पनी  मे  दो  तथा  दूसरी  गिर्मात  कप्पनी  ने  देवनागरी  लिपि  के  तीन  डेजी  भिन्न-भिन्न  फोन्टों  अपने  इलैक्ट्रातिक

 टषपराइटरों
 पर  प्रस्तुत  किए  गाए

 0g)  और  इंलैबड्रानिक  उपकरणों  के  बारे  में  लिए  गए  एक  नीतिगत  निर्णय  के  हिन्दी

 और  अप्रेजी  के  लिए  अलग-अलग  मशीनों  के  स्थान  पर  केवल  ट्विभाषी  टाइपराइटर  प्रयोग  में  इन  अंग्रेजी

 है  अक्षर  झुंजी  पर  अपर  कौ  और  और  हिन्दी  के  अक्षर  कुंजी  पर  सामने  की  ओर  लिखे  होते  हैं  और  दोनों  के  स्थान

 शक  समान  प्रमुंब

 टाइपराइटों  के  लिए  1976  में  निर्धारित  की  गई  देवनागरी  कुंजी  पटल  की  रूप  रेखा  अभी  तक  अपरिवर्तित

 तथापि  हिन्दी  प्रंमेखता  देंगे  के  लिए  सभी  मंत्रालयों/विभागों  को  निर्देश  जारी  किए  गए  हैं  कि  वे  केवल  ऐसे

 हिभाषिक  इलैपंट्रालिक  टइंपशहटर  खरीदें  जिनकी  कृजियों  पर  देवनागरी  के  अक्षर  रोमन  अक्षरों  स ेऊपर  अँकित

 इसी  तरह  इलै्ट्रॉमिकं  शहपराहटरों  के  निर्माताओं  को  भी  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  भी  ऐसे  ही  कुंजी-पटल

 (६)  भाग  के  उत्तर  को  देखते  प्रश्न  गहीं

 कम  शक्ति  वाले  ट्रांसमीटरों  को  उच्च  शक्ति

 बाले  ट्रांसमीटरों  में  परिवर्तित  करना

 1712.  श्री  देवगौड़ा

 झुंमारी  सुशीला  तिरिया  :

 क्या  सूधमा  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आठवीं  पंदवर्षीष  योजना  के  दौरान  कम  शक्ति  वाले  टी०  ट्रांसमीटरों  को
 उच्च  शक्ति  के

 टौ०  वी०  ट्रांसमीटरों  में  परिथर्तित  किए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  और

 यदि  बदले  जाने  वाले  कम  शक्ति  बाले  ट्रांसमीटरों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सूचता  और  इसारण  भंदालय  के  राज्यमंत्री  सिंह
 :

 और  प्रस्तावित/उल्लयन

 के  लिए  परिफल्यित  अल  शक्ति  ट्रांसमीटर/उच्च  शक्ति  ट्रांसपीटर  में  बदलने  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया

 गया

 >  161
 कफ रे
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 विवरण

 मौजूदा  अल्य  शव्ित  ट्वांसपीदर  के  स्थान  जिनकी  शक्ति  को  प्रस्तावित/उच्य  शक्ति

 में  उजयन  करने  के  लिए  परिकल्पित  की

 राज्य  स्थान  ___

 आंध्र  प्रदेश  कुरूल

 नंदयाल  ,

 राजपुंदरी

 बारंगल

 असम  तेजपुर

 विहार  बेतिया

 जमशेदपुर

 हरियाणा  हिसार

 गुजरात  भुज  (  कि  शक्ति  से

 हि  10  कि  वा०

 सूत  बडोदरा  .,

 बडोदरा

 हिमाचल  प्रदेश  शिमला

 धर्मशाला

 जम्मू  और  कश्मीर
 ”

 लेह  ह

 कर्नाटक  गुलबर्ग  10  कि०  शक्ति  से

 कि० मंगरोल मैसूर रायचूर हसन केरल कालीकर्ट कल्ानोर मध्य प्रदेश अभ्विकापुर गुना
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 हक

 बंगाल

 बंगाल

 बाड़मेर

 बीकानेर

 जैसलमेर

 जोधपुर

 जाथद्वारा

 गंगटोक

 धर्मपुरी

 कुंबकोतम

 रामेश्वरण

 बागगमणुर

 (1  शत्षित  से

 10  सा०
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 अल्पसंख्यकों  के  लिए  आरक्षण

 1713.  श्री  मोहम्मद  अली  अशरफ  फातमी  :

 श्री  हरि  केवल  प्रसाद  :

 क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताते को  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  शिक्षा  और  सरकारी  नौकरियों  में  अल्पसंख्यकों  को  आरक्षण  देने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  शिक्षा  में  सरकार  द्वार  किए  गए  प्रयासों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कल्याण  मंत्री  :

 और  प्रश्न  नहीं

 तथापि  अल्पसंख्यक  समुदाय  जिनके  नाम  अन्य  पिछड़े  वर्गों  से  संबंधित  मंडल  आयोग  रिपोर्ट  की  सूचियों

 के  साथ-साथ  सरकारों  की  सूचियों  में  ठल्लिखित  हैं  भारत  सरकार  के  अंतर्गत  सिविल  सेवाओं  तथा  पदों  में  अन्य

 पिछड़े  वर्गों  के  प्रत्याशियों  के  समतुल्य  आरक्षण  का  लाभ  उठाने  का  पात्र

 जनजाति  क्षेत्रों  को  स्वायत्तता

 1714,  श्री  छीतृभाई  गामीत  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  गुजरात  सरकार  ने  राज्य  के  जनजाति  क्षेत्रों  को संविधान  की  छठीं  अनुसूची  के  प्रवर्तन  ट्वारा  स्वायत्तता

 प्रदान  फरने  के  लिए  केंद्रीय  सरकार  को  कोई  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  प्रयोजनार्थ  गठित  किए  जाने  वाले  स्वायत्त  परिषदों  के

 अंतर्गत  किन  क्षेत्रों  को  लाने  का  विचार  और

 इस  पर  केंद्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 कल्याण  मंत्री  सीताराम  :  कल्याण  मंत्रालय  को  गुजरात  सरकार  से  राज्य

 के  आदिवासी  क्षेत्रों
 को

 संविधान  को  छठी  अनुसूची  लागू  करते  हुए  स्वायत्ता  प्रदान  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं
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 गुजरात  में  ट्रांससीटर  और  आकाशवाणी  केंद्र

 1715.  श्री  रतिलाल  वर्मा  :

 श्रीमती  शीला  गौतय  :

 श्री  राजेश  कुमार  :

 श्री  राठवा  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ह

 OR)  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  देश  में  किन-किन  स्थानों  पर  निम्न  और  उच्च  शक्ति  के  टी  वी«

 ट्रांसमीटर  लगाए

 क्या  केम्द्र  सरकार  का  विचार  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  गुजरात  में  नए  टी०  वी०  ट्रांसमीटर

 और  आकाशवाणी  केन्र  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इनमें  से  अब  तक  लगाए  गये  टी०  बी  ट्रांसपीटरों  और  आकाशबाणी  केन्द्रों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्यमंत्री  सिंह  :  विवरण-एक  संलग्त

 से  विवरण-दो  संलग्न

 विवरण-एक

 सातवीं  योजना  (1.4.85  से  31.3.90  के  दौरान  वे

 स्थान  जहां  टी«  ट्रांसमीटर  शुरू  किये

 राज्य/केन्द्र  शासित  ट्रांसमीटर

 ः

 प्रदेश  __ Me  द्रा«  अ  अआ  ट्रांसपोजर

 ]  2  3  4  5

 आंध्र  प्रदेश  विशारपापत्तनम  आदिलाबाद  विजययाड़ा

 अमलापुरम  विशाखापत्तनग

 भद्राचलम

 भीमाडोलू

 चितौड़

 गुन्टाकल

 ख़म्मम

 कोटागुडम
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 4... 5:

 जप्यू  और  कश्मीर  जन्म  भदरवार

 चूंछ
 डोडा

 किश्तवार

 कुपवाड़ा

 पहलगम

 राजौरी

 रामबान

 उधमपुर

 कर्नाटक  अथानो

 बन्ठवाल

 बिदर

 विकमंगलुर

 चित्रदुर्ग

 चिकोडी

 हसन

 कारवार

 कोलर  गोल्ड  फील्ड

 मेडिकेरी

 रातीबेनूर

 सन्दूर

 सिर्सी

 तिपतूर

 उदिपी

 केरल  कोचीत  चंगगंगाचेरी

 इदुक्की

 कालपेट्टा

 कासरगोड
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 «  केयामकुलम

 मल्लापुरम

 पथानामिथविट्टा

 सोरनपुर

 तेलोचेरी

 त्रिचूर

 मणिपुर  इम्फाल  ऊखरूलत  चन्दल

 सेनापति

 इबेंकलॉग

 मध्य  प्रदेश

 118111:4518

 11814
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 राजस्थान

 तलबाड़ा

 173
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 सिक्किम

 तमिलनाडु

 १६11114144

 15145

 5

 अगस्त  1294

 4
 ्ा

 5

 ग्यालसिंग

 प्रधन

 जापयी

 डॉडोगुल
 '

 कांचीपुरम

 उदगमंडलम
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 तिरूपतूर

 तिरुवजामलई

 वनियमबदी

 विलुपुरम

 प़िपुरा  अगरतला  बेलोनिया

 उत्तर  प्रदेश  अकबपएपुर  अल्पोड़ा  न्यू  टेहरी

 आजमगढ़  भटियारी  औनगगर

 बलरामपुर  भोपेश्वर

 दा  हलद्टानी

 कौसानी

 फतेहपुर  मनकापुर

 ड्रौरौगंज  रानीखेत

 गोंडा  उत्तरकाशी

 हरदोई

 जगदीशपुर

 काशीपुर

 लखीमपुर

 लालगंज

 ललितपुर

 मथुरा

 मऊ

 ओबरा

 उरई



 पश्चिम  बंगाल  कलकता

 अंडमान  और

 निकोबार

 ट्वीपसमूह

 चंडीगढ़

 दादरा  और

 नगर  हवेली

 दमण  व  दीव

 लक्षद्वीप

 176

 चंडीगढ़
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 किलहोन

 मितिकोय

 कावारती

 पांडिचेरी  कराइकल

 माहे

 _  यानम

 शीर्षक

 हर

 उशट्रा  -  उच्च  शक्ति  ट्रांसमीटर

 अशरट्रेप  -  अल्प  शक्ति  ट्रांसमीटर

 अशट्रा  -  अधि  अल्प  शक्ति  ट्रांसीटर

 भर  -  अल्प  शक्ति  ट्रांसमीटर  को  उच्च  शक्ति  ट्रांसमीटर  में  परिवर्तित  कर  दिया  गया

 -  बन्द  कर  दिया  गया

 विवरण-दो

 आठवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  गुजरात  राज्य  में  परिकल्पित/कार्यान्वयमाधीन/शुरू  किए  गए

 डी०  वी०  ट्रांसमीदरों  तथा  आकाशवाणी  केन्द्रों  का  ब्यौरा
 ह॒

 स्थल  ट्रांसपीटर  अवश्थिति
 2  3

 दूरदर्शन

 भरज  उच्च  शक्ति  ट्रांसमीटर  आकाशवाणी  कि«  चालू कर  दिया

 खम्बात  अल्प  शक्ति  ट्रांसपीटर  (300

 अहमदाबाद

 धरंगधरा  अल्प  शक्ति  ट्रांससीटर  (300  कार्याव्वयनाधीन

 महुवा
 मांगगेल

 मांगगेल

 मोरणी

 नखतरामा

 रापर
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 __  2  3

 दीसा
 आमोद

 झगड़िया

 ईदर

 पालीताना

 राजुला

 संजली/संतरामपुर

 खबालिया

 नेतरंग  अति  अल्प  शक्ति  ट्रांसमीटर  (10

 देवगढ़  बरिया

 भूज  1  किवा से  10  किया  श«

 सूरत  उच्च  शक्ति  ट्रांसमीटर  »  स्कीम  अनुमोदित  की

 जानी  है

 पालीताना

 बढोदरा  -

 आक्काशवाणी

 आहवा  किवा  मीवे  ट्रॉसमीटर  .  चालू  कर  दिया  गया  है

 अहमदाबाद  मौजूदा  किया  मीवे  को  कार्यान्वयनाधीन

 20<5  किया  एफएम  ट्रा०  में  परिवर्तित  करना

 जूनागढ़  2x3  किया  एफएम  सहित  नया  रेडियो

 बडोदरा  2043  किया  एफएम  पी०  स्टूडियो

 स्टूडियो  सहित  स्थानीय  रेडियो  केंद्र

 आई  एस  आई«०  की  गतिविधियां

 1716.  श्री  श्रीकान्त  जेना  :

 श्री  राम  बिलास  पासवान  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  .

 क्या  हाल  में  इंटर  सर्विसेज  इटेलिजेंस  ट्वारा  हिमाचल  पंजाब  और  हरियाणा  में  साम्प्रदायिक  दंगे

 भड़काने  कौ  किसी
 योजना

 का  पता  चला
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राजेश  :  से  हिमाचल  पंजाब  और

 हरियाणा  में  हाल  ही  में  एस  द्वारा  साम्प्रदायिक  दंगे  भड़काने  जैसी  किसी  योजना  के  बारे  में  पता  नहीं

 चला  फिर  भी  सरकार  को  पाकिस्तान  की  द्वारा  भारत  में  विघटनकारी  और  तोड़-फोड़
 की  गतिविधियां  चलाने  के  उसके  इरादों  की  पूर्ण  जानकारी  है  तथा  इस  प्रकार  की  गतिविधियों  के  प्रति  सरकार  पूर्णतः
 सतर्क  और  चौकस

 ग्रामीण  लोगों  को  स्वास्थ्य  सहायता

 1717.  श्री  जितेन्द्र  नाथ  दास  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  देश  के  ग्रामीण  लोगों  को  चिकित्सा  सहायता  उपलब्ध  करने  संबंधी  सरकार  की  कोई  नीति

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्थास्थ्य  और  परिधार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और  उपके्रों

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केद्रों  और  सामुद्ापिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  के  नेटवर्क  के  माध्यम  से  ग्रामीण  आबादी  को  चिकित्सीय

 सेवाएं  प्रदान  की  जाती  ऐसे  केद्नों  की  स्थापना  के  लिए  जनसंख्या  संबंधी  मानदंड  और  31.3.1994  को  कार्य

 कर  रहे  इन  केन्द्रों  की  कुल  संख्या  इस  प्रकार  है  :-

 जनसंख्या  संबंधी  मानदंड

 मैदानी  क्षेत्र  आदिवासी  और  31.3.94  को

 पर्वतीय  क्षेत्र  स्थापित  किए

 केद्नों  की  कुल  संख्या

 500.  390.  131,91
 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  3000  20000  21,214

 सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  12000  80000  2,321

 मुंह  द्वारा  दिए  जाने  बाले  रैबीज  के  टीके

 1718.  श्री  श्रवण  कुमार  पटेल  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  मुंह  से  दिया  जाने  वाला  रैबीज  का  टीका  विकसित  करने  में  और  उसका

 प्रयोग  विभिन्‍न  पागल  पशुओं  पर  करने  में  सफल  रहा
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौग  क्‍या

 क्‍या  टीकों  को  सक्षमता  सुनिरिचत  कर  दी  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंग्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी«  :  और  विश्व

 स्वास्थ्य  संगठन  रैबीज  का  टीका  विकसित  करने  और  गीदड़ों  और  लोमडियों  जैसे  जंगली  जागवरों  जिनसे  पालतू

 जातवरों  में  रैबोज  के  फैलने  की  संभावना  होती  पर  उसका  प्रयोग  करने  में  सफल  हुआ

 और  इत  टीकों  की  सक्षमता  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  कुछ  देशों  में

 कुत्तों  को  मुंह  से  दिए  जाने  वाले  टीके  पर  बड़े  पैमाने  पर  क्षेत्र  परीक्षण  करने  की  योजना  बना  रहा

 नकली  दवाएं

 1719.  श्री  बिलासराब  सागनाथराव  गूंडेवार  :

 श्री  तारा  सिंह  :

 श्री  श्रीमिवास  प्रसाद  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  2  1994  के  टाइम्सਂ  में
 डग्स

 डिक्लेअर्ड  सब-स्टैन्डर्डਂ

 शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  क्या  केद्रीय  सरकार  का  विचार  इस  बारे  में  कोई  कार्यवाही  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिधार  कल्याण  मंत्रालय  दें  राज्य  यंत्री  सी०  :

 और  केन्द्र  सरकार  आमतौर  पर  राज्य  औषध  नियंत्रकों  को  उस  समय  सचेत  करती  है  जब  घटिया

 ओऔषधों  के  विनिर्माण  अथवा  बिक्री  के  मामले  जानकारी  में  आते

 महाराष्ट्र  राज्य  के  खाद्य  औषध  प्रशासन  जिसके  क्षेत्राधिकार  में  फर्में  स्थित  हैं  म ेपहले  ही  औषधों  की  बिक्री

 रोकने/बाजार से  वापस  उठाने/लाइसेंस रदद  करने/निरस्त  करने  के  आदेश  दिए  हैं  जैसा  कि  प्रत्येक  मामले  में  आवश्यक

 होती  है  तथा  अन्य  राज्यों  को  भी  सावधान  किया

 बिहार  में  स्वयंसेवी  संगठन
 -

 1720.  श्री  बंजब  लाल  ;  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बतने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  को  गत  तौन  थर्षों  के  दौसन  बिहार  के  स्थयंसेजी  संगठनों  से  तित्तीथ  सहायता  के  लिए  प्रतिवर्ष

 कितने  आवेदन  प्र  प्राष्त  हुए
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 सरकार  ने  कितने  आवेदन  पत्नें  को  स्वीकृति  दो  है  और  उबत  अवधि  के  दौरान  कितनी  वित्तीव  सहायता

 दी  ु

 आवेदन  पत्र
 स्वीकृति

 के  लिए  लम्बित  और

 इन्हें
 कब  तंक  स्वीकृति

 दे  दौ  जायेंगी  ?

 कल्याण  मंत्री  सीताराम  :

 घर्ष  प्राप्त  आवेदनों  की  संख्या

 1991-92  45

 1992-93  67

 1993-94  83

 नप्ध

 बर्च  स्वीकृत  आवेदनों  की  संस्वीकृत  राशि  लाऊ

 1991-92  28  62.49

 1992-93  33  86.84

 1993-94  39  137.74

 100_  280"

 36  आवेदन  लम्बित  59  आयेदनों  को  अस्वीकार  किया  गया

 लम्बित  पात्र  आवेदनों  पर  निधियों  की  उपलब्धता  तथा  संगठनों  और  राज्य  सरकार  से  जहां  कहीं  जरूरी

 हो  आवश्यक  सूचना/स्पष्टीकरण  प्राप्त  होगे  पर  वित्तीय  सहायता  हेतु  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  बिचार  किया

 ह

 फाइलों  का  गायब  होगा

 1721.  श्री  राजनाथ  सोगकर  शास्त्री  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  12  1994  के  हिन्दुस्‍्ताव  टाइम्स  में  आन  प्रेंडड  प्लाड  मिसि

 शौर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  कौ  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्‍या  इस  संबंध  में  कोई  जांच  कराई  गयी
 ।

 यदि  लो  उसका  क्या  निष्कर्ष  और

 (३)  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्‍या  कार्यवाही  की  गयी  है/करने  क्षा  विंचार  है  ?

 गुह  मंबालय  में  राज्य  मंत्री  एस  :  जी
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 और  राष्ट्रीय  राजधानी  राज्य  दिल्‍ली  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  तथ्यों  का  पता  लगाने

 के  लिए  जांच  की  गयी  जैसा  कि  माननीय  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  ने  निदेश  दिए

 मामला  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  में  विचाराधीन  जांच  रिपोर्ट  में  दो  कार्रवाईयां  प्रस्तावित  कौ  गयी

 0)  विवादित  भू-खण्ड  का  पुन:सोमांकत  :

 (i)  चूककर्ता  अधिकारी  के  खिलाफ  अनुशासनात्मक  कार्रवाई  शुरू

 चूककर्ता  अधिकारी  के  खिलाफ  उचित  अनुशासनात्मक  कार्रवाई  शुरू  करने  के  लिए  निदेश  जारी  कर

 दिए  गए

 कोयले  की  आपूर्ति

 1722.  श्री  बसुदेव  आद्यार्य  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एफ  सी०  आई०  जैसे  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  घटिया  कोयले  की  सम्लाई  के  लिए

 धनराशि  काट  कर  कोयले  की  कीमत  का  भुगतान  कर  रहे  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अजित  :  और  कोल  इंडिया  लि०  ईं०

 द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  सूचना  के  अनुसार  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  क ेउपभोक्ता  यथा  इस्पात  एवं  सी०  आई०

 में  उपभोक्ता  विधिल  कारणों  से  जिसमें  कोयले  की  गुणबता  में  गिरावट  भी  शाप्तिल  कोयला  मूल्य  में  कटौती

 करते  वर्ष  1993-94  के  दौरान  गुणवत्ता  में  गिरावट  के  कारण  की  गई  कटौती  सहित  कटौती  को  गई  कुल  राशि

 को  नीचे  दर्शाया  गया  है  :-

 कोयला  कंपनिया  विद्युत  क्षेत्र  इस्पात  क्षेत्र  एफ«  आई»

 गुणवत्ता  कटौती  गुणवत्ता  कथौती  गुणवत्ता

 की  गई  के  कारण  की  गई  के  कारण  की  गई  के  कारण

 कुल  राशि  की  गई  कुल  राशि  कौ  गई  कुल  राशि  की  गई

 कटौती  कटौती  कटौती  _
 1  2  3  4  5  6  7

 ईस्टर्न  36.23...  10.85  29.30  11.43  -  -

 (६

 सेंट्रल  28238  137.13  82.90  52.04  0.97  -

 लि०

 वेस्टर्न  कोलफील्द्स  98.26...  75.10  5.03  0.48  -  -

 लि०  को
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 _1.  2  3  4  5  6  7

 साउथ  ईस्टर्न  211.13  77.56  10.60  5.82  -  -

 कोल  फोल्ड्स

 ई०

 महानदी  79.13.  41.07  2386  44g  377

 भारत  कोकिंग  35109  2208.  14667  75  -

 कोल  लि०  को  को  ॥

 नार्दन  131.64  18.91  -  -  -  -

 नाथ  ईस्टर्न  -  -  046  ,.
 ८  5  -

 कोलफॉन्ड्स  ल्‍

 |

 जोड़  ,  18985  581
 ।  58149  29882  18600  12.13  -

 जनसंख्या  वृद्धि

 1723.  श्री  पंकज  चौधरी  :

 परोल  प्रेष  पूघल  ;

 श्रीमती  दीपिका  डोपीवाला
 :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  घर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  देश  में  राज्यवार/संघ  राज्पक्षेत्र-वार  जनसंख्या  वृद्धि  दर  क्या

 रही

 1994-95  के  लिए  वृद्धि  को  क्या  दर  निर्धारित  की  गई

 अत्यधिक  जनसंख्या  वृद्धि  के  बया  कारण  और

 स्थिर  वृद्धि  दर  को  प्राप्त  करने  तथा  जगसंख्या  नियंत्रण  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं/कदम  ठठामे  का

 विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी«  :  एक  विवरण

 संलग्न
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 वृद्धि  दर  के  लक्ष्य  वर्ष  दर  वर्ष  आधार  पर  निर्धारित  नहीं  किए  आठवीं  योजना  (1992-97)

 में  प्रतिवर्ष  1.78  प्रतिशत  की  वृद्धि  दर  की  बात  कही  गयी

 (n)  जनसंझया  की  उच्च  वृद्धि  दर  अनेक  पहलुओं  पर  आधारित  होती  है  जैसे  सामाजिक  रीति-रिवाज  तथा

 लड़के  की  महती  महिला  शिक्षु  परिवार  का  आर्थिक

 एक  कार्य  योजना  कार्यान्यत  की  जा  रही  इसमें  शामिल  हैं  कम  कार्यनिष्यादन  दशनि  वाले  क्षेत्रों

 के  लिए  एक  अलग  कार्यनीति  सूचना  शिक्षा  तथा  संचार  के  अधिकाधिक  गैर-सरकारी  संगठनों

 की  अधिकाधिक  लोगों  कौ  सक्रिय  भागीदारी

 विवरण

 1990,  1991  और  1992  के  दौरान  जनसंख्या  की  प्राकृतिक  वृद्धि  दर  पंजीयन  पद्धति

 प्राकृतिक  वृद्धि  दर

 राज्य/संघ  राज्यक्षेत्र  1990  1991

 _1  2  2१:
 बड़े  राज्य

 आंध्र  प्रदेश  1.63  1.53

 असम  192.  1.94  2.04

 बिहार  2.23  2.09

 ,
 2.14

 गुजरात  2.07  1.90  1.89

 हरियाणा  2.35  14  2.33

 कर्नाटक  1.99  1.79  1.78

 केश्ल  1.36  123  1.14

 मध्य  प्रदेश  2.45  2.20  2.20

 महाराष्ट्र  2.01  1.80  1.74

 उड़ीसा  1.83  1.60  1.61

 पंजाब  198  1.99  1.89

 राजस्थान  2.40  2.09  2.44

 तमिलनाडु  131  1.20  1.23

 उत्तर  प्रदेश  2.36  2.44  2.35

 परिचम
 जंगल  1.98  187  1.64
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 छोटे  राज्य

 हिमाचल  प्रदेश  अनुपलब्ध

 जम्मू  कश्मीर  2.35  अनुपलब्ध

 मणिपुर  2.40  2.36

 प्रेघालय  2.40  2.36

 गागालैंड  1.90  1.50

 सिक्किम  1.78  1.68

 त्रिपुरा  1.59  1.42

 अंडमान  निकोबार  1.69  1.74

 अरूणाचल  प्रदेश  1.44  0.93

 चंडीगढ़  2.69  0.93

 दादर  व  नगर  हवेली  2.69  1.84

 दिल्ली  0.89  0.93

 गोवा  0.89  0.93

 दइम्रण  व  दीव  1.94  224

 लक्षट्टीप  1.42  224

 चांडिघेरी  2.05  1.912०

 भारत  3.05

 ४  दाइरा  व  गगर  हवेलौ  में  कोई  शहरी  नमूता  नहीं

 ००.  अप्ू  व  कश्मीर  शामिल  नहीं

 ota:  कर्षिक  जन्म  और  मृत्यु  ररों  के  बीच  प्राप्त  हुए  अंतरों  पर  आधारित

 लोत  :  भारत-नपृगा  पंजीयन  पद्धति

 परिवार  कल्याण  कार्यक्रम

 प्रधान

 लिखित  उत्तर

 1.95

 0.73

 1.73

 1.89

 1.30

 1724.  श्री  बसंत  पवार  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  अनेक  जिलों  में  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  असंतोषजनक  प्रगति  हुई

 यदि  तो  क्या  इनमें  से  अधिकांश  जिलों  में  अल्पसंख्यक  जनसंख्या  का  बाहुल्य
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 यदि  हां,'तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  जाएंगे  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से  परिवार

 कल्याण  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  कम  कार्यनिष्पादन  वाले  90  जिलों  का  पता  लगाया  गया  है  और  यह  पहचान  1981

 की  जनगणना  के  आधार  पर  प्रति  एक  हजार  की  आबादी  पर  39  की  उच्च  जन्म  दर  होने  पर  आधारित  इनमें

 से  कुछ  जिलों  में  अल्पसंख्यक  लोगों  क्री  काफी  संख्या

 विश्व  बैंक  सहायता  प्राप्त  सामाजिक  सुरक्षा  नेट  योजना  के  अंतर्गत  बड़े  राज्यों  के जनांकिकीय  दृष्टि

 से  पिछड़े  90  जिलों  में  हर  जिले  में  पांच  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केद्रों  को  पिछले  दो  वर्षों  से  प्रति  प्राथमिक  स्वास्थ्य

 केद्र  प्रतिवर्ष  10.00  लाख  रुपये  की  दर  से  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  गई

 गीत  और  मादय  एकक

 1725.  साक्षीजी  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उत्तर  प्रदेश  में  गीत  और  नाट्य  एकक  कितने  हैं  और  ये  कहां-कहां  पर

 इनमें  से  प्रत्येक  एकक  ने  1993-94  के  दौरान  कितने  कार्यक्रम  प्रस्तुत

 क्या  इनमें  से  प्रत्येक  एकक  के  संबंध  में  जनता  की  प्रतिक्रिया  के  बारे  में  कोई  समीक्षा  की  गयी

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्यप्रंत्री  के  सिंह  :  गीत  एवं  नाटक  प्रभाग

 के  दो  कार्यालय  लखनऊ  तथा  नैनीताल  में  अवस्थित

 लखनऊ  केंद्र  तथा  नैनीताल  उपकेंद्र  ने  1993-94  के  दौसन  1864  तथा  144  कार्यक्रम  प्रस्तुत
 ह

 और  यद्यपि  इन  दोनों  कार्यालयों  की  बाबत  कोई  विशिष्ट  समीक्षा  नहीं  दी  गई  है  तथापि  भारतीय

 जनसंचार  संस्थान  ने  1993  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  चलाए  गए  सदभावना  समारोह  अभियान  के  प्रभाव  का  अध्ययन

 किया  था  जिसमें  गीत  व  नाटक  प्रभाग  ने  सक्रियं  रूप  से  भाग  लिया  इस  अध्यवन  से  पता  चला  कि  उक्त  अभियान

 के  दौरान  प्रस्तुत  किए  गए  कार्यक्रमों  की  प्रतिक्रिया  अच्छी  थी  और  श्रोताओं  ने  उसे  पसन्द  इस  अभियान

 ने  राष्ट्रीय  साम्प्रदायिक  स्थास्थ्य  व  परिवार  कल्याण  आदि  विषयों  पर  श्रोताओं  में  जागरूकता  पैदा

 करने  में  मदद  को



 डिसपोजेबल  सिरिंज

 श्री  एस  एम  लालजाग  वाशा  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 कौोगे  .

 क्या  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केद्रों  में  डिस्पोजेबल  सीर्रिजों  का  प्रयोग  महीं  किया  जा  रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  देशभर  के  सरकारी  अस्पतालों  में  केवल  डिसपोजेबल

 सिर्रिणों  का  ही  प्रयोग  किया  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी  :  से  प्राथमिक

 स्वास्थ्य  केद्रों  का  रख-श्खाब  राज्यों/संघ  राज्पक्षेत्रों  द्वारा  किया  जाता  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  कार्यक्रमों  के  संबंध  में

 डिस्पोजेबल  सुझयां  प्रदान  की  जाती  जहां  तक  राज्यों  द्वारा  प्रदान  को  जाने  वाली  सेवाओं  का  संबंध  यह  निर्णय

 करना  उनका  काम  है  कि  इस  संबंध  में  इसे  कैसे  अमल  में  लाया

 फर्जी  नियुक्ति  पत्र

 श्री  बृजभूषण  शरण  सिंह  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  सीमा  सुरक्षा  बल  में  भर्ती  क ेलिए  जारी  किए  जा  रहे  फर्जी  नियुक्त  पत्रों  की जानकारी

 क्या  हाल  ही  में  फर्जी  नियुक्ति  पत्र  रखने  वाले  किसी  ध्यक्ति  को  गिरफ्तार  किया  गया

 क्‍या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  जांच  करायी  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  परिणाम  निकले  ?

 गुह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राजेश  :  से  सीमा  सुरक्षा  बल  में  कास्टेबलों

 की  भर्ती  के  लिए  दलालों  द्वारा  जारी  किए  गए  जाली  नियुवित  पत्रों  के मामले  जानकारी  में  आए  और  जब  कभी

 दैसे  मामलों  या  सीमा  सुरक्षा  बल  में  भर्ती  के  लिए  प्रयोजक  पत्रों  का  पता  लगता  है  तो  आपराधिक  मामले  दर्ज  करने

 के  लिए  जरूरी  कदम  उठाए  जाते  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  नई  दिल्‍ली  में  दो  मामले  दर्ज  किए  हैं  और  हाल  ही

 में  एक  और  मामला  नई  दिल्‍ली  में  दर्ज  किया  दिल्‍ली  पुलिस  ने  जाली  प्रमाणपत्रਂ

 जारी  करने  के  लिए  एक  व्यक्ति  को  गिरफ्तार  किया
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 आंसू  गैस  का  उत्पादन

 श्री  अनंतराज  देशभुख  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बंताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि

 )  आसू  गैस  के  गोलों  का  निर्माण  करने  वाली  एफ७  अकादमी  के  टेनकपुर  की  उत्पादन

 क्षमता  कितनी

 कया  इस  एकक  की  उत्पादन  क्षमता  देश  की  पुलिस  बलों  को  आवश्यकताओं  को  पूरा  करते  में  पर्याप्त

 और

 यदि  तो  उत्पादन  क्षमता  को  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 गुह  मंत्रालय  में  राज्य  घंत्री  राजेश  :  अश्ुगैस  के  80,000  गोले

 अश्रुगैस  के  गोलों  की  उत्पादन  क्षमता  से  अधिक

 (7)  सीमा  सुरक्षा  बल  से  कहा  गया  है  कि  वे  वर्तमान  क्षमता  में  वृद्धि  पर  विचार  करने  की  दृष्टि  से  इस

 परियोजना  का  पुनः  मूल्यांकन

 कृष्ठ  रोग  का  उन्मूलग

 1729.  मेजर  जनरल  भुवन  अन्दर  खंडूरी  :

 श्री  जगजीत  सिंह  बरार  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिजार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  1994  में  हनोई  में  आयोजित  कुष्ठ  रोग  उन्मूलन  संबंधी  अंतर्राष्ट्रीय  सम्मेलन  में  भारत

 ने  भाग  लिया

 सम्मेलन  में  की  गई  चर्चा/घोषणा  की  मुख्य  विशेषताएं  क्या

 क्‍या  भारत  सरकार  को  इस  रोग  से  बुरी  तरह  प्रभावित  क्षेत्र  के  रूप  में  पहचान  की  गई

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  पर  क्या  अनुवर्ती  कार्यवाही  कौ  है

 क्या  सरकार  को  उत्तर  प्रदेश  में  गढ़वाल  मंडल  के  कुछ  क्षेत्रों  में  अधिक  प्रतिशत  से  कुष्ठ  रोग  होने

 को  जानकारी  और

 यदि  तो  गढ़वाल  मंडल  में  कुष्ठ  रोग  की  उपचार  तथा  उन्मूलग  करने  के  लिए  क्या  विशेष

 कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और

 सम्मेलन  में  की  गई  हनोई  घोषणा  की  एक  प्रति  विवरण  के  रूप  में  संलग्न

 और  अनुमान  है  कि  विश्व  के  कुल  पंजीकृत  कुष्ठ  रोगियों  में  से  60  प्रतिशत  रोगी  भारत  में

 सन्‌  2000  ईसबी  तक  इस  रोग  को  समाप्त  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  कुष्ठ  उन्मूलन  कार्यक्रम  शुरू  किया  गया  था

 जो  कि  शत-प्रतिशत  केन्द्रीय  प्रायोजित  कार्यक्रम
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 व  1916  लिखित  उत्तर

 अब  तक  कार्यक्रम  के  प्रभावशाली  कार्यान्वयन  से  रोगियों  की  संख्या  जो  1981  में  4  मिलियन  थी  से  घटकर

 1944  के  अंत  तक  0.91  मिलियन  हो  गई  इस  कार्यक्रम  में  वर्तमान  वर्ष  के  अंत  तक  सभी  जिलों

 में  बहु-औषध  उपचार  धिरेषी  सेवाएं  पहुंचाने  का  घिचार

 और  गढ़वाल  क्षेत्र  में  उत्तकाशी  a)  उत्तर  प्रदेश  में  उच्च  स्थानिकमारी  वाला  जिला

 निर्धारित  किया  गया  इस  क्षेत्र  में  संभी  जिलों  को  बहुऔषध  सेवाओं  के  अंतर्गत  कवर  किया  गया  है

 तथा  संबंधित  जिला  कुष्ठ  सोसायटियों  को  कुष्ठ  रोगियों  के  चिकित्सा  प्रबंध  के  लिए  पर्याप्त  धन  भी  दिया  गया

 विवरण

 हनोई  घोषणा

 विगतनाम  में  4  से  7  1994  को  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  की  पहल  पर  आयोजित  कुष्ठ  निवारण

 पर  अंतर्राष्ट्रीय  सम्मेलन  में  भाग  लेने  वाले  को  :

 1.  प्रत्याह्वान  करते  हैं  याद  है  कि  मई  1991  में  आयोजित  विश्व  स्वास्थ्य  सभा  में  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन

 के  सदस्य  देशों  ने  ए०  44.9  संकल्प  में  2000  ईसवी  तक  जम  स्वास्थ्य  समस्या  के  रूप  में

 सारे  विश्व  में  कुष्ठ  निवारण  के  लिए  बहु-औषध  उपचार  और  रोगियों  का  पता  लगाने  समेत  सभी  नियंत्रण  उपाय

 जारी  रखनेਂ  को  अपनी  वचगबद्धता  कौ  घोषणा  की  निवारण  से  तात्पर्य  व्याप्ति  दर  को  घटाकर  प्रति  1000

 जनसंख्या  पर  एक  तक  लागाਂ

 2.  हम  मानते  हैं  कि  बहु-औषध  उपचार  जो  कुष्ठ  रोधी  औषधों  का  सम्मिश्रण  है  जैसा  कि  विश्व  स्वास्थ्य

 संगठन  ने  सिफारिश  की  मानव  जाति  कौ  हजारों  वर्ष  पुरानी  महाविपत्ति  पर  पियंत्रण  करने  के  लिए  एक  अतुल्य

 अवसर

 3.  स्वीकार  करते  हैं  कि अब  तक  कौ  गई  उत्साहबर्धक्र  प्रगति  के  बावजूद  अभी  अधिक  गहन  और  लगातार

 प्रयास  किये  जाते  आवश्यक  हैं  तांकि  लक्ष्य  की  तारीख  तक  इसका  निवारण  हो  सके  और  कुष्ठ  के  क्षेत्र  में  कार्यरत

 राष्ट्रीय  अंतर्राष्ट्रीय  दाता  राष्ट्रीय  और  अंतर्राष्ट्रीय  गैर-सरकारी  संगठन  और  स्वास्थ्य

 व्यवसायी  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  वचनवद्ध

 4.  घिंता  व्यक्त  करते  हैं  कि  रोग  के  व्याप्ता  में  कमी  लाने  में  बहु-औषध  उपचार  द्वारा  पहले  प्राप्त  आरंभिक

 सफलताओं  को  देखते  हुए  कुछ  प्राधिकारी  अपनी  निगरानी  में  ढील  कर  सकते

 5.  कुष्ठ  रोग  के  उन्मूलन  के  लिए  विश्वजनील  नीति  का  अनुसपर्थन  करते  हैं  तथा  बहु-औषभ  उपचार  का

 अभी  तक  जिन  क्षेत्रों  एवं  लोगों  को  अभी  तक  लाभ  नहीं  हुआ  है  उन  पर  ध्यान  देते  समय  लचीला  दृष्टिकोण  अपनाने

 की  आवश्यकता  पर  बल  देते

 6.  सर्भी  संबंधित  व्यक्तियों  से  अनुगेध  करते  हैं  कि  :
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 -  उन्यूलन  लक्ष्य  के  समर्थन  में  तथा  उन्मूलन  पश्च  चरण  की  तैयारी  में  राजनीतिक  वित्तीय  और  सामाजिक

 प्रतिबद्धता  को  बराबर  समर्थन  देकर  और  स्वास्थ्य  शिक्षा  प्रयासों  के  जरिए  सामुदायिक  क्रिमाशौलता  को  बढ़ावा

 -  सभी  स्थानिकमारी  वाले  क्षेत्रों  में  केस  का  पता  लगाने  और  बहु-औषध  कंपौण  को  सं्ोच्च

 स्तर  तक  बढ़ाने  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता

 -  राष्ट्रीय  क्षमताओं  को  मद॒ढ़  करें  ताकि  व्याप्तता  में  निरंतर  कमी  हो  और  उम्मूलम  में  होगे  बाली  प्रगति

 चर  प्रभावी  निगरानी  रखी  जा

 -  अतिरिक्त  संसाधनों  को  जुटाएं  तथा  मौजूदा  संसाधनों  के  उपयोग  को  भी  समान्वित  करें  ताकि  समय  पर

 उन्मूलन  लक्ष्य  की  प्राप्ति  की  जा

 -  यह  सुनिश्चित  करें  कि विकलांगता  का  निबारण  और  कुष्ठ  रोग  उन्मूलन  कार्यक्रमों  का  एक  अंतरंग

 हिस्सा  बने  ताकि  सभी  कुष्ठ  रोगियों  का  पुनर्वास  किया  जा  सके  और  उनके  समुदायों  में  उन्हें  पुनः  शामिल  किया

 जा

 7.  हम  वर्ष  2000  तक  जन  स्वास्थ्य  समस्या  के  रूप  में  कुष्ठ  रोग  के  उन्मूलन  के  लिए  विश्वजनीत  कार्य

 योजना  के  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  के  लिए  कार्यरत  सभी  सरकारों  एवं  एजेंलियों  की  मिकंह  भागीदारी  में  कार्यान्वयन

 की  संस्तुति  करते

 भेजा  गया  शिष्टमंडल

 1730.  श्री  जनार्दन  भिश्न  :  क्‍या  गुष्द  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  पाकिस्तान  को  खुफिया  ऐजेन्सी  इन्टर  सर्विपिज  इन्टेलीजेंस

 एस«  ने  नेपाल  के  सीमावर्ती  उत्तर  प्रदेश  के  जिलों  में  आतंक  फैलाने  के  उद्देश्य  से  काठमाण्डू  को

 अपना  केद्द  बनाया

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  मामले  की  जांय  हेतु  उनके  मंत्रालय  का  एक  उच्च  स्तरीय  शिष्टमडल

 11  जनवरी  से  14  1994  के  बीच  काठमाण्डू  भेजा

 यदि  तो  क्या  उक्त  शिष्टंडल  ने  अपनी  रिपोर्ट  सरकार  को  दे  दी

 यदि  तो  शिष्टपंडल  द्वारा  की  गई  मुख्य  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या

 इस  संबंध  में  क्‍या  अनुवर्ती  कार्ययाही  की  जा  रही  और

 यदि  तो  सरकार  को  यह  रिपोर्ट  कब  तक  सौंप  दी  जाएगी  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  सरकार  को  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  हैं  कि  पाक

 आई०  एस०  आई  काठमाण्ड्टू  का  प्रयोग  भारत  के  विरुद्ध  लक्षित  गतिविधियों  के  लिए  कर  रहा
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 उत्तर सनक बी  ला
 से  मित्र  पड़ौसी  देश  के  साथ  हमारे  सहयोग  के  एक  भाग  के  रूप  में  आपसी  हितों  के  मामलों

 में  विभिन्‍न  स्तरों  पर  बातचीत  कौ  जाती  इस  प्रक्रिया  के  एक  भाग  के  रूप  में  सतत्‌  आधार  पर  सहयोग  को

 बढ़ाने  क ेलिए  आपसी  हित  के  क्षेत्रों  में  और  संबंधित  मुद्दों  पर विचारों  का  आदान-प्रदान  करने  के  लिए  इस  मंत्रालय

 के  एक  सरकारी  प्रतिनिधि  मंडल  ने  1994  में  काठमाण्डू  का  दौरा  किया

 राष्ट्रीय  जल  प्रबन्ध  योजनाएं

 1731.  श्री  शोभनाद्रीश्वर  राव  वाड्डे  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राष्ट्रीय  जल  प्रबन्ध  योजना  के
 अन्तर्गत  आन्ध्र  प्रदेश  में  कार्यान्वयन  हेतु  किसी

 सिंचाई  परियोजना  को  स्वीकृति  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उक्त  परियोजना  से  कितनी  कृषि  भूमि  की  सिंचाई  को

 और

 केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  परियोजना  के  लिए  कितनी  धनराशि  नियत  की  है  ?

 शहरी  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंप्री  तथा  जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के«

 :  से  आंध्र  प्रदेश  में  क्रियाअयन  के  लिए  राष्ट्रीय  जल  प्रबंध  परियोजना  के  अंतर्गत  भारत  द्वारा

 10  ठप  परियोजनाएं  अनुमोदित  की  गयी  इन  योजनाओं  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :

 क्रम  उप-परियोजना  राष्ट्रीय  3/94  तक
 का  भाम  प्रबन्ध  कमान  अनुमानित  संचयी  व्यय

 परियेाजना  क्षेत्र  लागत
 में  शामिल  करने

 की  तारीख

 ह्  2  3  4  5
 ही  या  6

 निवेश  घटक

 1.  थांडवा  12/87  23  51.1  51.9

 2.  पूसी  5/90  13  33.4  30.8

 3.  दिन्दी  3/90  7  16.4  14.6

 4...  भेरवानीथिप्पा  3/90  5  12.1  5.7

 5.  अपर  पेलार  5/90  4  9.9  8.7

 6.  आरडीएस  7/88  25  614  28.8

 7...  मैलवरम  9/90  30  75.6  419
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 2  3  4  5  6

 8.  के  नहर  3/92  243  89.4  2.7

 9.  टीबीपी  एलएलसी  3/92  a  33.2  2.0

 कुल जोड़  निजामसागर  ३/92  94  230.5  390

 उप  जोड़  243  2

 इंजीनियरी  और  प्रशासन  -  32.3

 कुल  जोड़
 +

 243 __ 23. 7७०  _
 25%

 दूरदर्शन  का  मैट्रो  2

 श्री  रामेश्वर  पाटीदार  :

 श्रीमती  भावना  चिजालिया  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  दिल्‍ली  दरदर्शन  के  मैट्रो  चैनल  2)  को  चलाने  के  लिए  कोई  नीति  बनायी

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्यपंत्री  सिंह  :  और

 के  आउसਂ  निर्ितियों  स्पो्ततशिप  कॉमिशनिंग  रायल्टी

 तथा  अभिप्रहण  के  जरिए  हासिल  किए  जा  रहे

 परिवहन  एजेंसियां

 रीता  वर्मा  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  कोरकिंग  कोल  लिमिटेड  में  कोयले  कौ  छुलाई  के  कार्य  में  कितनी  निजी  परिवहन

 सहकारी  समितियां  और  भूतपूर्व-सैनिकों  की  समितियां  कार्यरत

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कोयले  की  दुलाई  पर  प्रतिवर्ष  कितना  खर्च  फिया

 क्‍या  इन  ठेकेदारों  ट्वारा  रेलवे  साइडिंगों  पर  उचित  समय  पर  कोयला  उपलब्ध  कर  दिया  जाता

 यदि तो इसके क्‍या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए (४) क्या उन ठेकेदारों की अकर्मण्यता के कारण रेलवे को विलम्ब शुल्क देना पड़ा और यदि तो इस संबंध में क्या कार्यवाही को गई है ?
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 झौबला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अजित  :  भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड

 ट्वारा  नियोजित  कौ  गई  परिवहन  एजेन्सियों  कौ  संछया  नीचे  दी  मई  है  :-

 भिज्ञी  परिवहन  एजेन्सियों  की  संख्या  6

 जिला  प्रशाप्तन  द्वारा  प्रायोजित  मागरिक

 सरकारों  शमितियों  की  संख्या  2

 भूतपूर्व  सैमिकों  की  कम्पनियों  की  संख्या  9

 भूतपूर्व  शैिकों  कौ  सहकारी  समितियों  को  संख्या  1

 जोड़  जा

 (७)  पिछले  तौन  घर्षों  के  दौरान  कोयले  के  परिवहन  पर  हुए  व्यय  को नीचे दिया  गया  है  :-

 जर्द  राशि  रुपए

 1991-92  1267.66

 1992-93  2017.00

 1993-94  2778.87

 1)  से  Cet)  संविदाकता  कौ  कोयले  के  संजिदा  के  अनुसार  रेलवे  साइड्िंग  पर  कोयला  उपलब्ध

 किया  जाता  उनके  किंती  भी  तरह  की  विफलता  के  लिए  उन्हें  दष्डित  किया  जाता  जो  कि  उनके  बिलों

 में  कटौती  करके  किया  जाता  है  और  उनसे  रैलवै  ट्रॉश  लगाए  गए  डैमरेज  प्रभारों  की  सीमा  तक  दण्डस्वरूप  क्षतिपूर्ति

 की  जाती

 आक्राशवाणी  और  दूरदर्शन  केन्द्र

 1754.  श्री  खोलग  शा  जांगड़े  !  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  के  बिलासपुर  स्थित  आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  केन्द्रों  का  प्रसारण  क्षेत्र  कितना

 क्या  इन  केन्द्रों  के  दर्जा  बढ़ाएं  जाने  संबंधी  कोई  योजना  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  बिलासपुर  स्थित  रिले  केद्ध  को  स्वतंत्र  केद्र  के  रूप  में  परिबर्तित  करने  का

 9,

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 बिलासपुर  स्थित  आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  केन्द्रों  मे ंकितने  कर्मचारी  कार्यरत  और

 क्या  कर्मचारियों  की  यह  संख्या  पर्याप्त  है  और  इनमें  से  स्थानीय  कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी



 लिखित  उत्तर  ।  4  अगस्तु  1994

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह  :  आकाशवाणी

 मध्य  प्रदेश  60  मीਂ  क्षेत्र  व्यास  को  कवर  करता  है  जबकि  दूरदर्शन  ट्रांसपीटर  की
 परिधि  सीमावर्ती  क्षेत्रों  सहित

 25  कौ

 से  आकाशवाणी/टी-  ट्रांसमीटर  की  शक्ति  के  उन्नयन  अथवा  दूरदर्शन  के  रिले  केद्र  को

 पूर्ण  सुसज्जित  केन्द्र  के  रूप  में  परिवर्तित  करने  की  वर्तमान  में  कोई  अनुमोदित  स्कीम  नहीं  तथापि

 मध्य  प्रदेश  स्थित  ट्रांसमीटर  टॉवर  की  ऊंचाई  को  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  जिसके  पूरा  होने  पर  जिले  की

 कथरेज  में  सुधार  होने  की  आशा

 बिलासपुर  स्थित  आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  में  कार्यरत  कर्मचारियों  की  संख्या  क्रमशः  27

 तथा  13

 (8)  दूरदर्शन  बिलासपुर  में  6  स्थानीय  कर्मचारी  हैं  जबकि  आकाशबाणी  में  स्थानीय  भर्ती

 प्रमुखतः  समूह  पदों  पर

 सिंचाई  परियोजनाएं
 1735.  श्री  सोमजीभाई  डामोर

 :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  महाराष्ट्र  की सिंचाई  परियोजनाओं  के  लिए  विदेशी  सहायता  पाने  का  कोई  प्रस्ताव  स्वीकृति  हेतु
 केद्र  सरकार  के  पास  लंबित  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वह  कब  से  लंबित  है  और  इसके  कया  कारण  और

 इसे  कब  तक  स्वीकति  दे  दी  जायेगी  ?

 शहरी  थिकास  में  राज्य  मंत्री  तथा  जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी७

 :
 सिंचाई  परियोजनाओं  हेतु  बाह्य  सहायता  प्राप्त  करने  के  संबंध  में  महाराष्ट्र  सरकार  का  कोई

 प्रस्ताव  केन्द्र  सरकार  के  पास  लम्बित  नहीं

 से  प्रश्न  नहीं

 मोतियाबिन्द
 1736.  श्री  राम  छूपाल  यादव  .;

 श्री  लाल  बाबू  राय  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  देश  में  विशेष  तौर  पर  बिहार  में  अंधेपन  का  मूल  कारण  मोतियाबिन्दर
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या :

 क्या  मोतियाबिन्द  के  मरीजों  का आकलन  करने  हेतु  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया

 194



 13  1916  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  परिणाम  और  ु

 (७)  मोतियाबिन्द  पर  काबू  पाते  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  उठाए  जाएंगे  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 से  1989  में  किए  गए  एक  सर्वेक्षण  के  अनुसार  बिहार  राज्य  में  दृष्टिहोनता  की  व्यवस्था

 1.49  प्रतिशत  की  राष्ट्रीय  औसत  के  मुकाबले  1.28  प्रतिशत  मोतियाबिन्द  के  कारण  दृष्टिहीतता  लगभग  80

 प्रतिशत
 हु

 (४)  राष्ट्रीय  दृष्टिहीनता  नियंत्रण  कार्यक्रम  के  अधीन  मोतियाबिन्द  के  ऑपरेशन  जिला  मोबाइल

 केन्द्रीय  भोबाइल  जिला  मेडिकल  क्षेत्रीय  नेत्र  विज्ञान  संस्थानों  तथा  अनेक  स्वैच्छिक

 संगठनों  द्वारा  किए  जा  रहे  दूर-दराज के  क्षेत्रों  मे ंमोतियाबिन्द  शल्य  चिकित्सा  करने  हेतु  सरकारी  और  गैर-सरकारी

 संगठमों  दोनों  द्वारा  नेत्र  शिविरों  का आयोजन  किया  जा  रहा  मोतियाबि-द  शल्यचिकित्सा  के  लिए  सेवाओं  में

 वृद्धि  करे  हेतु  अनेक  जिला  दृष्टिहीनता  नियंत्रण  सोसायटियां  स्थापित  की  गई

 महिलाओं  में  एड्स  का  प्रसार

 1737.  श्री  रवि  राय  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ..  क्‍या  सरकार  का  ध्यान  13  1994  के  में  स्प्रेडिंग  फास्टर  अमंग

 शीर्षक  के  अन्शर्गत  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 देश  में  महिलाओं  में  इस  बीमारी  के  तीर  प्रसार  को  रोकने  के  लिए  बया  कदम  उठाए  गए  हैं/ठठाए

 जाने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी  :  तथापि

 रिपोर्ट  12  1994  के  स्टेट्मैंन  में  प्रकाशित  हुई

 इतरलिंग  मैथुन  से  संचालित  होने  वाले  संक्रमणों  का  अनुपात  बढ़  गया  है  जिससे  संक्रमित  महिल

 के  अनुपात  में  वृद्धि  हो  गयी
 ह

 आरंभ  किए  जा  रहे  सामान्य  जागरूकता  अभिवान  के  अलावा  आई०  बी  एड्स  निवारण  एवं

 नियंत्रण  संबंधी  उपाय  मौजूदा  स्वास्थ्य  परिचर्या  प्रणाली  में  शामिल  किए  जा  रहे  हैं  और  एच  आई०  वी-/एड्स/एस-

 टी०  डी०  सेवाओं  को  मातृ  शिशु  स्वास्थ्य/परिवार  कल्याण  सेवाओं  में  जोड़ने  पर  विशेष  ध्यान  दिया  जा  रहा

 एम»  डी«  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जगजातियों  का  आरक्षण

 1738.  श्री  राम  विलास  पासवान  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परियार  ऋलथाण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  एफ  डी०  तथा  स्तातकोशर  पादयक्रमों  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  प्रत्याशियों

 के  लिए  सीटों  के  आरक्षण  की  व्यवस्था  गत  दो  वर्षों  से समाप्त  कर  दी  गई
 195



 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 (7)  क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  प्रत्याशियों  के  लिए  सीटों  के आरक्षण  की  व्यवस्था  फिर  से  शुरू  करने

 का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  सी  :

 से  प्रश्न  नहीं

 आयुर्वेदिक  औषधियां

 1739.  परशुराम  गंगवार  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  नई  दिल्ली  में  आयुर्वेदिक  और  आधुतिक  औषधियों

 पर  अनुसंधान  कार्य  को  बढ़ावा  देंगे  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्पाण  मंत्रालय  पें  राज्य  मंत्री  सी०  :  और  अखिल  *

 भारतीय  आयुर्विज्ञान  जो  एक  स्वायत्तशासी  मिकाय  का  विभिन्न  आयुर्वेदिक  औषधों  के  सक्रिय  सिद्धान्तों

 का  पता  लगाने  और  विभिन्‍न  बीमारियों  के  उपचार  में  उनकी  चिकित्सीय  क्षमता  का  अध्ययन  करने  हेतु  संधुक्त  रूप

 से  आयुर्वेदिक  और  आधुनिक  औषधों  पर  अनुसंधान  कार्य  को  बढ़ावा  देने  का  प्रस्ताव

 ज्रिपुरा  में  हुनर  लाइन  परमिट

 1740.  श्री  चित्त  बसु  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  से  प्रिपुरा  सरकार  ने  राज्य  के  स्वायत्त  जिला  परिषद  के  क्षेत्रों  में  लाइन
 परमिट  प्रणालीਂ  शुरू  करने  का  आग्रह  किया  और

 यदि  तो  केद्रीय  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  जी

 इस  समय  भारत  सरकार  की  अवधारणा  पूर्वोत्तर  राज्यों  को  खोलने  को  प्रोत्साहित  करना  है  ताकि  क्षेत्र
 में  पर्यटन  और  निवेश  को  बढ़ाया  जा
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 सिंगरेनी  कोयला  खान

 1741.  श्री  वेंकटेश्वर  राज  :

 श्री  बोल्ला  बुल्ली  गणय्या  :

 श्री  सुल्तान  सलाउद्दीन  ओवेसी  :

 श्री  एम  बी०  एस*  मूर्ति  :

 क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सिंगरेनी  कोयला  खान  ने  रामागुंडम  स्थित  राष्ट्रीय  ताप  बिजली  निगम  को  बिना  किसी  बाधा  के

 कोयला  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  वर्ष  1993-94  के  दौरान  कुल  कितनी  मात्रा  में  कोयले  की  सप्लाई  की

 किस  सीमा  तक  यह  मांग  से  कम  और
 -

 कया  सिंगरेती  कोयला  खान  ने  रामागुंडम  स्थित  राष्ट्रीय  ताप  बिजलीघर  को  कोयले  को  पूरी  मात्रा  की

 सप्लाई  करने  का  आश्वासन  दिया  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अजित  :  से  सिंगरेनी  कोलियरीज  कंपनी  लिमिटेड

 को०  क॑  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  सूचना  के  अनुसार  केंद्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  बि०  द्वारा  आंकलित

 कोयले  की  कुल  मांग  तथा  वर्ष  1993-94  के  दौसन  राष्ट्रीय  तापीय  विद्युत  निगम  रामागुंडम  को  की

 शई  आपूर्ति  नीचे  की  गई  है  :-

 टन

 प्रा«  द्वारा  आपूर्ति  प्रतिशत  संतोषप्रदता

 आंकलित  मांग
 ह

 एल०  टी०  पी०  सी०

 रामागुंडम  86.10  92.63  108

 उपर्युक्त  आंकड़ों  से  यह  ज्ञात  होता  है  कि  वर्ष  1993-94  के  दौरान  कोयले  कौ  आपूर्ति  इस  विद्युत  गृह

 के  लिये  आंकलित  मांग  से  कहीं  अधिक  वर्ष  1994-95  के  दौरान  भी  एन०  टी  पी«  सी०  रामागुंडम  को  उसकी

 आवश्यकताओं  के  अनुरूप  कोयले  की  आपूर्ति  किए  जाने  के  सभी  प्रयास  किए  जा  रहे

 नमक  पर  प्रतिबन्ध

 1742.  श्री  धर्मण्णा  मॉडय्या  सादुल  :

 श्री  गोविन्दराः  निकाम  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कई  राज्यों  ने नमक  की  बिक्री  पर  पूर्णरूप  से  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाया
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 यदि  तो  इसके  कया  कारण  और

 (n)  केवल  आयोडीनयुक्त  नमक  की  बिक्री  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जाने

 का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  सी०  :  छह  राज्यों  और

 2  संघ  राज्यक्षेत्रों  न ेअभी  साधारण  नमक  की  बिक्री  पर  पूर्ण  रूप  से  प्रतिबंध  नहीं  लगाया

 इस  संबंध  में  केद्ध  सरकार  के  पास  स्पष्ट  जानकारी  नहीं

 केद्रीय  सरकार  आयौंडीनरहित  नमक  की  बिक्री  पर  प्रतिबंध  लगाने  के  लिए  राज्य/संघ  राज्यक्षेत्र  सरकारों

 को  राजी  करने  हेतु  सतत  प्रयास  कर  रही

 तम्बाकू  से  संबंधित  श्ीम्शरियां

 1743.  उप्मारेद्ि  वेंकटेस्वरलु  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः
 ह

 क्या  भारतीय  आयुर्विज्ञान  अनुसंधान  परिषद  ने  तम्बाकू  से  संबंधित  बीमारियों  के  इलाज  पर  होने  वाले

 वार्षिक  खर्च  के  संबंध  में  अध्ययन  पूरा  कर  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  इन  बीमारियों  की  रोकथाम  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  :  और  (5)  तम्बाक्‌

 संबंधी  बीमारी  की  उपचार  लागतों  के  अनुमान  के  बारे  में  परिषद  से  चल  रहे  अध्ययन  में  आंकड़ा  संग्रह  कार्य  दिसम्बर

 1994  तक  पूरा  किए  जाने  की  योजना

 तम्बाकू  के  सेवन  के  नुकसानदायक  प्रभावों  के  बारे  में  लोगों  को  शिक्षित  करने  के  लिए  कदम

 गए  राष्ट्रीय  कैंसर  नियंत्रण  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  राण्य  सरकारों  मेडिकल  कालेजों/अस्पतालों  तथा  स्वैच्छिक  संगठनों

 को  सहायता  भी  दी  जाती

 सिंचाई  परियोजनाएं
 1744.  श्री  गोप्री  नाथ  गजपति  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  सिंचाई  परियोजनाएं  लागू  करने  के  लिए  कितनी  धनराशि  की  बाह्य  सहायता  प्राप्त  हुई
 जिन  सिंचाई  परियोजनाओं  को  बाह्य  सहायता  दी  गई  है  उनका  ब्यौरा  क्या

 इन  परियोजनाओं  की  सिंचाई  संभाव्यता  क्या  और

 इन  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  के  कार्य  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 शहर  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के«

 :
 से  उड़ीसा  में  अब  तक  पूरी  की  गई  और  इस  समय  निर्माणाधीन  बाह्य  सहायता  प्राप्त  परियोजनाओं

 का  ब्यौरा  दशने  वाला  विवरण  संलग्न
 198
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 लिबितउत्त  ८:  ७  9
 4

 अगस्त  1994

 दिल्‍ली  में  हिरासत  में  हुए  बलात्कार

 1745.  श्री  हरिन  पाठक  :  क्या  गृड्ड  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  तीन  महीनों  के  दौरान  दिल्ली  में  हिरासत  में  हुई  बलात्कार  की  संख्या  और  ब्यौरा  क्या  और

 प्रत्येक  मामले  में  दोषी  पाए  गए  व्यक्तियों  क ेखिलाफ  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 गृह  मंब्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और  राष्ट्रीय  राजधानी  दिल्ली

 सरकार  ने  सूचित  किया  कि  दिल्ली  में  1.4.1994  से  30.6.1994  तक  की  अवधि  के  दौरान  हिरासत  में  बलात्कार

 के  किसी  मामले  की  सूचना  नहीं

 भहाराष्ट्र  मे ंआकाशवाणी  केद्धों  का  दर्जा  बढ़ाना

 1746.  श्री  दत्ता  मेघे  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 कया  सरकार  का  विचार  महाराष्ट्र  मे ंआकाशवाणी  केन्द्रों  का  दर्जा  बढ़ाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरां  क्‍या

 (7)  क्या  राज्य  में  नए  आकाशवाणी  केद्धों  की  स्थापना  की  कोई  मांग  की  गयी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह  :  और

 आकाशवाणी  के  पास  महाराष्ट्र  प्रदेश  के  केंद्रों  के  उन्नयन  की  निम्नलिखित  योजनाएं  हैं  :-

 ()  बंबई  स्थित  10  कि०  वा०  शार्ट  बेव  ट्रांसपीटर  का  50  कि०  वाट  में

 (४)  परमती  स्थित  अनुषंगी  केंद्र  का  पूर्णागी  रेडियो  केंद्र  में

 (ili)  परभनी  स्थित  10  मीडियम  बेव  ट्रांसपीटर  का  20  शक्ति  में

 और  महाराष्ट्र  क ेअमराबती  तथा  सिंधुदुर्ग  जिला  के  मलवान  में  नए

 आकाशवाणी  केंद्रों  की  स्थापना  हेतु  विधिन  क्षेत्रों  से  मांगें  आई

 स्वास्थ्य  रक्षा  कार्यक्रम

 1747.  श्री  सूरजभानु  सोलंकी  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  स्वास्थ्य  रक्षा  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  हेतु  कोई  विताय

 सहायता  प्रदान  की  और

 यदि  तो  गत  तीन  वर्ष  के  दौरान  प्रति  वर्ष  प्रदान  की  गई  धनराशि  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  :



 23  श्रावण  9 9  9 घ  9  आझ: ॥ _—_ _  9  लझ  लिखित  उत्तर

 Cla)  पिएले  तौभ  धर्षों  के  रौषाभ  तण्य  कौ  प्रमुख  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  कार्यक्रमों  के  संबंध

 में  दिए  गए  धन  का  व्यौरा  भौचे  रिया  है  |--

 रुपयों
 _ aa

 9-9 ___  र  ल्‍2१३  १  9-७  १ 92-93  93-94

 (1)  राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलग  कार्यक्रम  922.94  1203.13  1840.65

 (2)  राष्ट्रीय  छुष्ठ  उन्मूलन  कार्यक्रम  208.62  199.00  180.39

 (3)  राष्ट्रीय  क्षयरोग  निदंत्रण  कार्यक्रम  115.00  280.00  350.00

 (4)  क्तट्टीप  पृष्ठिहौनता  विष  कार्यक्रम  99.70  130.62  116.43

 (5)  त्तद्लौष  एड्स  निमं्रश  कार्यक्रा  ४  बन  50.55  62.29

 कुल  1346.26  1863.30  2549.76

 (6)  चरिवार  ऋल्याण  कार्यक्रम  $834.65  7425.04  9779.89
 a

 अयह  कार्यक्रम  1992-93  मैं  शुकू  क्विया  गया

 आकफाशताणी  केन्द्रों  का  दर्जा  बढ़ाना

 1748,  क्री  डदयसिहराण  गायक्बाड़  ;  क्या  सूचना  और  प्रसारपा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1993  को  दौतन  और  1994  तक  आकाशवाणी  केन्रों  का  दर्जा  बढ़ाया  गया

 यदि  तो  राज्यवार  और  संघ  राज्य  क्षेत्रवार  में  कहां-कहां

 क्‍या  सरकार  का  विचार  1994  की  शेष  अवधि  तथा  1995  में  भी और  अधिक  आकाशवाणी  केन्द्रों

 का  दर्जा  बढ़ाने  का  और

 यदि  तो  तत्संधंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  के  सिंह  :  और

 जैसा  कि  संलग्न  धिवरण-एक  में  दिया  गया

 और  ब्यौर  संलग्न  विवरण-दो  में  दिए  गए

 विवरण-एक

 आकाशवाणी  का  राज्यवार  उसयन  स्कौमों  को  दशाने  बाले  ब्यौरा

 स्थान/स्थल  से  तक

 1  2  3

 1.  जम्मू  और  ]  ट्रांसमीटर  का  3  एफएम

 ट्रांसमीटर  में  उन्तयन/स्थानापन्‍्न।

 201



 लिखित  उत्तर
 4 अग््त <  अग््त  1994 8+कन-न>भ०»++००क >> जमक  भ+  एक  पड» 3 ४े  ट्रांसमीटर  अआ8»ा  20

 2  3

 2.  बीकानेर  20  कि०  वा०  मीदे  ट्रांसमीटर का  20  किया  मीवे  शबित
 -  में

 3.  जैपोर  20  कि  व  मीवे  ट्रांसमीटर  का  50  किवा  शक्ति  में

 4.  कलफत्ता  शावे  ट्रांसमीटर  का  50  शावे

 ट्रांसमीटर  में

 5.  पासौघाट  अस्थायी  स्टूडियो  का  बहुद्देशीय  स्टूडियो  में  परिवर्तन

 6.  ईटानगर  अस्थाई  स्टूडियो  को  स्थाई  टाइप  स्टूडियों  में
 ह

 7.  ईटानगर  कि०्वा०  मीवे  ट्रांसमीटर  का  1  किवा  शक्ति  में
 ह

 8.  तुश
 :  अस्थाई  स्टूडियो  को  स्थाई  टाइप  ]  स्टूडियो  में

 है
 9.  भोपाल  विवरण-दो  किवा  मीवे  ट्रांसमीटर  का  जाने  किवा  शक्ति  में

 विवरण-दो

 mi  और  ave  में  भी  शेष  अवधि  के  दौरान  पूरा  होने  और  चालू  किए  जाने  के  लिए  संभावित

 आकाशबाणी  केन्द्र  की
 उन्नयन  स्कौमों  का  ब्यौरा

 ७ ननम>मक-क»ऊमम<कननन-क«»-नान-नन-+ननन

 क़« सं* स्थान/स्थल * स्कीम ... टिप्पणी # 3 * 4 हैदराबाद किवा शावे का 50 किवा 23.94 को शक्ति में उन्नयन चालू किया गया 2. हैदराबाद 50 कि० का 200 में उनयन 3. हैदराबाद नई स्टूडियो 4. भागलपुर किवा० मी० के ट्राः का * 20 कि० वा० शा» में उन्नयन $. रांची 2 कि० वा० शा के का 50 बेल ट्रांसमीटर में उत्यन



 ैराकक+  यार  ब७७>मप  न  फरम  थक  कान  एन  नमफ  नम  भ+भ  नम  भीइक३े  थे  ७»  ७५७»  भक++५++>ाभमकआ+>र+आ भव

 न्‍सयअ+>>रा्ाकापाकु७०-५०५  बैकअप  ककम७+ककाफकाकल्‍०+५०  कम

 6.

 2

 *  अहमदाबाद

 हु  शिमला

 .  श्रीनगर  और

 .  गुलबर्गा

 .  त्रिचूर

 कालीकट

 स्थाई  स्टूडियो

 का  प्राधधान

 ]  वा०  मी०  वे

 ट्रांसमीटर  का  शत  वा»

 एफ«  एम०  ट्रॉ०  में

 2.5  शत  का

 $0  किं०  शक्ति  का  उन्नयन

 !
 मी०  का

 कि०  शक्ति  में  उलयन

 10  कि  से

 20  वा»  शक्ति  में  उन्नयन

 20  का

 कि०  शक्ति  में

 मी

 का  कि  शक्ति

 में  उन्नयन

 स्टूडियो
 का  उनलयन

 स्टूडियो  का

 ]  कि  मी०  वे०  का

 2255  एफ  एम

 ट्रं  में  उन्नयन

 वा०  शा»  ट्रॉ«

 का  50  कि०  शक्ति

 30.7.94  को  चालू

 किया  गया

 में  वा  मी०  का

 100  वा०  मी०  में

 हा



 —  द्ण

 23.

 25.

 2.

 29.

 कडकन्‍क०-बा

 .  ग्वालियर

 .  जबलपुर

 .  बम्बई

 .  परभणी

 .  परभणी

 .  कोहिमा

 सम्बलपुर

 .  उदयपुर

 जोधपुर

 .  गंगटोक

 मद्रास

 भद्रास

 मद्रास

 10  मी०  का

 20  वा  शक्ति  में  उन्नयन

 सहायक  स्टूडियो  का  29.7.94  को

 स्टूडियो  में  परिवर्तन  चालू  किया  गया

 10  कि०  वा०  का

 50  शक्ति  में  उन्नयन

 स्थाई  स्टूडियो  का  प्रावधान

 10  कि  था०

 का  20  में  उन्तयन

 2  का

 50  कि  वा०  शक्ति  में  उन्नयन

 १0  कि  वा  मी०  का

 100  कि०  शक्ति  में  उसयन

 10  वा  मरी०  का

 20  कि०  वा  शक्ति  में  उन्नयन

 1  कि०  वा०  मी०  का
 |

 2x3  वा  एफ  एम  टां

 में  उलयन

 स्थाई

 स्टूडियो

 2.5  मी०  ट्रॉ०  का

 20  कि०  वा०  शक्ति  में  उन्नयन

 10  कि०  मी०
 का

 50  कि०  वा०  शक्ति  में  उलयन

 10  कि०  वा०  मी०  का

 20  कि  शक्ति  में  उन्नयन
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 35.

 37.

 .  इलाहाबाद

 .  रामपुर

 ,  आगरा

 इलाहाबाद

 .  कुर्सियांग

 दिल्‍लौ  शासित

 लिखित  उतर

 10  मी  का

 20  कि  शब्त  में  उन्नयन

 1  कि०  मी०  वे  का  2025

 ट्रांसबौटर  में  उन्यन  झा

 ]  वा  मी०  का

 20  शक्ति  में  उन्नयन

 10  कि  मी०  का  20  था«

 मी०  शक्ति  में  उन्तयन

 10  का  20  वा«

 मौ०  शक्ति  में  उन्नयन

 1  कि  टरॉं«

 का  2x5  कि०  वा०  ट्रं  में  उन्नयन

 20  वा०  का  50

 शा  के  ट्रांसमीटर  में  उन्नयन

 10  मी०  का  50  था

 शक्ति  पें  2  कि  शा०  के  2

 ट्रांसमीटरों  का  50  कि  में  उन्नयन

 विश्व  कप  क्रिकेट  1996  का  प्रसारण

 174.  श्री  जार्ज  फर्नास्डीज  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  फरी  कि  :

 क्या  दूरदर्शन  ने  विश्व  कप  क्रिकेट  1996  के  प्रसारण  के  लिए  किसी  बिदेशी  ढेलीविजन  कम्पनी  से

 कोई  समझौता  किया

 यदि  तो  हत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  समझौते  के  परिणामस्थरूप  क्रितनी  विदेशी  मुद्रा  के  बाहर  जाने  क्री  संभावना  और

 किन  परिस्थितियों  में  यह  समझौता  किया  गया  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  घंत्री  सिंह  :

 दूरदर्शन  ट्वारा  वर्ल्ड  टैल  इनक  ए«  के  साथ  समझौता  ज्ञापन  के  भारत  में

 खेले  जाने  वाले  सभी  मैचों  के  मामले  में  यह  सह-निर्माता  इसके  इस  प्रतियोगिता  के  सभी  पैचों  के
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 लिखित  उच्तर  A  4  आगत्त  1994

 संबंध  में  टेलीविजन  और  रेडियो  के  सभी  रूपों  के  भारत  में  सीथे  धारण  का  उसे  एकमात्र  अधिकार

 अधिकार  शुल्क  के  रूप  में  4750,000  ऋारीफी  *

 दूरदर्शन  ने  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उब्त  करार  किया  है  कि  वल्ई  टैल  एस  ४५

 के  इस  प्रतियोगिता  के  संबंध  में  भारत  सहित  विश्वव्यापी  प्रसारण  के  अधिकार  प्राप्त  हैं  और  भारत  में  क्रिकेट  मैचों

 के  दर्शक  काफी  अधिक  संख्या  में

 विज्ञापन  और  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  द्वारा  विज्ञापन

 1750.  श्री  ललित  डरांव  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 किन-किन  पाक्षिक  और  मासिक  समाचारपन्नों  और  पत्रिकाओं  को  1991-92,

 1993-94  और  1994-95  (30  1994  के  दौरान  विज्ञापन  और  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  द्वारा  विज्ञापन

 दिए  गए  और  विज्ञापनों  का  वर्षवार  मूल्य  रुपए  में  क्या
 ह

 उक्त  अवधि  में  दिए  गए  विज्ञापनों  में  से  प्रत्येक  पाक्षिक  और  सापःजिक

 सामाचारपप्रों/पत्रिकाओं  को  अलग-अलग  किए  गए  भुगताम  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 1  1994  को  प्रत्पेक  पाक्षिक  समाचार  पत्र/पत्रिका  के  देय  बकाया  का  न्योरा

 क्‍या

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  सिंह  :  से  विज्ञापन

 और  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  ने  1993-94  के  दौरान  4529  प्रकाशनों  को  31,49,60,257  रुपये  के  विज्ञापन  तथा

 जर्ष  1994-95  )  30  1994  1527  प्रकाशनों  को  5,94,72,180/-  रुपये  के  विज्ञापन  जारी  वर्ष

 1993-94  वे  1994-95  के  दौरान  उन  प्रकाशनों  में  से  प्रत्येक  को  दिए  गए  विज्ञापनों  के  प्रकाशन

 विज्ञापन  की  राशि  संबंधी  दो  मूत्तियां  संसद  के  पुस्तकालय  को  अलग  से  उपलब्ध  कराई  जा  चुकी

 विज्ञापन  बिल्लों  तथा  उनके  भुगतान  की  प्रक्रिया  विज्ञापन  और  दृश्य  प्रधार  निदेशालय  की  सतह

 बिलों  पर  कार्यवाही  क्रमानुसार  की  जाती  ज़ैसे  और  जब  वे  प्रकाशकों  से  प्राप्त  होते  प्रत्येक  प्रकाशन  के

 मामले  में  भुगतान  किए  गए  बिलों  तथा  बकाया  राशि  संय्ंधी  सूचना  का  दिन-प्रतिदिग  के  आधार  पर  रखरखाव  नहीं

 किया  बर्ष  1993-94  के  दौरान  विज्ञापनों  के  लिए  कुल  18,31,31,096/-  रुपये  का  भुगतान  किया

 ः  रे

 परामर्शदात्री  चिकित्सालय  -
 ह

 *  श्री  सिदगाल  :
 क्या  स्वास्थ्य  और  परिष्षार  कल्याण  मंत्री  यह

 बताने
 की  कृपा  करेंगे

 केन्द्रीय  सरकार  के  अन्तर्गत  कितने  परामर्शदात्री  चिकित्सालय

 क्या  सरकार  का  विचार  और  विशिष्ट  परामर्शदात्री  चिकित्सालय  खोलने  का  है

 ।

 और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौगा  राज्यवार  क्या  है
 ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राम्यमश्री  सी  :  आयुर्विज्ञान  शिक्षा

 संस्थाओं  से  संबद्ध  अस्पतालों  और  अन्य  बड़े  अस्पतालों  में  रेफरल  सुविधाएं  उपलध्य

 प्रश्न  नहीं

 खाली  दांतों  की  भराई

 1752.  श्री  आर«  सुरेन्द्र  रेड्डी  ::  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  18  1994  के  एक्सप्रेसਂ  में  फिलिंग्न  फैन  थी

 शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  गया

 मदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्या  देश  में  मनुष्यों  पर  फिलिग्स  और  अमालगम्स  के  प्रभाव  के  बारे  में  कोई  अनुसंधान  कराया  गया

 और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  परिणाम  निकले  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 चिन्ता  का  कोई  वैज्ञानिक  आधार  नहीं

 प्रश्न  नहीं

 कोयले  की  मांग

 1753.  डा  अमृतलाल  कालिदास  पटेल  :  कया  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  बंगलादेश  ने  अपनी  औद्योगिक  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  क ेलिए  कोयले  का  आयात  करने  हेतु
 भारत  को  कोई  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  देश  में  स्थित  उद्योगों  की  कोयले  की  मांग  को  पूरा  करने  में  कोयले  का  स्वदेशी  उत्पादन  सक्षम

 और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रति  वर्ष  प्रत्येक  राज्य  को  कितनी  मात्रा  में  कोयला  सप्लाई  किया  गया  ?

 कोयला  मंग्रालय  के  राज्य  मंत्री  अजित  :  कोल  इंडिया  हूं  ने  सूचित

 किया  है  कि  उन्हें  बंगला  देश  से  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ
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 प्रश्न  नहीं  उठता

 cn)  निम्न  राख  वालै  कौककरं  कोयले  और  उच्च  ग्रैंडाँ  के  कोयले  कौ  छोड़कर  कौपले  को

 देशी  उत्पोदग देश  की  कोयले  की  आवश्यकताओं  को  सम्पूर्ण  रूप  में  पूरा  करने  के  लिए  पंथ

 कोल  इंडिया  और  सिंगोनी  कौलियंतैज  कॉपनी  का  के  सौतों

 से  वर्ष  1991-92  से  1993-94  तक  की  अवधि  के  दौरान  कौयले  कौ  राज्यवार  की  गई  पूर्ति  संशान  विधरण

 में  दी  गई

 विंवरेंणे

 कोल  इंडिया  तथा  क॑  के  ख्ोतों  से कोयले  की  रॉण्चे-धार॑  आधूर्ति

 टेंते  _  _

 राज्य  का  नाम
 ____

 __191-9
 |  |  .  1993-94

 आंध्र  प्रदेश  244.76  243.28  255.46

 असम  १.60  5.45

 बिहार  190.86  208.70  194.46

 दिल्ली  54.59  57.45  62.01

 गुजरात  151.79  15320
 *

 157.80

 हरियाणा  38.15  46.35  32.57

 हिमाचल  प्रदेश  1.65  3.30  1.93

 जम्मू  एवं  कश्मीर  2.57  1.19  0.49

 कर्नाटक  3671.  ,  41.10  49.12

 केरल  2.76  3.46  3.01

 मध्य  प्रदेश  339.70  346.20  373.07

 महाराष्ट्र  242.97  248.36  281.73

 उड़ीसा  95.31  116.87  110.20

 पंजाब  62.19  11.80  82.30

 राजस्थान  52.06  52.23  55.15

 तमिलनाडु  91.02  100.36  106.85

 उत्तर  प्रदेश  304.94-  337.25  356.06

 पशिचम  बंगाल  198.30  192.80  191.99

 अन्य  3.65  8.14
 OND  6.19



 13  1916  ,  लिखित  उत्तर

 अनुसूचित  जातियों/जनजातियों  के  छात्रों  के  लिए  छात्रवृत्तियां

 17$4.  श्री  प्रधानी  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  छात्रों  को  दी  जाने  वाली  छात्रवृत्तियों

 की  दर  में  वृद्धि  करमे  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्‍या  निर्णय  लिया  है  ?

 कुल्याण  मंत्री  सीताराम  :  और  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के

 लिए  मैट्रिकोत्तर  छात्रवृत्ति  की  केन्द्र  प्रायोजित  मौजना  के  अन्तर्गत  छात्रवृत्ति  की  दरों  में  संशोधन  का  प्रस्ताथ  सतकार

 के  विचाराधीन  ह  ह
 .

 परिवार  कल्याण  कार्यक्रम

 1755.  श्री  एम«  वी  एस  मूर्ति  :

 श्री  वेंकटेश्वर  राव  :

 श्री  थोल्ला  थुल्ली  रामय्या  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  सरकार  का  ध्याम  भारत  के  नियत्रक  महालेखा  परीक्षक  ट्वारा  3]  1993  को  समाप्त  वर्ष

 की  अपनी  रिपोर्ट  (1994  की  संख्या  2)  में  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  के  संबंध  में  की  गई  टिप्पणियों  की  ओर

 गया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  की  और

 केद्र  द्वारा  प्रायोजित  परिवार  कल्याण  कार्यक्रमों  में  संशोधन  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्थाण  मेंग्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  यह  रिपोर्ट

 सरकार  को  प्राप्त  हो  गई

 और  क्रियाविधि  के  अनुसार  की  गई  कार्रवाई  संबंधी  नोट  भारत  के  नियंत्रक  और  महालेखापरीक्षक

 के  विधीक्षा  के  लिए  भेजे  जा  रहे

 परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  में  संशोधन  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं
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 रोग  का  पता  लगाने  के  केन्द्र

 1756.  श्री  हरअन्द  सिंह  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पंजाब  सरकार  ने  केद्र  सरकार  को  राज्य  में  कोबाल्‍्ट  थेरेपी  एकक  तथा  रोग  का  पता

 लगाने  के  केन्द्र  की  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  इन  प्रस्तावों  को  शीघ्र  स्वीकृति  देने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 :  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  :  से  सूचना
 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  के  पटल  पर  रख  दी

 परिवार  कल्याण  कार्यक्रम

 1757.  श्री  प्रेम  अन्द  राम  :

 श्री  बिलासराव  नागनाथराव  गुंडेवार  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  ग्रामीण  और  आदिवासी  लोगों  के  कल्याण  के  लिए  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम
 के  अंतर्गत  विश्व  बैंक  की  सहायता  से  क्रियान्वित  की  जा  रही  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  और

 उक्त  अवधि  में  विश्व  बैंक  ने  कितनी  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  ?  *

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  विश्य  बैंक
 की  सहायता  से  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  के  अधीन  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लिए  क्रियान्जित  की  जा  रही  योजनाओं  का
 ब्यौरा  दशने  वाला  विवरण  संलग्न  ये  योजनाएं  कुछेक  जनजातीय  क्षेत्रों  को  भी  कवर  करती

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राण्य  सरकारों  द्वारा  किये  गये  व्यय  की  प्रतिपूर्ति  के  रूप  में  विश्व  बैंक  से
 622.55  करोड़  रुपये  की  सहायता  प्राप्त
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 राष्ट्रीय  विकलांग  न्यास

 1758  प्रोन  सावित्री  लक्ष्मणन  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीय  विकलांग  न्यास  बनाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यह  न्यास  कब  तक  बना  दिया  जाएगा  ?

 कल्याण  मंत्री  सीताराप  :  मानसिक  मंदता  तथा  प्रमस्तिष्काबात

 वाले  व्यक्तियों  के कल्याण  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  न्यास  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन

 ब्यौरे  तैयार  किए  गए  जा  रहे

 यथाशीघ्र  न्यास  स्थापित  करने  के  प्रयास  किए  जा  रहे

 अपर  कृष्णा  प्रोजेक्ट

 1759.  श्री  डी«  देवगौड़ा  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  कर्नाटक  की  सरकार  केन्द्र  सरकार  को  अपर  सिंचाई  परियोजना  तृतीय  के

 विश्व  बैंक  से  सहायता  लेने  का  कोई  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 केन्द्र  सरकार  ने  ठस  पर  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  जी

 और  (०)  प्रश्न  नहीं

 राजस्थान  में  उच्च  शक्ति  के
 ट्रांसपीटर

 1760.  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :

 लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजस्थान  सरकार  ने  राज्य  के  सीमावर्ती  जिलों  में  उच्च  शक्ति  के  ट्रांसपीटर  लगाने  की  मांग  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 ये  ट्रांसमीटर  कब  से  कार्य  करना  शुरू  कर  देंगे  ?

 सूचना  और  प्रसारण  पंग्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह  :
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 राजस्थान  के  सीमावर्ती  जिलों  के  मामले  बाड़मेर  तथा  जैसलमेर  में  उच्च  शक्ति  टेलीविजन  ट्रांसमीटरों

 को  चालू  करने  और  अनूपगढ़  में  उच्च  शक्ति  ट्रांसमीटर  का  निर्माण  कार्य  शीघ्र  आरंभ  करने  के  लिए  अनुरोध  प्राप्त

 हुए

 (7)  सक्षम  प्राधिकारी  द्वारा  स्टाफ  संबंधी  स्वीकृति  प्रदान  न  किए  जाने  के  कारण  जैसलपेर  में  उच्च  शक्ति

 ट्रांसमीटर  (10  कि०  तथा  बाड़मेर  में  उच्च  शक्ति  ट्रांसमीटर  (1  कि०  वा  अंतरिम  को  चालू  करने

 का  कार्य  लंबित  पड़ा

 सार्वजनिक  नलकूप

 1761.  श्री  छीतृभाई  गामीत  :  क्या  जल  संसागन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  सरकार  ने  राज्य  में  सार्वजनिक  नलकप  लगाने  के  लिए  विश्व  बैंक  की  सहायता  प्राप्त

 करने  के  संबंध  में  केद्रीय  सरकार  को  कोई  योजना  प्रस्तुत  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  जल  संसाथन  में  राज्य  मंत्री  के

 :  गुजरात  सरकार  ने  राज्य  में  सार्वजनिक  नलकप  लगाने  के  बारे  मे  विश्व  बैंक  सहायता  प्राप्त  करने
 के  लिए  केन्द्र  सरकार  को  कोई  योजना  नहीं  भेजी

 और  प्रश्न  नहीं

 जम्मू  और  कश्मीर  में  आतंकवाद  की  घटनाएं
 1762.  श्री  श्रवण  कुमार  पटेल  :

 श्री  कृष्ण  दत्त  सुत्तानपुरी  :

 श्री  महेश  कनोडिया  :

 श्रीमती  दीपिका  टोपीवाला  :

 श्री  अन्द्रेश  पटेल  :  ।
 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  महीनों  के  दौरान  जम्मू  और  कश्मीर  में  कितने  गैर-सैनिक  और  सुरक्षा  कार्मिक  मारे  गए  और
 घायल  हुए  :

 उक्त  अवधि  में  कितने  आतंकवादी  मारे  गए  और  गिरफ्तार  हुए  और  उनसे  कितने  अस्त्र-शस्त्र  तथा
 अन्य  सामग्री  जब्त  की

 इनमें  से  कितने  आतंकवादी  पाक  प्रशिक्षित  और
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 ऐसे  कितने  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  मामले  दर्ज  किए  गए  हैं  और  कानूती  कार्यवाही  आरम्भ  की  गई

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राजेश  :  से  जम्मू  एवं  कश्मीर  की  राज्य  सरकार

 द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  अप्रैल  से  1994  तक  की  अवधि  के  दौरान  लगभग  200  सिविलियन  सुरक्षा

 बलों  के  35  कार्मिक  और  356  उग्रवादी  मारे  इसी  अबधि  के  दौरान  398  उग्रवादी  गिरफ्तार  किए  गए  और

 उनके  खिलाएफ  मामले  दर्ज  किए  इन  उमग्रवादियों  में  से  बड़ी  मात्रा  में  ठग्रवादी  पाकिस्तान  प्रशिक्षित  हैं  लेकिन

 इस  बारे  में  ठीक-ठीक  संख्या  बता  पाता  संभव  नहीं  भारी  मात्रा  में  हथियार  एवं  गोली  607  ए०  के

 राइफलें/स्ताइपर  21  रॉकेट  लांचर/बूस्टर  और  भारी  मात्रा  में  विस्फोटक  वायरलैंस

 आदि  उग्रवादियों  से  बरामद  किए

 अंतर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  गोद  लेने  सम्बन्धी  व्यवस्था

 1763.  श्री  मंजय  लाल  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्ष  के  दौरान  प्रतिवर्ष  किन-किन  देशों  में  गोद  लिए  गए  बच्चे  भेजे  और

 उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  कितने  बच्चों  को  गोद  लिया  गया  ?

 कल्याण  मंत्री  सीताराम  :  उन  देशों  के  नाम  जहां  पिछले  तीन  वर्षों
 के  दौरान  भारतीय

 बच्चों  को  दत्तकग्रहण  के  उद्देश्य  से  भेजा  गया  में  वर्षवार  दिये  गये

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  गोद  लिये  गये  बच्चों  की  संख्या  निम्त  प्रकार  है  :-

 गोद  लिए  गए  बच्चों  की  संकया

 वर्ष  co) देश  से  बाहर

 936  1190

 1992  1293  1007

 1993  1382  1134

 विवरण

 उन  देशों  के  नाम  जहां  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारतीय  बच्चों  को  दत्तकग्रहण  पर

 भेजा  गया

 1991  1992  1993

 अमेरिका  अमेरिका  अमेरिका

 इटली  इटली  इटली

 फ्रांस  फ्रांस  फ्रांस



 1991  1992

 डेनमार्क  डैनमार्क
 डेनमार्क

 स्वीडन  स्केडन
 स्वीडन

 स्वोटजरलैंड  स्वीटजरलैंड
 स्वीटजरलैंड

 बैलिगर्मा  बैलिगम
 बैलिंगम

 जर्मनी  जर्मनी  जर्मनी

 नीदरलैंड  नीदरलैंड  नीदरलैंड

 नार्वे  नारे
 “  नार्वे

 कनाडा  कनाडा  कनाडा

 आस्ट्रेलिया  आस्ट्रेलिया  आस्ट्रेलिया

 फिनलैंड  फिनलैंड  फिनलैंड

 ब्रिटेन  ब्रिटेन  ब्रिटेन

 आस्ट्रिया  आस्ट्रिया  आस्ट्रिया

 स्पेन  स्पेन  स्पेन

 संयुक्त  अरब  अमीरात  संयुक्त  अरब  अमीरात
 *

 पिंगापुर

 आइरलैंड  सिंगापुर  आइरलैंड

 न्यूजीलैंड  आइरलैंड
 सेरा

 सलतनत  ओमन  बाहाराइन
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 बाढ़  का  पूर्वानुमान  लगाना

 1764.  श्री  एप  लालजान  वाशा  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्रीय  जल  आयोग  ने  आश्य  प्रदेश  में  नदी  जल  के  प्रवाह  का  ठीक-ठीक  अनुमान  लगाया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जाएंगे

 क्‍या  केन्द्रीय  जल  आयोग  द्वारा  गोदावरी  नदी  में  बाढ़  के  संबंध  में  पूर्वानुमान  लगाया  जाता
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  बाढ़  का  पूर्वाशुमान  लगाने  पर  प्रतिवर्ष  कुल  कितना  व्यव  किया  और

 राज्य  में  बाड़  संबंधी  पूर्वानुपान  को  शुद्धता  को  बढ़ाने  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  ट्वारा  क्या  कदम  उठाए  जाने

 का  विचार  है  ?  ।

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  ज़ल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के«

 :  और  आंध्र  प्रदेश  में  केन्द्रीय  जल  आयोग  द्वारा  विश्वसनीय  बाढ़  पूर्वानुमान  जारी  करने  के  साथ-साथ

 नदी  प्रवाह  का आकलन  भी  किया  जा  रहा  वर्ष  1993  के  कृष्णा  नदी  प्रणाली  के  बारे  में  465  पूर्वानुमान

 जारी  किए  गए  जितकी  परिशुद्धता  99%  गोदावरी  में  1993  में  बाढ़  नहीं  1992  में  213  पूर्वानुमान

 जारी  किए  गये  थे  जिनकी  परिशुद्धता  92%
 गप

 (1)  प्रश्न  नहीं

 वर्तमान  बाढ़  पूर्वानुमान  प्रणाली  कौ  यथेष्ट  माना  गया

 जी

 प्रश्न  नहीं

 (8)  वर्ष  1991-92,  1992-93  और  1993-94  के  दौरान  गोदावरी  थाले  में  बाढ़  पूर्वानुमान  पर  क्रमशः

 59.16  लाख  63,02  लाख  रुपए  और  72.63  लाख  रुपए  का  व्यय  किया

 वर्तमान  बाढ़  पूर्वामुपान  परिशुद्धता  को  वथेष्ट  माना  गया

 कश्मीर  में  पुलिस  कर्मियों  पर  हमला

 1765.  श्री  जनार्दन  मिश्र  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आतंकवादियों  ने  गत  तीन  महीनों  के  दौरान  कश्मीर  में  पुलिस  कर्मियों  पर  हमले  किये

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  घाटी  में  आतंकवाद  पर  नियन्त्रण  पाने  के  लिए  अब  तक  किये  गये  प्रयासों  का  ब्यौरा

 क्‍या  है  ?

 गुह  मंत्रालय  में  राज्य  पंत्री  राजेश  :  और  जम्मू  एवं  कश्मीर  राज्य  सरकार

 ट्वारा  उपलब्ध  कराई  गई  सूचना  के  अप्रैल  से  1994  की  अवधि  के  पुलिस  कार्मिकों  पर  हमले

 की  24  घटनाएं  हुई  जिनमें  अपहरण  के  सात  मामले  शामिल  जिनमें  एक  महिला  कांस्टेबल  सहित  तीन  पुलिस

 कार्मिक  मारे  गए

 संवेदनशील  क्षेत्रों  में  सुरक्षा  बलों  में  वृद्धि  करने  आतंकवाद-विरोधी  अभियानों  को  और  तेज

 किया  गया  है  तथा  बढ़ा  दिया  गया
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 विजयवाड़ा  में  टी  वी०  कैमरा
 एकक

 1766.  श्री  शोभनाद्रीश्वर  राव  बाडडे  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  महत्वपूर्ण  कार्यक्रमों  के छायांकन  के.लिए  विजयबाड़ा  में  एक  कैमरा  एकक

 की  स्वीकृति  के  लिए  अध्यावेदन  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  विजयवाड़ा  में  उक्त  कैमरा  एकक  को  कब  तक  स्वीकृति  दे  दी  जायेगी  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह  :  और

 एक  कैमरा  यूनिट  को  हैदराबाद  से  स्थानांतरित  करके  शीघ्र  ही  विजयवाड़ा  में  लगाने  का  निर्णय  लिया  गया

 बाढ़  प्रवण  क्षेत्र

 1768.  श्रीमती  बसुन्यरा  राजे  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केद्धीय  सरकार  ने  राजस्थान  में  बाढ़  प्रवण  क्षेत्रों  का  पता  लगा  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इन  क्षेत्रों  मे ंक्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के«

 :  राष्ट्रीय  बाढ़  आयोग  ने  राजस्थान  में  32.6  लाख  हेक्टेयर  क्षेत्र  बाढ़  प्रवृण  आंका  ॥

 राजस्थान  में  बाढ़  की  समस्या  श्रीगंगानगर  और  सवाई  माधोपुर  जिलों

 में

 जल  निकास  चैनलों  और  नगर  सुरक्षा  कार्यों  का  निर्माण  करके  1993  तक  1.159  लाख

 हेक्टेयर  क्षेत्र  को  बाढ़  से  समुचित  सुरक्षा  प्रदान  की  गयी

 कोयले  की  बिक्री

 1769.  प्रो  रीता  वर्मा  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1993-94  के  दौरान  भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  ने  किन  ताप  बिजली  इस्पात  संयंत्रों

 तथा  सीमेंट  उद्योगों  को  उधार  पर  कोयला

 किस  श्रेणी  के  कोयले  उन्हें  बेचे  और

 31  1994  तक  कितनी  राशि  वसूल  की  गई  और  कितनी  राशि  बकाया  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  पंत्री  अजित  :  कोल  इंडिया  लिए  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई

 सूचना  के  अनुसार  वर्ष  1993-94  के  दौरान  भारत  कोर्किग  कोल  लि  जिन  विद्युत-गृहों  तथा  इस्पात  संयंत्र

 को  उधार  आधार  पर  कोयले  की  बिक्री  की  उनके  नाम  नीचे  दिए  गए  हैं  :-
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 विद्युत  गृह

 9०

 जब

 9

 ७

 #

 ए

 ९

 .  चन्रपुरा  धर्मल  पावर  चद्धपुरा

 ,  बदरपुर  थर्मल  पावर  बदरपुर

 दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  इन्द्रप्रस्थ  स्टेशन

 शुरूतानक  देव  थर्मल  पावर  भटिण्डा

 रोपड  थर्मल  पावर  रोपड

 क्लोटा  थर्मल  पावर  कोटा

 ,  हरदुआगंज  थर्मल  पावर  यू  एस«  ई०  हरदुआगंज

 .  पांकी  थर्मल  पावर  यू  ई०  पांकी

 ,  परिचा  धर्मल  पावर  एस«  ई०  परिचा

 .  तांड़ा  धर्मल  पावर  एस  ई०  तांडा

 .  कऊंचाहार  थर्मल  पवार  ऊंचाहार

 ,  बानकबोरी  थर्मल  पावर  जी  ई०  वानकबोरी

 .  तूतीकोरिन  थर्मल  पावर  एन  तूतीकोरिन

 .  बरौनी  थर्मल  पावर  एस  बरौनी

 .  मुजफ्फरपुर  थर्मल  पावर  एस«  मुजफ्फरपुर

 .  कोलाघाट  थर्मल  पावर  एस  कोलाघाट

 .  दुर्गापुर  थर्मल  पावर  वी०  दुर्गापुर

 .  दुर्गापुर  स्टील  प्लाण्ट  पावर  सेल  दुर्गापुर

 .  बोकारो  स्टील  प्लाण्ट  पावर  सेल  बोकारो

 .  टीटागढ़  धर्मल  पावर  एस«  कलकठा

 .  दादरी  धर्मल  पायर  टी०  पी०  दादरी

 संथालडीह  धर्मल  पावर  एस  संधालडीह

 इस्पात  संयंत्र

 1.

 ब्् ०

 3

 4.

 बोकारो  स्टील  बोकारो

 भिलाई  स्टील  भिलाई

 .  राठरकेला  स्टील  राउरकेला

 दर्गापुर  स्टील  दुर्गापुर
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 कैशिका

 5.  इण्डियत  आयरन  एण्ड  स्टील  बर्नपुर

 किन्तु  सीमेष्ट  उद्योग  को  कोयले  की  उधार  रूप  में  कोई  बिक्री  कहीं  दी  गई

 वर्ष  1993-94  के  दौरान  भारत.कोर्किंग  कोल  ट्वारा  आपूर्ति  किए  गए  कोयले  के  ग्रेड  नीचे  दिए

 गए  हैं  :-
 ह॒

 तापीय  विद्युत  गृह

 ()  असंयोजित  वाशरी  IV

 (ii)  अकोककर  कोयला  ग्रेड  और

 इस्पात  संयंत्र

 न्‍

 ()  इस्पात  और

 (1)  बाशरी  1,  और  IV

 तापीय  विद्युत  गृहों  और  इस्पात  संयंत्रों  को  क्रमशः  668.62  करोड़  रु  तथा  683.13  करेड़  रू  की  कुल

 कीमत  के  कोयले  की  आपूर्ति  की

 वर्ष  1993-94  के  शुरु  में  विद्युत  तथा  इस्पात  क्षेत्र  की ओर  788.55  करोड़  रू  की  कुल  देय  बकाया

 राशि  वर्ष  1993-94  के  दौरान  1166.64  करोड़  रू  की  वसूली  की  जिनमें  समायोजन  को  राशि  शामिल

 है  और  31.3.1994  की  स्थिति  के  अनुसार  973.66  करोड़  की  राशि  की  देय  बकाया  जिसकी  अभी  वसूली

 की  जानी

 केन्रीय  प्रायोजित  सिंचाई  परियोजनाएं

 1770.  श्री  खेलन  राम  जांगड़े  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  मध्य  प्रदेश  में  केन्द्रीय  प्रायोजित  सिंचाई  परियोजनाओं  की  समीक्षा  की

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाप  और

 केद्रीय  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्‍या  अमुबर्ती  कार्यवाही  की  गई  है/की  जाएगी  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  जल  संसाधन  पंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के«

 :  से  मध्य  प्रदेश  में  केन्द्रीय  प्रायोजित  कमान  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  23  योजनाएं

 शामिल  की  गई  हैं  संलग्न  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  कार्यों  की  पुतरीक्षा  क ेआधार  राज्य  सरकार

 को  वर्ष  1993-94  के  लिए  289.16  लाख  रुपए  तथा  1994  माह  के  लिए  81.33  लाख  रुपए

 की  केन्द्रीय  सहायता  निर्मुक्त  की  गई



 श्रवण  196  ७४०3३ >>  औ
 सिखित

 उत्तर
 विवरण

 केन्द्रीय  प्रायोजित  कपान  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत
 मध्य  प्रदेश

 में  सिंघाई

 क्रम  सं«  _  परियोजनाओं  का  माप  _

 1.  तावा

 2.  अम्बल

 3.  औधा

 4.  बरना

 5.  हेलाली

 6.  कोलार

 7.  नरेन

 8.  खेतन

 9.  हसदेव

 10.  खारंग

 11.  मणियारी

 12.  घोंगा

 13.  महानदी

 14.  पैकी

 15.  तंदूला

 16.  जोंक

 17.  बलार

 18.  कोदार

 19.  अपर  बेनगंगा

 20.  बाग

 21.  हार्गो

 22  रामपुर  मकगेदा

 23  रानी  अवन्ती  बाई
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 अन्य  पिछड़े  बर्ग  के  लोगों  को  सुविधाएं

 1771.  श्री  राम  कृपाल  थादव  :

 श्री  लाल  बाबू  राय  :

 क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उच्चतम  न्यायालय  ने  मंडल  आयोग  के  मामले  मैं  अन्य  पिछड़े  बग  के  लोगों  को  धूढ  और  अन्य

 सुविधाएं  देने  के  संबंध  में  कोई  निर्णय  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  निर्णय  को  कार्यान्वित  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गये  हैं/उहाए  जायेंगे  ?

 कल्याण  मंत्री  सीताराम  :  और  उच्चतम  व्यायालथ  ने  इन्दिरा  साहनी  तथा  अन्य

 बनाम  भारत  संघ  तथा  अन्य  मामले  में  अन्य  बातों  के  साथ  यह  टिप्पणी  की  है  कि  सॉविधान  के  अमुच्छैद  16  (4)

 के  अनुसरण  में  आरक्षण  की  अवधारणा  के  एक  हिस्से  के  रूप  में  ही  अनुपूरक  तथा  अनुशांगिक  प्रावधानों  की  व्यवस्थी

 हो  सकती

 यह  मुद्दा  विचाराधीन

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  और  उपकेद्धों  को  अनुदान

 1772.  श्री  धर्मण्णा  मॉडय्या  सादुल  :

 श्री  गोविन्दराव  निकाम  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कौोंगे  कि  ।

 क्या  केद्रीय  सरकार  द्वारा  राज्यों  को  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केश  और  इपकैक  चलाने  हेतु  दी  जा  रही

 अनुद्दान  राशि  बहुत  पहले  निर्धारित  की  गई

 यदि  तो  क्‍या  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुदान  की  राशि  घढ़ाने  का  अंनुरैध  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  इस  पर  क्या  निर्णय  ले  रही  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  :  से  प्राथमिक

 स्वास्थ्य  केम्दों  का रख-रखाव  राज्य  क्षेत्र  के  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के अधीन  किया  जाता  उप  केन्द्रों
 के  लिए  सहायता  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  अधीन  प्रदान  की  जाती  वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  इन  उपकेन्रो
 को  दी  जाने  वालौ  सहायता  की  मात्रा  में  वृद्धि  करमा  संभव  नहीं  हो  पाया
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 राष्ट्रीय  फाइलेरिया  नियंत्रण  कार्यक्रम  :

 773.  प्रो«  उम्मारेषड्डि  वेंकटेस्वरलु  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  आन्ध्न  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  फाईलेरिया  नियंत्रण  कार्यक्रम  की  क्या  उपलब्धियां

 उक्त  अवधि  में  सरकार  ने  कितना  घन

 क्या  आश्भ्र  प्रदेश  सरकार  ने  इसे  केन्द्रीय  वित्तपोषित  कार्यक्रम  बनाकर  सहायता  में  बढ़ोतरी  करने

 का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्‍या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  :  आंध्र  प्रदेश

 में  राष्ट्रीय  फाइलेरिया  नियंत्रण  कार्यक्रम  29  फाइलेरिया  नियंत्रक  4  क्लिनिकों  तथा  2  सर्वेक्षण  यूनिटों  के

 माध्यम  से  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  पिछले  तीन  वर्षों  में  की  गई  उपलब्धियां  इस  प्रकार  हैं  :-

 1991  1992  1993

 जांच  किए  गए  व्यक्तियों  की  संख्या  194947  205563  230322

 पॉजिटिव  रोगी  6206  7228  6696

 पता  लगाए  गए  एवं  उपचार  किए  गए  रोगी  8272  7975  9229

 शामिल  कस्बों  की  संख्या  29  29  29

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्य  सरकार  को  दिया  गया  धन  इस  प्रकार  है  :-

 1991-92  1.04  लाख  रुपये

 1992-93  56.18  लाख  रुपये

 1993-94  41.94  लाख  रुपय

 प्रश्न  नहीं

 आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  में  कार्यरत  कर्मचारी

 1774.  औ  दत्ता  मेघे  :  बया  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  में आकाशवाणी  के  केन्द्रों  तथा  दूरदर्शन  केद  में  विभिन्न  श्रेणियों  में  कार्यरत  कर्मचारियों  की

 संख्या  कितनी  है  और  उनमें  से  अनुसूचित  जातियों/अनुसूत्रित  जनजातियों  के  कर्मचारी  कितने
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 इन  आकाशवाणी/दूरदर्शन  केद्रों  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  कितने

 पद  खाली  पड़े  और

 इन  पदों  को  कब  तक  भरा  जायेगा  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह  :  से  सूचना  एकत्र

 की  जा  रही  हैं  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी
 '

 संविधान  की  अनुसूची  में  भाषाओं  को  शामिल  करना

 1776.  श्री  ललित  उरांव  :

 श्री  सिदनाल  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किसी  भाषा  को  संविधान  की  अनुसूची  में  शामिल  करने  संबंधी  मानदण्ड  कया

 कया  सरकार  का  विचार  भोजपुरी  और  मैथिली  भाषाओं  को  संविधान  की

 आठवीं  अनुसूची  में  शामिल  करने  का

 यदि  तो  इन्हें  कब  तक  शामिल  किया  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 शृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  भाषाओं
 सॉविधान

 की  आठवीं  अनुसूची
 में  शामिल  करने  संबंधी  कोई  मानदंड  संविधान  में  निर्धारित  नहीं  किए  गए

 से  क्या  किसी  एक  या  अधिक  भाषाओं  को  आठवीं  अनुसूची  में  शामिल  किया  जा  सकता  है

 संबंधी  प्रश्न  पर  सरकार  द्वारा  विधार  किया  जा  रहा

 सिंचाई  प्रस्ताव

 177.  श्री  हरचन्द  सिंह  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  |

 क्‍या
 केद्रीय

 सरकार  के  पास  पंजाब  राज्य  की  कुल  सिंचाई  परियोजनायें  स्वीकृति  के  लिए  लंबित

 यदि  तो  ये  परियोजनायें  कब  से  लंबित  हैं  और  इसके  क्‍या  कारण

 इन  परियोजनाओं  की  शीघ्र  स्वीकृति  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 गत  तीन  वर्षों
 के  दौरान  संघ  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  की  गई  परियोजनाओं  उनकी  अनुमानित  लागत

 ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के
 :  एक  यृहद  सिंचाई  परियोजना  आफ  चैनल्स  आफ  अपर  बारी  दोआब  केनाल

 सिस्टमਂ  और  एक  मझौली  सिंचाई  परियोजना  अर्थात  एंड  एक्सटेंशन  आफ  बादशाही  केताल  आन

 लेफ्ट  साइड  आफ  रिवर  शराबीਂ  की  तकनीकी  आर्थिक  जांच  केन्द्रीय  जल  आयोग  में  की  जा  रही
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 बृहद  सिंचाई  परियोजना  1994  में  प्राप्त  हुई  थी और  परियोजना  की  लागत  इंजीनियरी  व  सिंचाई

 आयोजना  पहलुओं  पर  टिप्पणियां  राज्य  सरकार  को  भेजी  गई  हैं  जिनमें  उनसे  केन्द्रीय  जल  आयोग  की  टिप्पणियों

 को  शामिल  करके  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  भेजने  का  अनुरोध  किया  गया  है  तथापि  मझौली  सिंचाई  परियेजना

 1994  में  प्राप्त  हुई

 परियोजना  की  राज्य  सरकार  द्वारा  केद्धीय  मूल्यांकक  अभिकरणों  की  टिप्पणियों  की  शीक्र

 एवं  संतोषजनक  अनुपालना  के  साथ-साथ  पर्यावरण  और  बन  स्थीकृति  प्राप्त  करने  पर  निर्भर  करती

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  योजना  आयोग  द्वारा  अनुमोदित  पंजाब  की  सिंचाई  परियोजनाएं  नामशः

 34.49  करोड़  रुपए  की  लागत  पर  एंड  हस्पूबमेंट  आफ  केनाल  रेगुलेशन  स्टक्चर  इन  द  केनाल

 सिस्टम  आफ  पंजाबਂ  और  117.47  करोड़  रुपए  की  लागत  पर  इरिगेशन  प्रोजेक्ट  लाइमिंग  आफ

 बाटर  कोर्सेसਂ

 चिकित्सा  अनुदान  आयोग

 1778.  श्री  प्रेम  अन्दर  राम  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विदार  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  की  भांति  एक  चिकित्सा  अनुदान  आयोग  गठित

 करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  भंत्री  :  और  स्वास्थ्य

 विज्ञान  में  शिक्षा  आयोग  स्थापित  करते  का  सिद्धान्त  रूप  से  निर्णय  किया  गया  है  जो  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 स्वास्थ्य  सेवाओं  में  शैक्षिक  संस्थाओं  के  विकास  के  लिए  सहायता  प्रदान

 धारावाहिकों  का  पुनः  प्रसारण

 1779.  डा«  अ्पृतलाल  कालिदास  पटेल  :  क्‍या  सूचना  और  प्रस्तारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः
 |

 गत  तीन  वर्षों  के  दौराम  दिल्ली  दूरदर्शन  द्वारा  राष्ट्रीय  कार्यक्रमों  में  कितने  धाराबाहिकों  का  प्रसारण

 किया

 कया  सरकार  का  विचार  कुछ  उनमें  से  कतिपय  धाराबाहिकों  को  प्रसारित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह  :  दूरदर्शन  ने  जनवरी

 1991  से  1993  की  अवधि  के  दौरान  80  धारावाहिकों  का  प्रसारण  किया

 और  समय-समय  पर  दूरदर्शन  की  कार्यक्रम  आवश्यकताओं  पर  निर्भर  करते  हुए  दूरदर्शन  द्वारा

 धारावाहिकों  के  प्रसारण  संबंधी  निर्णय  लिया  जाता
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 1780.  सावित्री  लक्ष्मणन  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  किसी  निजी  कम्पनी  ने  स्थानीय  रूप  से  थलासेमिया  के  रोगियों  के  लिए  नामक

 एक  नई  औषधि  विकसित  की

 यदि  तो  क्या  यह  आसानी  से  बाजार  में  उपलब्ध

 क्‍या  सरकारी  अस्पतालों  में  रोगियों  के  लिए  इस  दवा  का  प्रयोग  होता

 यदि  तो  क्‍या  इससे  जुड़े  विषम  प्रभावों  का  पता  चला  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  :

 से  इस  औषध  पर  चार  केद्रों  में  क्लीनिकल  परीक्षण  चल  रहा  है  जहां  191  रोगी  अनुमोदित  रुधिर

 विज्ञानियों  के  उपचाराधीन  ब्लीनिकल  परीक्षणों  की  रिपोर्टों  की  विशेषज्ञों  के  परामर्श  से  जांच  की  जा  रही

 ब्लीमिकल  परीक्षणों  के  दौरान  सूचित  किए  गए  औषध  के  गौणप्रभावों  में  शामिल  हैं-जोड़ों  का  दर्द  न्यूट्रोपीनिया
 रक्त  सेलों  की  जठराख्  असहयता  तथा  उल्टी  सूचित  किए  गए  प्रतिकूल  प्रभावों  में  यह  दाबा

 किया  है  कि  ये  अल्पकालिक  है  और  औषध  का  सेवन  बन्द  कर  देने  से  प्रतिवर्ती  होते

 गुजरात  में  जनसंख्या  नियंत्रण

 1781.  श्री  छीतृभाई  गामीत  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  सरकार  ने  राज्य  में  जनसंख्या  नियंत्रण  के  लिए  केद्रीय  सरकार  से  अतिरिक्त  वित्तीय

 सहायता  मांगी
 ह

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  प्रश्न  नहीं  उठता
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 चिकित्सा  उपकरणों  का  आयात

 1782.  श्री  एस«  एम  लालजान  वाशा  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  उन  उद्यम्रियों  को  सहायता  देती  है  जो  अत्याधुनिक  चिकित्सा  उपकरणों  का  आयात  करना

 चाहते  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्यपंत्री  :  और

 यधासंशोधित  निर्यात  आयात  1992-97  के  अंतर्गत  चिकित्सा  उपकरणों  का  आयात  बिना  पाबंदी  के  अनुमत्य

 सीमा  शुल्क  की  दरें  वर्तमान  वर्ष  के  दौरान  कम  कर  दी  गई

 नागार्जुन  सागर  लिफ्ट  गहर  प्रणाली

 1783.  श्री  शोभनाद्वीश्वर  राव  जाइडे  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 '

 केन्द्रीय  सरकार  ने  आस्चच  प्रदेश  की  नागार्जुन  सागर  लिफ्ट  गहर  प्रणाली  के  लिए  कितनी  धनराशि  आवंटित

 की

 क्‍या  आन्ध्  प्रदेश  सरकार  ने  इस  परियोजना  के  लिए  और  अधिक  वित्तीय  सहायता  देने  हेतु  केन्द्रीय

 सरकार  से  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  मैं  राज्य  मंत्री  तथा  जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के«

 :  और  नागार्जुन  सागर  लिफ्ट  गहर  प्रणाली  के  संबंध  में  कोई  प्रस्ताव  तकनीकी-आर्थिक  मूल्यांकन

 के  लिए  केद्र  में  प्राप्त  नहीं  हुआ

 प्रश्न  नहीं

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  प्रकोष्ठ

 1784.  रामेश्वर  पाटीदार  :  कया  कल्याण  मंप्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किन-किन  मंत्रालयों  ने  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  प्रकोष्ठ  की  स्थापना  की  और

 बकाया  मंत्रालयों/विभागों  में  ऐसे  प्रकोष्टों  की कथ  तक  स्थापना  कर  दी  जाएगी  ?

 कल्याण  पंत्री  सीताराम  :  उत  मंत्रालयो/विभागों  के  नाम  जिन्होंने  अनुसूचित

 जाति/अनुसूचित  जनजाति  प्रकोष्ठ  की  स्थापना  की  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 शेष  मंत्रालयों/विभागों  को  शीघ्र  ही  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  प्रकोष्ठ  की  स्थापना  करने

 की  सलाह  दी  गई
 श्र
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 छएु०

 DA

 9७.

 ७

 #+

 ४७

 ९

 ०

 विवरण

 कूषि  कृषि  तथा  सहकारिता  विभाग

 परमाणु  ऊर्जा  विभाग

 गर  विमानन  विभाग

 पर्यटन  विभाग

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  तथा  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय

 रक्षा  मंत्रालय

 रक्षा  उत्पाद  तथा  आपूर्ति  घिभाग

 रक्षा  अनुसंधान  तथा  विकास  विभाग  '

 इलैक्ट्रानिक  जिभाग

 पर्यावरण  तथा  बन  मंत्रालय

 विदेश  मंत्रालय

 राजस्व  विभाग

 खाद्य  मंप्रालय

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  कल्याण  मंत्रालय

 गृह  मंत्रालय

 राजभाषा  विभाग

 संस्कृति  विभाग

 शिक्षा  विभाग

 युवा  मामले  तथा  खेलकृद  विभाग

 महिला  एवं  बाल  विकास
 विभाग

 औद्योगिक  विकास  विभाग

 भारी  उद्योग  विभाग

 सूचना  एवं  प्रसारण  मंत्रालय

 4  अगस्त  1994
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 28...  विधि  कार्य  विभाग

 29...  विधायी  विभाग

 30.  खान  मंत्रालय

 31.  महासागर  विकास  विभाग

 32...  संसदीय  कार्य  मंत्रालय

 33...  लघु  उद्योग  तथा  कृषि  एवं  ग्रामीण  उद्योग  विभाग

 34...  कार्मिक  तथा  प्रशिक्षण  विभाग

 35...  पैट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय

 36.  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  विभाग

 37.  सांख्यिकी  विभाग

 38...  ऊर्जा  मंत्रालय

 39...  रेल  मंत्रालय

 40...  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  विभाग

 41...  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  विभाग

 42...  जैव-तकनीकी  विभाग

 43.  आंतरिक्ष  विभाग

 44...  वस्त्र  मंत्रालय

 45,  इस्पात  मंत्रालय

 46.  शहरी  थिकास  मंत्रालय

 47.  जल  संसाधन  मंत्रालय

 48...  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद

 49...  संचार  विभाग

 50...  सार्वजनिक  उद्यम  विभाग

 कोयला  दुलाई  संयंत्र

 1785.  रीता  वर्मा  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 1991  तक  भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  में  कितने  कोयला  दुलाई  संयंत्रों  की  स्थापना  की

 1991-92,  1992-93,  और  1993-94  के  दौगन  अलय-अलग  कितने  कोयला  दुलाई  संयंत्रों  की



 लिडित  उत्तर  _
 4  अग्त  1994 TES  मम»  »भ  अनुरूप  े  न

 किस  वर्ष  से  इन  संयंत्रों  ने  कार्य  करना  शुरू  किया  हे

 इनमें  से  प्रत्येक  संयंत्र  के  निर्माण  पर  कितना  व्यय

 (४)  तक  कितने  कोयला  दुलाई  संयंत्र  कार्यरत

 क्‍या  कार्यरत  कोयला  दुलाई  संयंत्रों  न ेअपनी  अनुमानित  क्षमता  के  अनुरूप  कार्य  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?
 '

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अजित  :  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  से  और

 1991  तक  भारत  कोकिंग  कोल  द्वारा  आठ  कोयला  रख-रखाव  संयंत्रों  की  स्थापना  की

 गई  इन  कोयला  रख-रखाब  संयंत्रों  के  राष्ट्रीयदरण  के  दौरान  तीन  कोयला  रख-रखाव  संयंत्रों  को

 को  को«  लि०  ट्वारा  अपने  अधीन  लिया  गया

 से  वर्ष  1991-92,  1992-93  और  1993-94  के  दौरान  स्थापित  कोयला  रख-रखाव  संयंत्रों/फीडर

 क्रेकरों  का  विस्तृत  विवरण  नीचे  दिया  गया  है  :-

 वर्ष  कोयला  रख-रखाव  किया  गया  व्यय  कार्यकलाप  शुरू

 संयंत्रों  एच  रु«  का  वर्ष

 फीडर  ब्लरेकरों  की  संख्या

 1991-92  -  -  ्््ा

 1992-93  5  7.00  .  1992-93

 1993-94  9  8.41  1993-94  ____

 ,  से  31  1994  तक  की  स्थिति  के  अनुसार  24  कोयला  रख-रखाव  संयंत्र/फीडर  ब्रेकर्स

 कार्यरत  एक  सी  अर्थात्‌  बेरा  संयंत्र  इस  अवधि  के  दौरान  संशोधन  की  प्रक्रिया  क ेअधीन  कोयला

 रख-रखाव  संयंत्रों/फीडर  ग्रेकरों  की  वर्ष  1993  के  दौरान  समग्र  रूप  में  उपयोगिता  57%  किन्तु  सम्बद्ध  ओपेनकास्ट

 खानों  से  कि  कोयले  की  क्रेशिंग  किए  जाने  की  आवश्यकता  उपलब्ध  कोयले  की  उपयोगिता  91%  रही

 मैला  ढोने  वाले  लोग

 1786.  श्री  प्रधानी  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  राज्यवार/संघ  राज्य  क्षेत्रवार  मैला  ढोने  वाले  लोग  कितने  और

 सरकार  द्वारा  उनकी  मुक्ति  और  पुनर्वास  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं/डठाए  जाने  का  विचार
 ।

 कल्याण  मंत्री  सीताराम  :  एक  विवरण  संलग्न
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 ।

 1992  में  भारत  सरकार  ने  सफाई  कर्मचारियों  तथा  उनके  आश्रितों  को  गंदगी  उठाने  के  वर्तमान

 वंशानुगत  घृणित  तथा  अमानवीय  पेशे  से  मुक्त  कराने  एवं  उन्हें  पांव  वर्षों  की अवधि  में  दूसरे  वैकल्पिक  तथा  प्रतिष्ठित

 पेशे  में  आने  को  एक  राष्ट्रीय  सफाई  कर्मचारी  मुक्ति  तथा  पुनर्वास  योजना  शुरू  को

 योजना  आठवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  44  करोड़  रुपए  की  केन्द्रीय  सहायता  से  चरणबद्ध  तरीके  से

 4  लाख  सफाई  कर्मचारियों  की  पुनर्वास  तथा  3.50  लाख  सफाई  कर्मचारियों  के  लिए  प्रशिक्षण-कार्यक्रम  की  व्यवस्था

 को  गई  इसमें  से  अब  तक  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  196.00  करोड़  रुपए  कौ  केंद्रीय  सहायता  नियुक्त  की

 गई

 1992-93  के  दौरान  प्रशिक्षित  किए  गए  पुनर्वासित  सफाई  कर्मचारियों  की  संख्या  क्रमशः  15678  तथा

 19913

 इस  योजना  योजना  की  प्रगति  को  मानीटरिंग  करने  तथा  मूल्यांकन  के  लिए  केंद्रीय  राज्य  तथा  स्थानीय

 स्तर  समितियों  का  भी  प्रावधान

 सरकार  ने  योजना  के  प्रभावी  क्रियान्वयन  के  लिए  आयोग  स्थापित  करने  हेतु  राष्ट्रीय  सफाई  कर्मचारी  आयोग

 अधिनियम  1993  नामक  विधान  भी  अधिनियमित  किया

 शहरी  विकास  मंत्रालय  द्वारा  शासित  कम  लागत  स्वच्छता  योजना  के  सफाई

 कर्मचारियों  की  मुक्ति  के  लिए  शुष्क  शौचालयों  को  जलवाहित  शौचालयों  में  बदल  गया  15.2.94  तक  शामिल

 किए  जाने  वाले  कस्बों  की  कुल  संख्या  676  थी  जिसमें  68184  सफाई  कर्मचारी  कार्य  कर  रहे  हाथ  से  मैला

 उठाने  वाले  सफाई  कर्मचारियों  को  रोजगार  तथा  शुष्क  शौचालयों  का  निर्माण  1993  गामक

 एक  विधान  हाथ  से  मैला  उठाने  वाले  सफाई  कर्मचारियों  को  रोजगार  तथा  शुष्क  शौचालयों  हेतु  प्रतिबंध  लगाने

 के  लिए  अधिनियमित  किया  गया

 विवरण

 सफाई  कर्मचारियों  तथा  उनके  आश्रितों  की  मुक्ति  और  पुनर्वास  क्यी  राष्ट्रीय  योजना  के  तहत  पहचान

 किए  गए  सफाई  कर्मचारियों  की  संख्या

 राज्यटसंघ  पहचान  किए  गए

 क्षेत्र  का  नाम  कर्मबारियों  की  सं«

 2  3

 आम्र  प्रदेश  7453  का

 2  असम

 3...  बिहार

 4...  गुजरात  40000

 5.  हरियाणा

 231



 2  3

 6...  हिमाचल  प्रदेश  4760

 7.  जम्मू  और  कश्मीर  3548

 8...  कर्नाटक  5825

 9...  केरल  1339

 10.  मध्य  प्रदेश  59000

 11...  महाराष्ट्र  126691

 12.  उड़ीसा  17122

 13.  पंजाब  26819

 14...  राजस्थान  87938

 15.  तमिलनाडु  34326

 16.  उत्तर  प्रदेश  226189

 17...  पश्चिम  बंगाल  30000

 18.  दिल्‍ली  17420

 19.  पांडिचेरी
 476

 _20.  गागालैंड  1800  _

 क्मुल  :
 7,19,505

 ।

 बम  विस्फोट

 1787.  श्री  सुरेन्द्र  रेड्डी  :  क्या  गृह्द  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पिछले  कुछ  महीतों  में  कुछ  राज्यों  में  इंटर  सर्विसेज  की  गतिविधियों  में  बृद्धि  हुई  है  और  कुछ
 महत्वपूर्ण  स्थलों

 पर
 कई  बम  विस्फोट  हुए  हैं  जिनसे  भारी  संख्या  में  निर्दोष  लोग  मारे  गए  या  घायल  और

 यदि  तो  गत  तीन  महीनों  में  हुए  उन  बम  जिनमें  के  हाथ  होने  की
 सम्भाषना  है  तथा  अन्य  आपत्तिजनक  गतिविधियों  का  ब्यौरा  क्या  जो  सरकार  की  जानकारी  में  आई  है  ?

 ..  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राजेश  :  और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है
 और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी
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 प्रतिरक्षण  टीके

 1788.  श्री  प्रेम  अन्द  राम  ;

 श्री  घंजव  लाल  ;

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत
 तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  प्रतिरक्षण  टीकों  के  प्रतिकूल  प्रभाव  से  राज्य/संघ  क्षेत्र-राज्यवार  कितने

 बच्चों  की  मौतें  और

 इस  संबंध  में  कया  उपचारात्मक  कदम  उठाए  गए/उठाने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सी०  :  और  देश

 में  बच्चों  कौ  हुई  कुछ  भौतें  सूचित  की  गई  ये  मौतें  बैक्सीनों  की  विपरीत  प्रतिक्रिया  के  कारण  हुई  हैं  तथा  इन

 मौतों  में  वे  बच्चे  भी  हैं  जिनकी  मौत  टीकाकरण  के  बाद  हुईं  थी  परन्तु  जांच  करने  पर  पाया  गया  कि  उनकी  मौत

 के  कारण  का  संबंध  टीकाकरण  से  नहीं  घेक्सीनों  को  रखने  एवं  उमके  इस्तेमाल  में  होने  वाली  त्रुटियों  क ेकारण

 होने  वाली  मौत  के  खतरे  को  कम  करने  के  लिए  संबंधित  कार्मिकों  के  लिए  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  चलाए  जाते

 तथा  पर्याप्त  सप्लाइयां  की  जाती  टीकाकरण  के  पश्चात्‌  हुई  सूचित  मौतों  की  जांच  विशेषज्ञ  दलों  द्वारा  भी  की

 जाती  है  ताकि  मौत  के  कारण  का  पता  चल  राज्यवार  रिपोर्ट  दशनि  घाला  विवरण  संलग्न

 विवरण

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  रोग  प्रतिरक्षण  के  प्रतिकूल  प्रभाव  के  कारण  हुए  बच्चों  की  सूचित  मौतों

 का
 राज्यवार

 राज्य  1991  1992  1993

 6 आम  प्रदेश  2

 असम  5

 बिहार
 -

 हरियाणा  |

 8

 1

 4

 न

 “5  3

 4

 कर्नाटक  -

 केरल
 _

 अध्य  प्रदेश  -  -

 महाराष्ट्र  -  9  9

 राजस्थान
 -  4

 तमिलनाडु  2

 उत्तर  प्रदेश  2

 पश्चिम  बंगाल  -

 दिल्ली
 -  -  ]

 233
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 vA  है
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 एड्स  नियंत्रण

 1789.  अमृतलाल  कालिदास  पटेल  :  बया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  कई  देशों  ने  एड्स  की  भारत  में  रोकथाम  और  नियंत्रण  हेतु  स्वयंसेवी  संगठनों/सरकारी  एजेंसियों

 को  वित्तीय  सहायता/दान  देने  कौ  पेशकश  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  :  और  भारत

 में  एड्स  के  निवारण  और  नियंत्रण  के  लिए  स्वैच्छिक  संगठनों/सरकारी  अभिकरणों  को  दी  गई  सहायता/दान  के

 ब्यौरे  को  दशाने  बाला  विवरण

 स्नोत  रकम  अभ्युक्तियां

 ए०  35,000  उत्तर-पूर्वी  राज्यों  को  1991-92  की

 सहायता

 2,500,000  पश्चिम  बंगाल  राज्य  में  कार्यक्रम

 कार्यकलापों  के  लिए  प्रस्तावित

 1993-95

 नोराड  28,000  गैर  सरकारी  संगठन  एड्स  सेल  को

 सहायता

 110,000  ए०  आई०  आई०  एच  एंड  पी०  एच«

 उपचार  कलकत्ता  को

 1992-93

 300,000  एम  ए७  आई०  प्रशिक्षण

 कार्यकलापों  को  वचनबद्ध  सहायता
 1993-94

 एस  एड«  10000000  बातचीत  चल  रही

 राज्य

 फोर्ड  फाउंडेशन  110,000  पी०  एस«  आई  के  साथ  कंडोम  को

 बढ़ावा  देकर  एम  सी०  जी  थी»

 उपचार  परियोजना  को

 1991-92

 अंतर्राष्ट्रीय  विकास  85,000,000  राष्ट्रीय एड्स  नियंत्रण  कार्यक्रम  सहायता
 संघ  1992-97
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 दूरदर्शन  के  2।  चैनल

 श्री  एस«  एम«  लालजान  बाशा  :  क्‍या  सूखना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे

 क्या  दूरदर्शन  पर  मंत्रालय  चैनल  केवल  महानगरों  में  ही  उपलब्ध

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इसके  कया  कारण  और

 सरकार  ने  सुविधाएं  महानगरों  के  अतिरिक्त  अन्य  शहरों  में  भी  उपलब्ध  करने  के  लिये  क्या  कदम

 उठाए  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  के  सिंह  :  उक्त  चैनल  उपलब्ध

 होने  उपयुक्त  डिश  एंटिना  पद्धति  के  प्रयोग  से  समूचे  भारत  में  उनसे  प्राप्त  किया

 लिग्माइट  पर  रॉयल्टी

 श्री  छीतृभाई  गामीत  :  क्‍या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  कली  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  सरकार  ने  लिग्नाइट  पर  रॉयल्टी  को  दर  में  संशोधन  करने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  यह  प्रस्ताव  कब  से  केंद्रीय  सरकार  के  पास  लम्बित  और

 इस  पर  कब  तक  निर्णय  ले  लिया  जायेगा  ?

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अजित  से  गुजरात  सरकार  लिग्नाइट  पर  रॉयल्टो

 की  दरों  में  संशोधन  किए  जाने  के  लिए  भारत  कोयला  मंत्रालय  से  अनुरोध  करती  रही  विगत  में  हाल

 ही  इस  संबंध  में  संबंधित सभी  में  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  वर्तमान  में  यह  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 है  तथा  इस  प्रस्ताव  से  संबंधित  सभी  पहलुओं  की  जांच  करने  के  पश्चात्‌  उपयुक्त  निर्णय  लिया  इस

 बरे  में  निर्णय  लिए  जाने  के  लिए  कोई  समय  सीमा  निश्चित  करना  इस  स्थिति  में  व्यवहार्य  नहीं

 विदेशियों  का  प्रवेश

 श्री  आर  सुरेन्द्र  रेड्डी  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनकी  अध्यक्षता  में  प्रवेश  को  नई  दिल्ली  में  सम्पन्न  उत्तर-पूर्वी  राज्यों  के  मुख्य

 मंत्रयों  को  बैठक  में  उन  राज्यों  में  विदेशियों  के  प्रवेश  के  सम्बन्ध  में  छूट  देने  क ेलिए  आम  सहमति  प्रगट  की

 यदि  तो  इस  संदर्भ  में  बैठक  में  लिये  गये  निर्णयों  का  ब्यौरा  क्या  और

 पृववोत्तर  राज्यों  में  विदेशियों  के  प्रवेश  की  अनुमति  देने  के  संबंध  में  औपचारिक  आदेश  कब  तक  जारी

 कर दिये जायेंगे ? 235



 केरल  में  बाह  की  स्थितिके  बर  में  4  आग्त  1994

 भृह  मंब्ालय  में  राज्य  मंत्री  :  से  पूर्वोत्तर  राज्यों  के  मुख्यमंत्री  आमतौर

 पर  इस  विचार  के  थे  कि  इन  राज्यों  में  विदेशी  राष्ट्रिकों  के  प्रवेश  पर  लगे  वर्तमान  प्रतिबन्धों  को  हटा  दिया  जाना

 अंतिम  निर्णय  लेने  के  लिए  इस  समय  कोई  निश्चित  समय  सीमा  नहीं  बतायी  जा  सकती

 अनिवासी  भारतीयों  के  लिए  आरेंजकार्ड

 1793.  श्री  हरीश  नारायण  प्रभु  झांदये  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  अनिवासी  भारतीयों  के  लिए  एक  आरेंज-कार्ड  योजना  बनाई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौया  और  जटिलताएं  क्‍या  और  क्या-क्या  प्रोत्साहन  दिए  गए

 अनिवासी  भारतीयों  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 कया  सरकार  को  इस  योजना  के  संशोधन  संबंधी  कतिपय  सुझाब  प्राप्त  हुए

 (8)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  सुझावों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  योजना  में  क्‍या  परिवर्तन  किए  जायेंगे  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राजेश  :  जी

 से  तथापि  8.4.93  को  सरकार  द्वारा  गठित  किए  गए  एक  अन्तर  मंत्रालयीय  दल  भारतीय

 मूल  के  व्यक्तियों  को  पी  आई०  ओ०  कार्ड  जारी  करने  का  प्रस्ताव  किया  था  जिससे  वे  विशेष  छूटों/सुविधाओं  के

 पात्र  बन  सरकार  ट्वारा  इस  कोई  अंतिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 12.00  भष्याहन

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  कृपया  अपनी  बात  शुरू

 केरल  में  बाढ़  की  स्थिति  के  बारे  में

 कुरियन  :  मैं  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  बात  कहना  चाहत  मैं  जानता

 हूं  कि  बाढ़  के  संबंध  में  चर्चा  हो  रही  है  किन्तु  अभी-अभी  मुझे  केरल  से  टेलीफोन  से  सन्देश  मिला  है  कि  सोरे

 राज्य  में  बाढ़  आई  इससे  150  लोगों  की  मृत्यु  हो  चुकी  है  और  500  करोड़  रुपये  की  क्षति  होने  का  अनुमान
 यह  एक  गम्भीर  मामला  है  और  चूंकि  कृषि  मंत्री  सभा  में  उपस्थित  मैं  चाहता  हूं  कि  थे  इस  समबतन्ध  में

 उत्तर  दें  तथा  मेरे  राज्य  में  बाढ़  से  प्रभावित  लोगों
 के
 लिए  तत्काल  कुछ  राहत  की  तत्काल  घोषणा

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  इस  पर  मध्याहन  पश्चात्‌  चर्चा  आपने  अपने  सभी  मुद्दे  उसी  समय  उठा

 सकते

 कुरियन  :  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  कई  लोगों  की  मृत्यु  हो  चुकी

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  इसे  उचित  ढंग  अर्थात्‌  चर्चा  क ेलिए  मामला  आने  तथा  आपका  नाम  पुकोरे
 जाने  पर  उठाना  इस  समय  मैंने  भोई  से  बोलने  के  लिए  कहा
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 12.01  श्रावण  प«  भारत  में  अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञन  संस्थान  में  प्रथम  हृदय  प्रत्यागेषण  आपरेशन  के  बारे  में

 क्योंकि  मे  प«

 भारत  में  अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  में  प्रथम  हृदय

 प्रत्यारोपण  आपरेशन  के  बारे  में
 ह

 कृपासिन्धु  भोई  :  आज  का  दिन  भारत  के  लोगों  के  लिए  खुशी  का  दिन  है

 क्योंकि  इस  समय  डा०  वेणुगोपाल  ने  सफलतापूर्वक  पहला  हृदय  प्रत्यारोपित  किया  मैं  में  दक्षिण  अफ्रीका

 में  पहली  बार  डा०  क्रिश्चियन  बर्नार्ड  न ेहृदय  शल्प  चिकित्सा  का  कार्य  शुरू  किया  अध्यक्ष  आपके

 प्रयासों  से यह  माननीय  सभा  मानव  अंग  प्रतिरोपण  विधेयक  पारित  कर  मैं  आपको  और  माननीय

 सदस्यों  को  बधाई  देता  हूं  क्योंकि  इसी  विधान  की  सहायता  से  हम  आज  अपने  देश  में  पहला  हृदय  प्रतिरोपण  आपरेशन

 कर  सके

 डा०  वेणुगोपाल  अन्तर्राष्ट्रीय  ख्याति  के  हृदय  शल्य-चिकित्सकों  में  से  एक  विश्व  में  बाईपास  शल्प

 चिकित्सा  के  जनक  डा०  डेन्टन  कूली  ने  उन्हें  एक  सन्देश  भेजा  जिसमें  कहा  है  कि  डा«  बेणुगोपाल  को  सारा

 विश्व  याद  रखेगा  क्योंकि  इस  तरह  की  शल्य-चिकित्सा  अब  तक  विश्व  में  कहीं  नहीं  की  गई  इसमें  यह  भिन्‍नता

 है  कि  उन्होंने  साइक्लोस्पोरिन  की  कम  खुराक  अर्थात्‌  प्रतिरेधी  चिकित्सा  का  उपयोग  करके  शल्य  चिकित्सा  की

 हम  वास्तव  में  बहुत  प्रसन्‍न  हैं  कि  भारत  जैसे  निर्धन  देश  में  एक  आम  व्यक्ति  का  प्रतिरोषण  आपौरशन  किया

 शया  है  और  हृदय  देने  वाली  एक  35  वर्ष  की  महिला  मेरा  विश्वास  है  कि  यह  शत्र-प्रतिशत  सफल

 अतः  हमें  उनकी  इस  उपलब्धि  पर  बधाई  देनी

 मैं  इस  संबंध  में  कुछ  पंक्तियां  पढ़गा  चाहता

 अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  में  वेणुगोपाल  और  उनके  साथियों  ट्वारा  कल  कौ  गई  हृदय  प्रतिरोपण

 शल्य  चिकित्सा  तथा  वैज्ञानिक  क्षेत्र  में  भारत  की  श्रेष्ठता  की  एक  महत्वपूर्ण  घटना  भारत  के

 लोगों  के  प्रतिनिधि  इस  उपलब्धि  के  लिए  अपने  चिकित्सा  विशेषज्ञों  तथा  चिकित्सक  समुदाय  का  अभिन-दन  करते

 उन  प्रौद्योगिकी  वाली  जटिल  शल्य  चिकित्सा  देश  में  विकास  तथा  आयुर्विज्ञान  के विकास  के  लिए  युग

 की  परिचायक  होनी  चाहिये  और  यह  हमारे  देश  को  विश्व  प्रौद्योगिकी  के  मानचित्र  में  गौरव  का  स्थान  प्रदान  करने

 हेतु  अन्य  व्यवसायों  के  लिए  एक  आदर्श  बननी  हमारे  लिए  यह  भी  सन्‍्तोष  की  बात  है  कि  जटिल  हृदय

 शेग  से  पीड़ित  आम  व्यक्ति  अब  अपने  जीवन  को  बचाने  के  लिए  देश  में  ही  चिकित्सा  सुविधाओं  की  अपेक्षा  कर

 सकता

 आज  हम  पी०  वेणुगोपाल  और  अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  के  उनके  दल  के  समर्पित

 डाकटरों  ट्वारा  किए  गये  प्रशंसनीय  कार्य  के  लिए  आभार  व्यक्त  करते

 सावित्री  लक्ष्मणन  :  ४०  भोई  के  साथ  मैं  भी  अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान

 संस्थान के प्रख्यात शल्य चिकित्सक डा० वेणुगोपल को भारह के प्रथम सफल हृदय प्रतिरोपण के लिए बधाई देती 237



 केरल  में  बाढ़  की  स्थिति  के  बारे  ४  ४  ४  ४  ैै  3  ॒
 +  अग्त  1994

 डा०  बेणुगोपाल  ने  अपने  दल  के  साथ  इस  विलक्षण  कार्य  कौ  सफलता  के  लिए  आप्रेशन  कक्ष

 में  पांच  धन्टे  यह  हमारे  आयुर्विज्ञान  के इतिहास  अट्टितीय  घटना  है  जिसके  लिए  वे  प्रशंसा  के  पात्र

 मैं  दाता  परियार  के  प्रियजन  की  मृत्यु  पर  उनके  परिवार  के  दुःख  में  सहभागी  हूं  किन्सु  मृत  व्यक्ति  का  हृदयदान

 करने  के  लिए  उन्हें  धन्यवाद  देते  हुए  उनकी  प्रशंसा  करती  यद्यपि  आपरेशन  पर  लगभग  40,000/-  रुपये  खर्च

 आता  किन्तु  विदेशों  में  ऐसे  ही  मामलों  में  आने  वाली  खर्च  की  अपैक्षा  यह  कम  आपरेशन  के  धाद  प्रतिवर्ष

 लगभग  40,000  रुपये  खर्च  आता  ऐसा  आपरेशन  कराना  आम  बात  नहीं  अतः  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करती

 हूं  कि  जरूरतमंद  लोगों  को  पूर्ण  वित्तीय  सहायता  देने  हेतु  आवश्यक  प्रबन्ध  किए

 बसंत  पथार  :  डा०  भोई  के  साथ  मैं  भी  डा०  वेणुगोपाल  को  बधाई  देता  यह

 भारत  में  हृदय  प्रतिरोपण  का  प्रथम  मामला  नहीं  एस«  सेन  ने  मुम्बई  में  यह  प्रयास  किया  किन्तु

 रोगी  जीवित  नहीं  किन्तु  इस  मामले  में  आपरेशन  के  30  घन्टे  बाद  रोगी  जीवित

 मैं  मानव  अंग  प्रतिरोषण  विधेयक  पारित  करने  के  लिए  सरकार  को  भी  बधाई  देता  केबल  इसी  कारण

 यह  महिला  अपने  जीवित  हृदय  को  दान  कर

 मैं  उस  परिवार  को  भी  बधाई  देता  जिसने  पात्र  व्यक्षित  को  जीवित  हृदय  दान  करके  पूरे  देश  में  अच्छा

 सन्देश  दिया  उसमे  इसे  इस  कारण  दान  किया  क्योंकि  वह  मस्तिष्क  रुधिर  स्राव  अथवा  मस्तिष्क  वृन्त  से  पीड़ित
 उसकी  मृत्यु  होने  ही  वाली  किन्तु  उसका  दिल  धड़क  रहा  मैं  इसके  लिए  दाता  परियार  को  बधाई

 देता  यद्यपि  जीवित  रहने  की  दर  लगभग  पांच  प्रतिशत  किन्तु  रोगी  लगभग  20  वर्ष  तक  जीवित  रह  सकता

 हम  सभी  को  भारत  में  अंग  प्रतिरोषैण  के  क्षेत्र  में  नया  युग  आने  की  आशा  करनी  चाहिये  और  हम  सदैब  ऐसे

 चिकित्सा  विशेषज्ञों  का  समर्थन  करते  हैं  और  वेणुगोपाल  को  बधाई  दैते

 अध्यक्ष  पहोदय  :  यह  सभा  इस  महत्वपूर्ण  उपलब्धि  के  लिए  वेणुगोपाल  और  उनके  दल  तथा  इस

 अंग  को  दान  करने  हेतु  सहमत  होने  के  लिए  दाता  परिवार  को  बधाई  देती
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 केरल  में  बाढ़  की  स्थिति  के  बारे  में-जारी
 श्री  पाणा  पैथ्यू  :  मैं  सभा  का  ध्यान  अत्यावश्यक  लोक  महत्व  के  मामले

 की  ओर  आकर्षित  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ

 मुझे  पिछले  कई  दिनों  से  अनेकों  टेलीफोन  कॉल  प्राप्त  हो  रहे  जिनमें  यह  बताया  जा  रहा  है
 कि  लगभग  सारा  केरल  राज्य  पामी  में  डूबा  केरल  में  पिछले  तीस  वर्षों  मे ंसबसे  भयंकर  बाढ़  आई  यह

 समाचार  आज  दि  हिन्दूਂ  में  प्रकाशित  हुआ  पिछले  एक  सप्ताह  से  यह  समाचार  केरल  के  सभी  समाचार

 पत्रों  में  प्रकाशित  हो  रहा  जिनमें  कि  स्थिति  की  अति  गम्भीरता  तथा  अन्य  बातें  प्रकाशित  हो  रही  बाढ़  से

 143  लोगों  की  मृत्यु  हो  चुकी  दो  या  तीन  दिन  पहले  यह  संख्या  109  प्रतिदिन  मरने  वाले  लोगों  की  संख्या

 में  वृद्धि  हो  रही  घायलों  की  संख्या  253  हो  गई  लगभग  17,000  मकान  क्षतिग्रस्त  हो  गए  हैं  और
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 40,000  से  अधिक  मकान  आंशिक  रूप  से  क्षतिग्रस्त  हुए  1280  राहत  शिविरों  मे ंलगभग  40,000  लोग

 रह  रहे  केरल  के  वित्त  मंत्री  न ेकल  विधान  सभा  में  कहा  था  कि  कुल  500  करोड़  रुपये  की  क्षति  हुई

 केवल  केरल  में  ही  विधान  सभा  की  बैठक  स्थगित  कर  दी  गई  है  ताकि  सदस्य  लोगों  के  राहत  और  बचाव  के

 लिए  अपने-अपने  निर्वाचन  क्षेत्रों  में  जा

 यह  केवल  आपदा  की  ही  स्थिति  नहीं  है  बल्कि  यह  अपने  ही  विस्फोटक  रूप  धारण  कर  चुकी

 गत  दो  महीनों  से  केरल  विशेष  रूप  से  राज्य  के  उत्तरी  भाग  में  भारी  वर्षा  हो  रही  पिछले  एक  सप्ताह

 से  सारे  राज्य  में  दिन-रात  मूसलाधार  वर्षा  हो  रही

 जैसा  कि  मैंने  कुल  नुकसान  लगभग  500  करोड़  रुपये  का  हुआ  सरकार  द्वारा  दी  गई  सहायता

 बहुत  कम  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  सारी  स्थिति  का  आकलन  किया  जाये  तथा  राज्य  में  नवीनतम

 विशेषरूप  से  पिछले  एक-दो  दिनों  की  घटनाओं  का  नए  सिरे  से  अध्ययन  किया  जाये  और  सहायता  में

 पर्याप्त  वृद्धि  की

 कुरियन  :  मेरे  मित्र  श्री  पाला  मैथ्यू  ने  ब्यौरा  दे  दिया  इसलिये  मैं  उनकी  फिर

 से  चर्चा  नहीं  कर  रहा  मेरा  निर्वाचन  क्षेत्र  सर्वाधिक  प्रभावित  केरल  का  पूरा  दक्षिणी  भाग  भी  प्रभावित

 पूरे  देश  कुल  500  व्यक्तियों  की  मृत्यु  केरल  143  व्यक्तियों  की  मृत्यु  एक-चौथाई  से  अधिक

 मौतें  केरल  में  परन्तु  समस्या  यह  है  कि  वित्त  आयोग  के  द्वारा  किये  गये  आवंटन  के  अनुसार  हमें  आपदा  राहत

 कोष  से  केवल  23  करोड़  रुपये  मिले  राज्य  को  कोई  अतिरिक्त  धनराशि  नहीं  मिली  स्थिति  अत्यंत  गंभीर
 हा

 यदि  केन्द्र  सरकार  केरल  राज्य  को  कुछ  विशे््शकक्षी  आयंटन  नहीं  करती  है  तो  स्थिति  गंभीर  और  अति

 कठिन  हो

 लगभग  50,000  लोग  पहले  ही  राहत  शिविणं  में  17,000  घर  नष्ट  हो  गये  15,000  घर  क्षतिग्रस्त

 हुए  कृषि  फसल  को  हुई  हानि  का  अभी  अनुमान  नहीं  लगाया  जा  परन्तु  राज्य  विधान  सभा  में  यह

 घोषणा  की  गयी  है  कि  वह  कम  से  कम  500  करोड़  रुपये

 कृषि  मंत्री  जी  यहाँ  पर  हैं  मैं  आपसे  सरकार  को  यह  निदेश  देने  का  अनुरोध  करता  हूं  कि  वित  मंत्री  महोदय

 को  स्थिति  की  गंभीरता  को  समझना  चाहिये  और  बाढ़  सहत  के  लिये  अतिरिक्त  धनराशि  का  आवंटन  करना  चाहिये

 ताकि  हमें  केरल  राज्य  के  लिये  कम  से  कम  अस्थायी  राहत  के  रूप  में  100  करोड़  रुपये

 आज  मुझे  टेलीफोन  पर  मेरे  राज्य  से  अनेक  सदिश  प्राप्त  हुए  स्थिति  अत्यंत  गंधीर  मैं  आपसे  केरल

 राज्य  की  सहायता  करने  का  अनुरोध  करता

 श्री  अहमद  :  अध्यक्ष  आउकी  अनुमति  से  हमने  इन  मुद्दों  को  माननीय  कृषि  मंत्री

 के  समक्ष  उठाया  अब  केरल  में  बाढ़  की  स्थि||  में  कोई  अंतर  नहीं  आया  जब  राज्य  बाढ़  में  डूबा

 हुआ  तो  मैं  यह  समझने  में  असमर्थ  हूं  कि  केन्द्र  सरकार  किस  प्रकार  चुप  रह  सकती  है  और  यह  कह  सकती

 है  कि  वित्त  आयोग  के  अंतर्गत  किये  गए  आवंटन  के  मनुसार  केरल  को  23  करोड़  रुपये  दिये  गये  इस  बात
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 का  कोई  पूर्वानुमान  नहीं  कर  सकता  सरकार  को  लोगों  कौ  भावनाओं  को  और  हमाते  स्थिति  को  भी  समझना

 हम  इस  समय  केरल  में  1200  अथवा  इससे  भी  अधिक  राहत  शिविर  चला  रहे  राण्य  सरकार  को  केवल

 उनके  रख-रखाव  हेतु  कितनी  धनराशि  की  आवश्यकता  है  ?  हमारी  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  ?

 मैंने  सभा  में  पहले  ही  इन  बातों  का  उल्लेख  किया  जहां  तक  केरल  के  वित्त  का  संबंध  है  बह  शजकीब

 से  आता  राजकोष  से  हमें  जो  कुछ  मिलता  उसका  हम  वेतन  आदि  के  रूप  में  वितरण  कर  दैते  इसलिये

 हमारी  स्थिति  अत्यंत  गम्भीर  मैं  यह  नहीं  समझ  सकता  कि  केद्र  सरकार  इस  मामले  पर  चुप्पी  क्‍यों  साथे  हुए

 इसलिये  हम  आपसे  अनुरोध  करते  हैं  कि  आप  कृषि  भंत्री  को  अपने  अन्य  साथियों  के  साथ  विचार

 विमर्श  या  जो  कुछ  बह  ठीक  करने  तथा  केरल  के  लिये  कम  से  कम  विशेष  राहत  राशि  के  रूप  मैं

 100  करोड़  रुपये  का  तत्काल  आवंटन  करने  का  निददेश

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  कृषि  मंत्री  अब  अथवा  मध्याहन  पश्चात  उत्तर  देना  चहेंगे  ?

 कृषि  मंत्री  बलराम  :  हम  इस  पर  मध्याहन  पश्चात  चर्चा

 अध्यक्ष  महोदव  :  आप  कृपया  यह  समझें  कि  मंत्री  महोदय  सूचना  प्राप्त  किये  बिना  उत्तर  नहीं  दे

 यदि  आप  चाहते  हैं  कि  वह  घिना  सूचना  प्राप्त  किये  उत्तर  दें  तो  हम  इस  बारे  में  नहीं

 ५००००  *

 धामस  :  लम्बी  दूरी  की  रेल  गाड़ियों  में  ग्रात्रियों  को  प्रायः  परेशान

 किया  जाता  है  और  लूटा  जाता  जो  केरलवासी  लंबी  दूरी  की  रेलगाड़ियों  में  यात्रा  करते  हैं  उन्हें  इन  गाड़ियों
 मैं  परेशान  किया  जा  रहा

 12.15  मे  We

 महोदय  पीठासीन

 कुछ  दिन  पहले  गे  निर्वाचन  क्षेत्र  का  एक  परिवार  याराणसी  से  कुची  की  यात्रा  कर  रहा  था  और  आंध्र

 प्रदेश
 के

 बोच  उन्हें  लूट  लिया  गया  और  परिवार  के  दो  लाख  रुपये  से  अधिक  लूट  लिये

 शिकायत  लिखारे  पर  म  तो  रेलवे  सुरक्षा  बल  और  न  ही  राज्य  पुलिस  कोई  कार्यवाही  कर  रही
 मैं  उन  पर  यह  आरोप  ना  लगा  रहा  हूं  कि  रेलवे  सुरक्षा  बल  और  राज्य  पुलिस  लुटेरों  कौ  सहायता  कर  रहे

 परन्तु  वे  कुछ  कर  महीँ  रो  इसलिये  रेल  मंत्री  महोदय  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  लंबी  दूरी  की  रेलगाड़ियों  में  यात्रियों
 को  पर्याप्त  सुशक्षा  प्रदान  थी  जाये  और  और  जो  शिकायतें  प्राप्त  हुयी  हैं  उन  की  समुचित  जांच  की  जाये  और  कार्यवाही
 की
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 श्री  महेद्ध  छुमार  सिंह  ठाकुर  :  उपाध्यक्ष  भारत  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  16  लाख  पावरलूम
 पर  करीब  60  लाख  पिछड़े  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  अल्पसंख्यक  जाति  के  बुनकर  कार्यरत

 हैं  और  3  करोड़  लोगों  की  आजीविका  पावरलूम  पर  निर्भर  करती  आज  की  स्थिति  में  40  प्रतिशत  पावरलूम

 बंद  पड़े  हुये  कारण  से  दामों  में  अत्यूधिक  वृद्ध  मिल  मालिकों  ने  स्थिति  का  फायदा  उठाते  हुये

 सूत  के  भाव  मनमाने  से  बढ़ा  दिये  सूत  का  निर्यात  भी  किया  गया  इस  कारण  लाखों  ग्रामीण

 बुनकर  भुखमरी  के  शिकार  हो  गये  सप्तस्या  दिन  ग्रतिदिन  भयंकर  होती  जा  रही

 पावरलूप  बुमकरों  को  बैंक  से  कर्ज़ा  नहीं  मिल  रहा  व्यापारिक  ब्यांज  दर  पर  इन्हें  रोजगार  करना  पड़

 रहा  वस्त्र  मंत्रालय  ट्वारा  इस  विषय  पर  विशेष  ध्यान  देकर  पावरलूम  बुनकरों  को  कर्ज  दिलाने  की आवश्यकता

 सूत  के  दाम  क्रम  करने  फ्रे  लिये  सूत  का  निर्यात  एकदम  से  बंद  करतां  चाहिये  नेशनल  पावरलूम  डेवलपमेंट

 कारपेरेशन  की  स्थापना  आवश्यक  सूत  का  अधिकतम  दाम  की  छपाई  सिर्फ  सूत  मिलों  द्वारा  असेशियल  कामोडिटी

 एक्स  के  तहत  तुरंत  लागू  करना  चाहिये  और  पावरलूम  द्वारा  निर्मित  वस्त्रों  का  निर्यात  कोटा  45-50  परसेंट  कर  देना

 भी  उचित,ड्रोगा  कि  पावरलूम  के  लिये  अलग  से  एक्सपोर्ट  प्रमोशन  कॉसिल  की  स्थापना  की  जाये

 जिसमें  बुगकर  स्वयं  अपने  द्वारा  निर्मित  वस्त्रों  को  बाहर  भेज  सकें  और  अपनी  जीविका  चला

 श्री  भाराधणन  :  आज  तीसरा  दिन  है  जब  विपक्षी  दल  संसदीय  कार्यवाही

 का  बायकाट  कर  रहे  हैं  और  इस  स्थिति  से  अभूतपूर्व  गतिरोध  उत्पन्न  हो  गया

 मेरा  निवेदन  है  कि  यह  संसदीय  प्रणाली  के  समुचित  कार्यकरण  के  लिये  कोई  अच्छा  शक्कून  नहीं  सत्तारूढ़

 दल  तथा  बिपक्षी  दोनों  को  ही  संसद  में  उपस्थित  रहना  महत्वपूर्ण  चर्याएं  चल  रही  हैं  और  विपक्षी

 दलों  को  चर्चा  में  भाग  लेगा  और  अपना  दृष्टिकोण  प्रस्तुत  करना  विपक्षी  की  भूमिका  महत्वपूर्ण  है और

 उसे  किसी  तरह  भी  कम  गहीं  आंका  जा  सकता

 जहां  तक  माननीय  अध्यक्ष  जी  का  संबंध  है  वह  इस  समस्या  का  समाधान  करने  के  बहुत  प्रयास  कर  रहे

 उनके  प्रयास  की  सभी  को  सराहना  करनी  इस  समस्या  के  समाधान  में  प्रतिष्ठा  का  प्रश्न  बनाने  से  कोई

 काम  नहीं  इसलिये  सरकार  को  इस  समस्या  का  एक  मान्य  समाधान  ढूंढने  के  लिये  लचीला  रुख  अपनाना

 हम  विपक्ष  मांगों  और  तकोँ  की  पूर्ण  उपेक्षा  नहीं  कर  सकते  इसलिये  इस  गतिरोध  को  समाप्त  करने

 *  के  लिये  कोई  मान्य  हल  ढूंढा  जा सकता  इस  गतिरोध  को  हम  निरंतर  जारी  नहीं  रख  सकते  हैं  और  इसे  और

 आगे
 गहीं  खींचना

 इसलिये  यह  सुनिश्चित  करने  हेतु  कुछ  नवीन  कदम  उठाने  पर  विचार  किया  जाना  चाहिये  ताकि  सभा  की

 कार्यवाही  पुनः  सामान्य  रूप  से  चल
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 श्री  अहमद  :  उपाध्यक्ष  यह  अत्यंत  महत्वपूर्ण  मामला  हमारी  सभा  में  यह  गतिरोध  चल

 रहा  है  और  यह  अभूतपूर्व  जैसा  कि  श्री  नारायणन  ने  ठीक  ही  कहा  कि  विपक्ष  की  भूमिका  अत्यंत  महत्वपूर्ण

 विपक्ष  के  बिना  हम  सत्र  की  कार्यवाही  किस  प्रकार  चला  सकेंगे  ?  सरकार  ने  पहले  ही  समुचित

 विचार  किया  परन्तु  मैं  सरकार  से  पुनः  यही  अनुरोध  करूंगा  कि  जह  किसी  झूठी  प्रतिष्ठा  का  प्रश्न  न  बनाये

 और  विपक्षी  नेताओं  के  साथ  चर्चा  आरम्भ  अब  केवल  अध्यक्ष  महोदय  ने  ही  क्रुछ  कदम  उठाये

 अभ्यक्ष  महोदय  काफी  समय  से  प्रयास  कर  रहे  हैं  सरकार  तथा  विपक्ष  को  एक  साथ  लाने  का  साथ  उत्तरदायित्व

 ले  लिया  सरकार  इस  सभा  की  सुचारु  कार्यवाही  सुनिश्चित  करने  हेतु  इस  गतिरोध  को  समाप्त  करने  के  लिये

 तत्काल  कदम

 श्री  याइमा  सिंह  युमनाम  :  मैं  श्री  नारयणन  का  समर्थन  करता  हम  सभी

 जानते  हैं  कि  विपक्ष  की  भूमिका  के  लोकतंत्र  जीवित  नहीं  रह  मैं  श्री  नागययणन  के  कथन  से

 सहमत

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  वह  आपसे  सहमत  हो  रहे

 श्री  याइमा  सिंह  युमताम  :  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह

 नया  प्रस्ताव  लाये  ताकि  इस  कठिनाई  पर  विजय  पायी  जा

 श्री  सी०  थामस  :  माननीय  उपाध्यक्ष  इस  सम्बंध  में  मैं  एक  सुझाव  दे  रहा

 अब  प्रश्न  यह  है  कि  कया  की  गई  कार्यवाही  रिपोर्ट  बापस  ली  जाए  अथवा  अब  विपक्ष  ने  अत्यधिक  कठोर

 कदम  यह  उठाया  है  कि  वह  केवल  इसके  वापस  लिए  जाने  के  पश्चात्‌  ही  सदन  में  सरकार  को  इसमें

 कठिनाई  हो  रही  है  और  यह  स्वाभाविक  भी  अब  मैं  एक  सुझाव  देता  इसे  अब  वापस  लेना  बहुत  कठिन

 किन्तु  मैं  यह  सोच  रहा  था  कि  क्‍या  इसे  मामले  पर  चर्चा  किए  जाने  तक  निलंबित  रखा  जा  सकता  सरकार

 इसे  केवल  कुछ  समय  के  लिए  ही  निलंबित  रखे  जिससे  हम  संयुक्त  संसदीय  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  की  जाने

 वाली  कार्यवाही  के  प्रश्न  पर  चर्चा  क्र  और  मेरे  विचार  से  कुछ  सुझाव  सामने  आएंगे  और  फिर  इन  सुझावों
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  वर्तमान  रिपोर्ट  में  परिवर्तन  अथवा  संशोधन  कर  सकती  और  इसमें  मुझे  विश्वास

 है  कि  कोई  कठिनाई  भी  नहीं  अतः  मेरा  विपक्ष  और  सरकार  से  यह  अनुरोध  है  कि  इसका  हल  दूंढा  जाए

 और  यह  देखा  जाए  कि  क्या  पेरा  सुझाव  स्वीकार  किया  जा  सकता

 श्री  लाईता  उम्बे  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  गृह  मंत्रालय  और

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  का  ध्यान  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  विधय  की  ओर  दिलाना  चाहता

 महोदय  इस  वर्ष  दिल्ली  विश्वविद्यालय  में  ए०  और  बी०  एस«  सी«  में  दाखिले  के  इच्छुक  अनुसूचित
 जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  विद्यार्थियों  क ेसाथ  घोर  अन्याय  किया  गया  आवेदन-पत्र  जमा  कराने  के आखिरी

 दिन  कुछ  ही  घंटे  का  समय  दिया  गया  जब  दो  गगा  स्नातकोत्तर  विद्यार्थियों  ने दिल्‍ली  विश्व  विद्यालय  में  अपने

 फार्मों  फे  बारे  में  जाकर  पूछा  तो  उन्हें  बन्दूक  की  नोक  पर  शारीरिक  रूप  से  उत्वीड़ित  किया  गया  और  बेइण्जत

 किया  अब  विद्यार्थी  हड़ताल  पर  किन्तु  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जाति  से  संबंधित  देश  के  सुदूर
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 3  भ्रषणू  ७  विश्वविद्यालय  ञ  ऑ  ऑ  ऑ  ऑऔ  प्रवेश  आ  ऋ_आ  ऋ  ऋ  ऋ  कर  ऋ

 ।  भैत्र
 स ेआए  इन  गरीब  विद्यार्थियों  को  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  में  प्रवेश  से  बंचित  कर  दिया  सरकार

 से  मेरा  यह  अनुरोध  है  कि  वह  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कठोरता  से  निपटे  और  अनुसूचित  जनजाति  के  विद्यार्थियों

 का  प्रवेश  सुनिश्चित  करमे  के  लिए  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  अधिकारियों  के  साथ  बातचीत

 श्री  राजनाथ  सोगकर  शास्त्री  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपका  आधारी  हूं  कि
 आपने  मुझे  अपनी

 कहते  का  मौका  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  राज्य  मंत्री  जी इस  समय  सुदन  में  मौजूद  हैं  और  मैं  आपके  माध्यम

 से  उनका  ध्यान  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  विषय  की  ओर  ले  जाना  चाहता
 *

 +  काशी  हिन्दू  वाराणसी  के  चिकित्सा  विज्ञान  संस्थान के  अंतर्गत  साइको  सोमैटिक  एण्ड

 बायो  फीड  मैडिसित  केन्द्र  मे ंकाफी  समय  से  आयुर्वेदिक  छात्र  शोध  करते  आ  रहे  आयुर्वेद  से  संबंधित  इस

 डिपार्टमेंट  में  अनेक  प्रकार  के  शोध  किये  जाते  अभी  वहां  एक  बहुत  ही  बहुमूल्य  अनुसंधान  में  उन्हें  सफलता

 प्राप्त  हुई  वहां  के  छात्रों  ने  पी  जी०  दूबे  के  नेतृत्व  में  ब्राह्मी  नाम  के  पौधे  से  मानवीय  स्मृति  के  क्षरण  को

 गैकने  के  लिये  बहुत  ही  बहुमूल्य  औषधि  तैयार  की  है  जिससे  माननीय  स्मृति  के  निरंतर  होने  वाले  क्षण  को  रोका

 जा  सकता  हमारे  देश  के  बैद्यों  ने  उस  औषधि  की  भूरि-भूरि  प्रशंसा  की  इसके  अतिरिक्त  सभी  महत्वपूर्ण

 अखबारों  गे  इस  औषधि  के  बारे  में  विशेष  संस्करण  छापे  हैं  या  मुख्य  रूप  से  जानकारी  प्रकाशित  की  है  क्योंकि

 उन्होंने  इसे  बहुत  बड़ी  सफलता  माना  सैकड़ों  आदमियों  और  बच्चों  पर  इसका  प्रयोग  किया  गया  हैं  और  यह

 औषधि  काफी  सफल  सिद्ध  हुई

 इतना  ही  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  स्थित  नेशनल  इंस्टीट्यूट  ऑफ  हैल्थ  ने  1993  की  अपनी  वार्षिक

 रिपोर्ट  में  इस  औषधि  का  जिक्र  किया  इस  औषधि  की  सराहना  की  अमरीका  ने  तो  यहां  तक  कहा  है  कि

 एंजाइम  गाम  के  रोग  में  इस  औषधि  का  प्रयोग  किया  जा सकता  आज  यह  भी  खुशी  की  बात  है  कि  प्रश्त  संख्या

 168  और  169  के  उत्तर  में  माननीय  मंत्री  जी  न ेकहा  है  कि  हम  भारतीय  औषधियों  के  क्षेत्र  में  अनुसंधान  को  बढ़ावा

 दे  रहे  मानवीय  प्रधानमंत्री  जी  ने  भी  जिक्र  किया  था  कि  सभी  भारतीय  आयुर्वेदिक  औषधियों  के  विस्तार  पर

 पूरा  पूरा  ध्यान  भारत  सरकार  की  ओर  से  दिया  जायेगा  लेकिन  आज  मुझे  यह  कहते  हुये  दुख  है  कि  जहां  अमेरिका

 और  जर्मनी  आदि  देश  हमारी  औषधियों  में  रुचि  ले  रहे  वहां  काशी  हिन्दू  विश्व-विद्यालय  के  इस  अनुसधान

 «  को  प्रमुखता  दी  जा  रही  अखबाएं  में  मुख्य  रूप  से  प्रकाशित  किया  जा  रहा  अनेकों  विदेशी  लोग  यहां  आकर

 इस  औषधि  को  ले  जा  रहे  वही  हमारी  सरकार  और  आयुर्वेद  से  संबंधित  चिकित्सा  विज्ञान  संस्थान  मौन  बैठा

 हुआ  अनेकों  पूंजीपति  कम्पनियां  इस  शोध  को  प्राइवेट  रूप  से  खरीदने  के  लिये  तैयार  डा+  दूये

 *  पर  अनेक  तरह  से  दबाव  डाला  जा  रहा  है  कि  अपने  इस  अनुसंधान  इस  औषधि  को  उन्हें  बेच  दें  और  वे  हमारी

 सरकार  को  बार-बार  लिख  रहे  हैं  कि  इस  औषधि  को  पेटैंट  कर  दिया  जावे  परन्तु  उनके  प्रस्ताव  पर  कोई  ध्यान

 नहीं  दिया  जा  रहा  हमारी  सरकार  खामोश  यैठी

 इतना  ही  मैं  आपके  माध्यम  से  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  एन  ओझा  द्वारा

 काशी  हिन्दू  विश्व-विद्यालय  में  डायबिटीज  से  संबंधित  एक  बहुत  ही  प्रभावी  और  बहुमूल्य  औषधि  इजाद  की  गयी
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 है  जिसके  केवल  एक  महीने  के  सेवन  से  डायनटीज  जैसी  बीमारी  एकदम  हमेशा  हमेशा  के  लिये  समाप्त  हो  जाती

 अनेकों  विदेशी  लोग  वहां  आकर  इस  औषधि  को  ले  जा  रहे  हैं  लेकिन  हमारी  सरकार  इस  मामले  में  भी खामोश

 मैं  आपके  माध्यम  से  मांग  करना  चाहता  हूं  कि  काशी  हिन्दू  विश्व-विद्यालय  में  जो  लोग  इन  दिनों  रिसर्च

 कर  रहे  अंनुसंधान  कर  रहे  उनके  द्वारा  आविष्कार  की  गयी  औषधियों  को  पेटैंट  कराने  की  व्यवस्था  तुरन्त

 भारत  सरकार  को  करनी  चाहिये  तथा  कारगर  ढंग  से  उन  औषधियों  को  देश  में  प्रधारित  कराया

 श्री  सूर्य  नारायण  यादव  :  उपाध्यक्ष  बिहार  कौ  सहरसा  कोसी  प्रमंडल  औद्योगिक

 रूप  से  काफी  पिछड़ा  पिछड़ा  हुआ  तो  वह  है  ही  और  मैं  भी  पिछड़े  वर्ग  से  आता  मेरा  इलाका  औद्योगिक

 रूप  से  बहुत  पिछड़ा  है  जिसे  वर्ष  पूर्व  भारत  सरकार  और  राज्य  सरकार  द्वारा  पिछड़ा  भोषित  किया  गया

 यहां  पर  अनेकों  आपके  सामने  वहां  की  समस्याओं  को  उठाने  के  बाद  बिहार  सरकार  की  आंख  नींद

 खुली  तो  उसने  2-3  चीनी  मिलों  को  खोलने  का  प्रस्ताव  भारत  सरकार  के  पास  अनुशंसित  करके  भेजा  लेकिन

 मुझे  खेद  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  वह  प्रस्ताव  जो  कि  अब  तक  यहां  के  खाद्य  मंत्रालय  से  स्वीकृत  होकर

 लापस  भेज़  दिया  जाना  चाहिये  वह  अभी  तक  वापस  नहीं  भेजा  गया  उसकी  फाइल  में  औब्जैव्शन  लगाया

 गया  है  और  उसे  पैंडिग  डाल  दिया  गया  बल्कि

 घह  पिछड़ा  इलाका  मैं  भारत  सरकार  से  मांग  करता  हूं  कि  सुपोल  और  मधेपुरा  के  लिए  चीीं

 मिल  की  स्वीकृति  प्रदान

 *श्री  विजयराघवन  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  मेरे  गृह  राज्य

 केरल  में  भटित  एक  महत्वपूर्ण  मामले  की  ओर  इस  सभा  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  राजनैतिक  नेताओं

 के  लिए  आज  हमारे  प्रिय  राष्ट्रीय  नेताओं  के  बारे  निंदात्मक  टिप्पणी  करना  आम  बात  हो  गई  सी  एक

 के  एक  शीर्ष  नेता  ने  हाल  ही  में  एक  सार्वजनिक  वक्तव्य  में  कहा  कि  महात्मा  लोकमान्य

 भौलाना  आजाद  और  फ्रंटियः  गान्धी  जैसे  राष्ट्रीय  नेता  धार्मिक  कट्टरवादी  थे  और  उनके  तथा  इश्राहिम  सुलेमान

 सेट और मदानी जैसे लोगों के बीच कोई फर्क नहीं यह वक्तव्य न केवल असत्य है बल्कि इससे हमारे देश के इन सम्मानीय नेताओं के प्रति जन सामान्य के दिमाग में बहुत ही गलत धारणाएं पैदा हो मेरे विचार से ऐसे तिंदनीय प्रयासों के विरुद्ध जिनमें इन नेताओं की निंदा की गई ये जनमत तैयार करना संसद की जिम्मेदारी मैं यही कहना चाहूंगा कि संसद को इस विषय पर चर्चा करनी श्री अनादिखचरण दास : मैं आपकी अनुमति से यह मामला उठाना भारतीय कपड़ा निगम की केवल सूती धागे का उत्पादन करने वाली सहायक कम्पनियों में से एक उड़ीसा काटन मिल्‍्स इस मिल में इस समय कुल 850 श्रमिक और गैर-तकनीकी को मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी ऋर्मामवभहकरन



 3  श्रावण  1916
 ४ै॒[्‌  कुप्रबंध  २  २  और कुप्रशासन  ॒

 सभा  पटल  पर  रे  गये  पत्र

 कार्यरत  यह  मिल  प्रबंधन  की  ओर  से  काुप्रबंध  और  कुप्रशासन  के  कारण  कथित  रूप  से  भारी  हानि  उठा  रही

 यद्यपि  इस  मिल  को  को  में  कार्यकरण  प्रमाण-पत्रਂ  प्रदान  किया  गया  फिर  भी  यह  देखकर

 आश्चर्य  होता  है  कि  प्रबंधन  को  अब  श्रमिकों  अधिकारियों  को  नियमित  रूप  से  वेतन  दिए  जाने  में  ही  कठिनाई

 हो  रही  प्रबंधन  ने  कर्मचारियों  से  विशेष  स्वैच्छिक  सेवानिवृति  योजना  के  अंतर्गत  स्वैच्छिक  सेवानिवृत्ति  लेने

 के  लिए  पहले  ही  कह  दिया  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  से  संबंधित  कर्मचारियों  को  प्रबंधन  .

 द्वारा बेहद तंग किया जा रहा दूसरी ओर वहां के महाप्रबंधक ने अवैध तरीके से भारी सम्पत्ति अर्जित कर ली मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि वह मिल को चलाने के लिए आवश्यक प्रबंध करे और प्रबंधकों द्वारा सम्पत्ति अर्जित किए जाने के संबंध में जांच भी श्री ओस्कर फर्नानडीज : माननीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय सजमार्ग संख्या पर होनावर में आवती पुल को कई वर्षों से असुरक्षित घोषित कर रखा है और वहां से भारी यातायात के गुजरने पर पाबंदी लगी हुई इस संदर्भ में वैकल्पिक व्यवस्था यह है कि भारी वाहनों और बसों को नौकाओं के द्वारा रास्ता पार कराया जाता इसके कारण दुर्घटनाएं भी हुई मेरे विचार से यदि इस महत्वपूर्ण पुल पर मरम्मत का कार्य शीघ्र नहीं शुरू कराया जाता तो कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ेगा यदि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जैसे महत्वपूर्ण मार्ग पर ध्यान नहीं दिया तो पूरे स्थानीय जन-जीवन पर इसका प्रभाव मेरा जलभूतल परिवहन मंत्रालय से यह विनम्र अनुरोध है कि जह इस पुल पर मरम्मत कार्य शीघ्रताशीघ्र आरम्भ श्री सत्यपाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष एडलटरेटेड शराब बिकने से दिल्‍ली और बाहर हर साल अनेकों मौतें होती जगतजीत इंडस्ट्रीज जो तथाकथित पैपुटेड फैक्ट्री ऐरीस्टोक्रैट शराब बनाती उनकी शराब की बोतल में मक्खी पड़ी हुई मैंने लिखकर दिया था और साथ में फोटो भी दिया था जिसमें ऐरीस्टोक्रैट शराब की बोतल में मकक्‍्खी पडी यदि ऐसी कम्पनी में शराब में भी प्रक्खी पड़ी होगी तो यह बहुत खतरनाक मेरी सरकार से मांग है कि इसे गंभीरता से लें और इसकी जांच कराए ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति न प« सभा पटल पर रखे गये पत्र प्रधान मंत्री की रूस यात्रा के बारे में 25 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर में शुद्धि करने बाला विवरण विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री आर एल» : मैं प्रधान मंत्री की रूस यात्रा के बारे में सांक्षीजी महाराज स्वामी द्वारा 25 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर में शुद्धि झरने वाला विवरण तथा अंग्रेजी सभा पटल पर रखता 245



 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  1994

 में  रखा  देखिये  संख्या  एल«  टी

 केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  बल  और  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राजेश  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 ह््‌  भ्ण

 केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  बल  की  धारा  की  उपधारा  (3)  के  अंतर्गत  केन्द्रीय  रिजर्व

 पुलिस  बल  जो  2]  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का«  नि

 233  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 हु

 में  रखी  देखिये  संख्या

 (2)  केद्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  की  धारा  22  की  उपधारा  (3)  अंतर्गत  केन्रीय

 औद्योगिक  सुरक्षा  बल  जो  2  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 सा०  का०  नि  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ग्रन्थालय  में  रखी  देखिये  संख्या  एल  टी

 हास्पिटल  सर्विसेज  कंसल्टेन्सी  कारपोरेशन  मई  दिल्‍ली  के  वर्ष

 के  कार्यकरण  की  समीक्षा  और  वार्षिक  प्रतिवेदन  स्वास्थ्य  और  परिवार  क़ल्याण  मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्री  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :-

 कंपनी  की  धारा  की  उपधारा  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  की एक-एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी  ;  -

 हास्पिटल  सर्विसेज  कंसल्टेन्सी  कारपोरेशन  नई  दिल्‍ली  के  घर्ष  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 हास्पिटल  सर्विसेज  कंसल्टेन्सी  कारपोरेशन  मई  दिल्‍ली  के  वर्ष  का  वार्षिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  और  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 (2)  उपर्युक्त  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  बिलम्ब  के  कारण  दशनि  वाला  बिववरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिये  संख्या  एल  6195/94]  »

 भारतीय  परिचर्या  नई  दिल्ली  के  वर्ष  एल  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  और  इसके
 .

 कार्यकरण  की  समीक्षा  तथा  इन  पत्रों  आदि  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों  ह
 को  दशने  बाला  विवरण

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  अंत्रालय  में  उप  मंत्री  पवन  सिंह  :  मैं  निम्नलिखित
 पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :-

 246



 13  1916  नियम  377 के  अधीन  मामले

 (1)  भारतीय  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1992-93  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 भारतीय  परिचर्या  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1992-93  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के कारण  दाने  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिये  संख्या  6198/94)

 (3)  हिन्दुस्तान  लेटेक्स  लिमिटेड  तथा  परिवार  कल्याण  विभाग  और  परिवार  कल्याण

 के  बीच  वर्ष  1994-95  के  समझौता  ज्ञापन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ग्रिन्थालय  में  रखी  देखिये  संख्या  6199/94]

 (4)  केन्द्रीय  योग  अनुसंधान  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1992-93  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 केन्द्रीय  योग  अनुसंधान  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1992-93  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 (5)  उपर्युक्त  (4)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दशनि  वाला  विवरण

 तथा  अंग्रेजी  ह

 ग्रिन्थालय  में  रखे  देखिये  संख्या  एलन  6200/94]

 12.37  मन  प«

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 चांद्ष  फोर्ट  रेलवे  स्टेशन  को  ऐतिहासिक  स्मारक  के  रूप  में  सुरक्षित  रखने  की  आवश्यकता

 श्री  शांताराम  योतदुखे  :  चांदा  फोर्ट  रेलबे  स्टेशन  दक्षिण  पूर्व  रेलबे  का  छोटी  लाइन

 बाला  टर्पिनल  स्टेशन  चूकि  इस  मार्ग  को  बड़ी  लाइन  से  बदलने  की  प्रक्रिया  चल  रही  इसलिए  टर्मिनल

 स्टेशन  के  लिए  बड़ी  लाइन  नए  स्थान  पर  रेलबे  स्टेशन  का  प्रस्ताव  किया  गया  यह  रेलवे  स्टेशन  चन्द्रपुर  शहर

 नगरपालिका  को  सीमा  में  स्थित  चांदा  फोर्ट  टर्मिनल  स्टेशन  होने  के  कारण  यहां  टर्न  रेलवे  स्टेशन  का

 पुराना  पानी  की  टंकी  आदि  जैसी  सुविधाएं  आमान  परिवर्तन  के  बाद  इस  टर्मिनल  को  आदर्श  लघु  रेलवे

 ऐतिहासिक  दर्शनीय  स्मारक  के  रूप  में  बदला  जा  सकता  इस  स्टेशन  के  संरक्षण  के  लिए  चन्रपुर  के  लोगों

 ने  रेल  मंत्रालय  को  इस  लघु  रेलवे  प्रदर्शनी  के  रखरखाव  तथा  संरक्षण  और  इस  क्षेत्र  में  बन  रोपण  संबंधी  प्रस्ताव

 भेजा
 ह

 भेश  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  एक  ऐतिहासिक  स्मारक  के  रूप  में  इस  स्टेशन  का  संरक्षण  किया  जाये

 तथा  चनद्भपुर  के  लोगों  ट्वारा  भेजे  गये  इसके  संरक्षण  और  रखरखाव  संबंधी  प्रस्ताव  को  स्वीकृत  किया
 ह  ह
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 वियम
 377

 के  अधीन  मामल  _ 4 _ अगस्त  1994

 मुम्बई  और  नासिक  के  बीच  एक  सुपरफास्ट  रेलगाड़ी  चलाने  की  आवश्यकता

 बसंत  पवार  :  महाराष्ट्र  मे ंनासिक  जिला  कूंषि  और  उद्योग  के  क्षेत्र  में  तेजी

 से  प्रगति  कर  रहा  इसके  अतिरिक्त  इसके  चारों  ओर  सिरड़ी  आदि  जैसे  तीर्थ  स्थल  यहां  से

 अनेक  औद्योगिक  और  कृषि  उत्पाद  देश  के  विभिन्न  भागों  में  भेजे  जाते  हैं  तथा  विदेशों  को  निर्यात  किए  जाते

 काफी  समय  से  दी  जा  रही  जोरदार  मांग  के  बाद  मुम्बई  और  नासिक  के  बीच  तपोवन  एक्सप्रैस  चलाई  गई

 किन्तु  बाद  में  इसे  परभनी  तक  चलाया  इसके  परिणाम  स्वरूप  परभनी  और  नासिक  दोनों  स्थानों  के  दैनिक

 यात्रियों
 का अहित  हुआ  मराठवाड़ा  के  यात्रियों  को  बिना  शयनयानों  के  घंटों  चेयर  कार  रेलगाड़ी  से  यात्रा  करनी

 प्रड़ती  है  और  नासिक  के  यात्रियों  को  तपोवन  एक्सप्रैस  में  अधिक  स्थान  नहीं  मिलता  है  इससे  मुम्बई  और  नासिक

 के  बीच  आने-जाने  बाले  व्यापारियों  तथा  तीर्थयात्रियों  को  असुविधा  हुई

 मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  पुणे  और  मुम्बई  की  ही  तरह  मुम्बई  और  नासिक  के  बीच  एक  नई  सुपरफास्ट

 चेयर  कार  रेलगाड़ी  चलाई  चूंकि  नासिक  में  विद्युत  अनुसन्धान  संस्थान  स्थित  इसलिए  यदि  इस  सुपरफास्ट

 रेलगाड़ी  के  लिए  नासिक  ओधा  को  अन्तिम  स्टेशन  बना  दिया  तो  रेलगाड़ी  रखरखाव  की  सुविधा  काफी  किफायती

 हो  नासिक  में  मोटर  कर्षण  कार्यशाला  भी  जो  नई  रेल  सेवा  के  रखरखाव  में  भी  उपयोगी

 मेट्रो  रेलवे  द्वारा  किए  गए  निर्माण  कार्यों  क ेकारण  घित्तरंजन  कलकत्ता  में  एक

 भवन  के  गिर  जाने  से  प्रभावित  परिवारों  को  पर्याप्त  सहायता  प्रदान  किए  जाने  की  आवश्यकता

 डा«  देवी  प्रसाद  पाल  :  मैं  सभा  का  ध्यान  मेट्रो  रेलवे  के  निर्माण

 कार्यों  क ेकारण  अपने  चुनाव  क्षेत्र  में  191,  चित्तरंजन  कलकत्ता  में  एक  छः  म॑जिली  इमारत  के  गिर  जाने

 के  कारण  हुई  तबाही  की  ओर  आकृष्ट  करना  चाहता  हूं  जिसके  कारण  21  परिवार  गम्भीर  रूप  से  प्रभावित  हो

 गए  हैं  और  दुकानें  भी  प्रभावित  हुई  बेघर  हुए  ये  परिवार  पर्याप्त  सुरक्षा  और  भोजन  के  अभाव  में  एक  कमरे

 में  ही  रह  रहे  मेट्रो  रेलवे  के  निर्माण  कार्य  के कारण  इस  क्षेत्र  की  कुछ  अन्य  इमारतों  के  भी  गिरने  की  संभावना
 '

 मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार  इस  मामले  में  हस्तक्षेप  करें  और  मेरा  सरकार  से  यह  अनुरोध  है  कि  वह  जांच

 करने  के  लिए  एक  केन््रीय  दल  वहां  भेजे  और  प्रभावित  परिवारों  को  पर्याप्त  राहत  दे  तथा  उनका  शीक्र  पुनर्वास
 इसके  अतिरिक्त  इस  क्षेत्र  में  अन्य  इमारतों  को  गिरने  से  बचाने  के  लिए  शीघ्र  उपाय  किए

 तमिलनाडु  के  घिंगल  पददु  जिले  में  नई  बस्तियों  के  निवासियों  को  बेहतर  रेल  सुविधाएं
 प्रदान  करने  की  आवश्यकता

 श्री  एस«  आर  राजेन्द्र  कुमार  :  चिंगलपटटु  की  सीमाएं  तेजी  से विकसित

 हो  रहे  मद्रास  महानगर  से  लगी  इन  उपनगरीय  क्षेत्रों  में  नई  बस्तियों  के साथ-साथ  व्यावसायिक  फैक्ट्रिया
 तथा  शिक्षा  संस्थाएं  स्थित  मद्रास  और  चेंगलपेट  के  बीच  एक  नया  टाऊनशिप  मरईमलई  नगर  बसा  इन  उपनगरीय

 क्षेत्रों
 मे ंबहुत  से  लोग  बसे  मैं  एक  महत्वपूर्ण  समस्या  की  जानकारी  केन्द्रीप  सरकार  को  देना  चाहता  हूं  जिसका

 सामना  यहां  के  निवासियों  को  अपने  दैनिक  जीवन  में  करना  पड़ता  यहां  के  निवासियों  को  प्रतिदिन  शिक्षा
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 13  1916  के  अधीन  मामले

 संस्थाओं  या  व्यावप्तायिक  कैन्र  जाने  के  लिए  उपगगरीय  विद्युत  रेलगाड़ियों  पर  पूरी  तरह  से  निर्भर  रहना  पड़ता

 मद्रास  और  चेंगलपेट  के  जीच  चलने  बाली  रेलगाड़ियों  कौ  संख्या  समिति  इससे  इस  क्षेत्र  के  दैनिक  रेलयात्रियों

 को  काफी  कठिनाई  होती  इसलिए  सरकार  से  मेत  अनुरोध  है  कि  मद्रास  और  चेंगलपेट  के  बीच  चलने  वाली

 सभी  उपनगरीय  रेलगाड़ियां  पोधेरी  और  मरईमलई  मगगगर  स्टेश्ों  पर

 आश्यार्थ  बिनोवा  भाषे  की  जन्मशती  मनाने  की  आवश्यकता

 श्री  अनादि  चरण  दास  ;  हमारे  राष्ट्र  क ेएक  महान  आध्यात्मिक  चिन्तक  और  महात्मा  गांधी

 के  एक  महान  शिष्य  आचार्य  विनोबा  भावे  की  जन्म  शताब्दी  11  सितम्बर  1994  से  आरंभ  होती  उन्होंने  अहिंसा

 और  शान्तिपूर्ण  उपायों  स ेसामाजिक  और  आर्थिक  समानता  लाने  संबंधी  अपने  महान  उद्देश्य  के  निमित  13  वर्षों

 से  अधिक  समय  तक  पूरे  की  पदयात्रा  वह  महान  स्वतन्त्रता  सेनानी  और  शांतिदूत  थे  जिन्होंने  मानवता

 की  भलाई  के  लिए  विज्ञान  को  आध्यात्मिकता  से

 राष्ट्र  के अन्य  सभी  राष्ट्रीय  नेताओं  की  भांति  सर्वोदय  आन्दोलन  के  इस  प्रणेता  के  प्रति  सम्मान  व्यक्त  करना

 राष्ट्र  का  कर्तव्य  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  आचार्य  बिनोवा  भावे  की  जन्म  शताब्दी  जो  11

 1994  से  आरंभ  होती  मनाने  के  लिए  राष्ट्र  ब्यापी  कार्यक्रम  आरंभ

 (85:)  दिल्‍ली-भुवनेश्वर  के  बीच  रविवार  को  उड़ानें  पुनः  चालू  करने  और  भुवनेश्वर

 झारसुगुड़ा-राउरकेला  और  झारसुगुड़ा-राडरक्केला-कलकत्ता  के  बीच  एअर  टैक्सी  सेवाएं  भी  चालू

 करने  की  आवश्यकता

 श्री  श्रीबल्लभ  पाणिग्रही  :  राज्य  की  राजधानी  होने  के  अतिरिक्त  एक

 महत्वपूर्ण  तीर्थस्थल  भी  है  और  विश्व  प्रसिद्ध  स्वार्णिम  त्रिकोण  कोणार्क  तथा  भुवनेश्वर  में  प्रवेश  के  लिए

 पर्यटकों  का  प्रवेश  स्थल  इस  प्रकार  दुनिया  के  विभिन्न  भागों  और  विशेषकर  केद्ध  की  राजधानी  दिल्ली  से  भारी

 संख्या  में  तीर्थवात्री  तथा  पर्यटक  विमान  से  भुवनेश्वर  आते  गत  कई  महीनों  से

 दिल्ली-भुवनेश्वर  के  बीच  रविवार  की  उड़ान  बन्द  किए  जाने  के  कारण  यात्रियों  को  भारी  असुविधा  का  सामना

 करना  पड़  रहा  अधिकारी  तथा  संसद  सदस्य  जैसे  जनप्रतिनिधियों  को  जो  दिल्ली  में  अगले  दिन  अपने  काम

 पर  जाने  के  लिए  रविवार  की  यात्रा  करता  पसन्द  करते  हैं-इस  क्षेत्र  में  रविवार  की  उड़ान  न  मिलने  के  कारण  असुविधा

 का  सामना  करना  पड़  रहा  इसलिए  मैं  नागर  विमानन  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  स्थिति  को

 भुवनेश्वर  के  बीच  रविवार  की  उड़ान  को  पुनः  शुरु  करने  के  लिए  तुरंत  कदम  इसके  अतिरिक्त  पश्चिम

 उड़ीसा  के  प्रवेश  द्वार  झारसुगुड़ा  के  बढ़ते  महत्व  को  देखते  हुए  यहां  स्थित  विमानपत्तन  को  बन्द  न  किया

 साथ  ही  विमानपत्तन  के  नवीनीकरण  किये  जाने  तथा  इसके  उचित  रख-रखाव  की  आवश्यकता  राज्य  के  इस

 औद्योगिक  क्षेत्र  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  भुवनेश्वर-झारमुगुड़ा-राठरकेला  और  झारसुगुड़ा  राउरकेला-कलकत्ता

 के  बीच  एअर  टैक्सी  सेवा  शुरु  करने  के  लिए  कार्यवाही  शुरू  की

 मणिपुर  में  लोकटक  डाउन  स्ट्रीम  पगजिजली  परियोजना  को  स्वीकृति  देने  की आवश्यकता  .

 श्री  याइमा  सिंह  युमनाम  :  मणिपुर  सरकार  ने  लोकटक  डाउन  स्ट्रीम
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 पनबिजली  परियोजना  पर  स्वीकृति  देने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  प्रस्ताव  भेजा  यह  प्रस्ताव  पर्यावरण

 और  बन  मंत्रालय  के  पास  गत  दो  वर्षों  से  लंबित  इसे  योजना  और  विकास  विभाग  ने  स्वीकृत  कर  दिया

 मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  परियोजना  को  लोकहित  में  यथाशीघ्र  स्वीकृति

 प्रदान

 पहोदय  :  अब  हम  विधायी  कार्य  श्री  आर

 जल  संसाधन  मंत्री  और  संसदीय  कार्य  मंत्री  विद्याघरण  :  मैं  यह  अनुरोध  करना  चाहता

 हूं  कि  इससे  पहले  कि  मंत्री  महोदय  विधायी  कार्य  आरम्भ  करें  विधिक  सेवा  प्राधिकरण  विधेयक  पर

 चर्चा  हो  जाने  के  पश्चात्‌  हम  मणिपुर  राज्य  के  अनुदानों  की  मांगों  पर  विचार  आरम्भ  करेंगे  और  उसके  बाद  नेवेली

 लिग्नाइट  कारपोरेशन  विधेयक  पर  बिचार  किया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आशा  करता  हूं  कि  यह  सभा  इस  प्रस्ताव  से  सहमत

 12.46  मन  प«
 "
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 न्याय  और  कंपनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आर»  :  मैं  प्रस्ताव

 करता  हूं  :

 विधिक  सेवा  प्राधिकरण  1987,  राज्य  सभा  द्वारा  यथा  पारित  में  संशोधन  करने

 वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 संविधान  के  अनुच्छेद  के  अनुसार  कानूनी  सहायता  संवैधानिक  आदेश  है  जो  यह  देखता  है  कि  कोई

 नागरिक  आर्थिक  और  अन्य  कमी  के  कारण  न्याय  पाने  की  सुविधाओं  से  वंचित  न

 भारत  सरकार  ने  अपने  संवैधानिक  दायित्यों  को  पूरा  करते  हुए  कानूनी  सहायता  योजनाओं  के  कार्यान्वयन

 के  लिए  संकल्प  दिनांक  26  1980  के  द्वारा  पहले  तीन  वर्षों  के  लिए  उच्चतम  न्यायालय  के  तत्कालीन

 न्यायाधीश  न्यायमूर्ति  भगवती  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  का  गठन  किया  उक्त  समिति  को  देशभर

 में  समानरूप  से  व्यापक  कानूनी  सहायता  योजनाएं  तैयार  करने  और  उन्हें  क्रियान्वित  करने  की  जिम्मेवारी  सौंपी  गई

 उक्त  समिति  का  कार्यकाल  समय-समय  पर  बढ़ाया  जाता  रहा  वर्तमान  समिति  का  पुनर्गठन  करने  के  पश्चात्‌

 भारत  के  मुख्य  न्यायाधीश  को  मुख्य  संरक्षक  बनाया  गया  है  और  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीश

 न्यायमूर्ति  Y  अहमदी  को  इसका  कार्यकारी  अध्यक्ष  बनाया  गया  है  ओर  अन्य  पदाधिकारी  रखे  गए  हैं  तथा

 इस  समिति  का  कार्यकाल  13.11.1994  तक  अथवा  विधिक  सेवाएं  प्राधिकरण  अधिनियम  के  प्रभावी  होने

 जो  भी  पहले  बढ़ा  दी  गई

 उक्त  समिति  ने  अपने  गठन  के  बाद  यह  देखा  कि  देश  में  किसी  न  किसी  रूप  में  कानूती  सहायता  दी  जा

 रही  समिति  कानूनी  सहायता  सेवाओं  के  समानरूप  से  कार्यान्वयन  को  सुनिश्चित  करने  की  दृष्टि  एक

 माडल  योजना  तैयार  की  है  जिसमें  कानूनी  सहायता  कार्यक्रम  का  ढांचा  दिया  गयां  इसमें  यह  परिकल्पना  भी

 ब््थत
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 कौ  है  कि  राज्य  में  शौर्ष  चंस्था  के  कृप  में  राज्य  कानूनी  सहायता  और  परामर्श  बोर्ड  और  उच्च  जिला

 और  ताल्खुक  स्तर  पर  समितियां  गठित  की  जायें  ताकि  मुकदमा  लड़ने  बालों  को  शीघ्रता  से  और  कम  खर्चे  में  न्याय

 मिल

 भारत  सरकार  मे  जुलाई  1981  में  इच्चतम  न्यायालय  कानूनी  सहायता  समिति  भी  गठित  की  है

 इस  अध्यक्षता  उच्चतम  म्यायालय  के  न्यायाधीश  न्यायमूर्ति  सावंत  कर  रहे

 माइल  योजना  के  अनुसार  कोई  नागरिक  जिसकी  सभी  स्रोतों  स ेआय  6,000  रुपये  में  अधिक  नहीं  है  वह

 निचली  और  उच्च  न्यायालघ  के  मामलों  के  संबंध  में  नि:शुल्क  कानूनी  सहायता  पाने  का  हकदार  है  और  उच्चतम

 न्यायालय  के  मामलों  के  संबंध  में  ग्रह  सौमा  9,000  रुपये

 इसके  अलावा  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  और  चाहे  उनकी

 आय  सीमा  कुछ  भी  इसौ  शरह  से  निःशुल्क  कानूनी,सहायता  पाने  के  हकदार  इस  विधेयक  में  उक्त  सीमा

 को  उच्च-न्यायालय  के  मामले  में  9,000  रुपये  और  उच्चतम  न्यायालय  के  मामले  के  लिए  12,000  रुपये  तक

 चढ़ाने  करा  प्रस्ताव

 देशभर  में  राज्य  कामूती  सहापता  और  परामर्श  बोर्ड  और  कानूनी  सहायता  समितियों  ट्वारा  कानूनी  सहायता

 दी  जा  रही  10  1994  तक  उपलब्ध  आंकड़ों  के  अनुसार  देश  में  10,01,289  लोगों  और  अनुसूचित

 जातियों  के  3,10,462  लोगों  को  अनुसूचित  जातियों  के  1,70,118  लोगों  पिछड़े  वर्गों  के  64,259  लोगों

 1.73,879  महिलाओं  को  और  7,491  बच्चों  को  निःशुल्क  कानूनी  सहायता  दी  गई

 सम्रिति  ने  कानूनी  सहायता  कार्यक्रम  के  नीतिगत  मामले  में  जिन  विषयों  पर  बहुत  जोर  दिया  वह  इस  प्रकार

 हैं-कागूनी  जानकारी  को  बढ़ावा  विश्वविधालयों  और  विधि  महाविद्यालयों  में  कानूनी  सहायता  केद्ों  की

 अर्द्ध  विधिवेक्ताओं  को  जनहित  मुक्कददमों  को  बढ़ावा  ग्रामीण  अर्हता  और  कानूनी  सहायता  केन्द्रों  की

 कानूगी  सहायता  शिविरों  और  लोक  अदालतों  का  कामून  साक्षरता  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  समिति

 हिन्दी  और  अंग्रेजी  में  पृथक-पृथक  एड  न्यूज  लेंटरਂ  नामक  प्रैमासिक  बुलेटिनਂ  प्रकाशित  कर  रही

 इसके  लिए  आकाशवाणी  जैसे  जन  प्रचार  माध्यमों  का  भी  उपयोग  किया  जा  रहा  लोक  अदालतें

 और  कानूनी  सहायता  के  विभिन्‍न  पहलुओं  के  बारे  में  वृत्त  चित्र  और  विडियो  फिल्में  तैयार  की  जा  रही  कानूनी

 जानकारी  कार्यक्रमों  को  बढ़ावा  देगे  क ेलिए  ब्रोचर  और  पोस्टर  आदि  के  प्रकाशन  हेतु  उक्त  समिति

 विभिन्न  संगठनों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करती

 लोक  अदालत  जो  कागूती  सहायता  शिविर  का  नवीनतम  रूप  है  और  यह  निचले  स्तर  पर  विवादों  को  निपटने

 के  मामले  में  कारगर  और  सफल  वैकल्पिक  मंच  रहे  10  1994  तक  उपलब्ध  आंकड़ों  के  अनुसार  देशभर

 में  9331  लोक  अदालतें  आयोजित  की  गई  जिसमें  44,61,565  मामले  निपटाये  गए  और  इसमें  मोटर  दुर्घटनाओं

 के  2,30,276  दावे  निपटाए  गए  जिसमें  503,18,24,862  रुपये  के  हजनि  का  भुगतान  किया

 चूंकि  ये  सभी  कार्यक्रम  अस्थायी  आधार  पर  चल  रहे  सरकार  ने  विधिक  सेवाएं  प्राधिकारी

 1987  को  इस  सम्मानित  सभा  में  27.8.1987  को  पारित  कराया  और  राज्य  सभा  ने  इस  विधेयक  को  31.8.1987
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 को  पारित  किया  और  राष्ट्रपति  ने  उक्त  विधेयक  पर  11.10.1987  स्वीकृति  प्रदान  यह  लागू  नहीं

 हो  सका  क्योंकि  कुछ  माननीय  न्यायाधीशों  ने  इसमें  कतिपय  संशोधन  करने  की  इच्छा  प्रकट  की  ताकि  इसे  न्यायपालिका

 की  स्वतंत्रता  और  उसकी  भागीदारी  के  अनुरूप  बनाया  जा  दिल्ली  में  23-24  1988  को  भारत  के

 भूतपूर्व  मुख्य  न्यायाधीश  न्यायमूर्ति  एस«  पाठक  की  अध्यक्षता  में  एक  सम्मेलन  हुआ  और  इसमें  कुछ  माननीय

 न्यायाधीशों  और  राज्य  कानूनी  सहायता  बोर्ड  के  चेयरमैंन  के  विचार  प्राप्त  कर  तथा  विभिन्‍न  उच्च  न्यायालयों  के

 न्यायाधीशों  की  सिफारिश  के  आधार  पर  कुछ  संशोधनों  का  प्रस्ताव  किया  गया  था  और  इन्हें  विधेयक  में

 अंतर्विष्ट  किया  जा  रहा  ु

 इस  प्रस्ताव  पर  सावधानीपूर्वक  विचार  करने  के  पश्चात्‌  ये  संशोधन  उपयुक्त  पाए  गए  और  इसी  कारण

 से  इन्हें  पुरःस्थापित  किया  जा  रहा  इस  सम्मानित  सभा  द्वारा  राज्य  सभा  ट्वारा  यथा  पर  विचार

 किए  जाने  से  पहले  नौंवी  लोक  सभा  भंग  हो  गई  और  इसके  परिणामस्वरूप  विधेयक  असंगत  हो

 इसलिए  यह  विधेयक  राज्य  सभा  में  स्थापित  किया  जाना  जिसने  इसे  3.3.1992  को  पारित

 कर  दिया  वर्तमान  विधेयक  में  उच्चतम  उच्च  न्यायालय  और  ताल्लुक  स्तर  पर  खण्ड

 और  के  अंतर्गत  कानूनी  सहायता  समितियों  के  गठन  संबंधी  प्रावधान  शामिल  इस  प्रकार  के  प्रावधान

 फिलहाल  पूर्व  अधिनियम  में  नहीं  रखे  गए

 सामने  आए  व्यावहारिक  के  आधार  पर  लोक  अदालतों  को  अधिक  क्रियाशील  और  प्रभावी  बनाने

 के  बिचार  से  धारिता  और  क्षेत्राधिकार  से  संबंधित  मूल  अधिनियम  की  धारा  19  और  20  को  मया  रूप  प्रदान  किया

 गया

 खण्ड  2,  27  और  28  में  परिभाषाएं  की  गई  हैं  और  परिणामी  स्थिति  में  नियम  तथा  विनियम  बनाने  का

 प्रावधान  भी

 इस  तथ्य  के  विचारार्थ  कि  कानूनी  सहायता  कार्यक्रमों  को  वर्तमान  में  न्यायपालिका  द्वारा  चलाया  जाता  है

 और  इनकी  निगरानी  रखी  जाती  इसलिए  सरकार  ने  इस  द्विधेयक  को  पुनःस्थापित  करके  भारत  के  पूर्व  प्रधान

 न्यायाधीशों  के  सुझावों  को  स्वीकार  करने  का  निर्णय  लिया  जिसमें  (i)  राज्य  कानूनी  सहायता  कोडों  के  गठन  में

 (1)  मुन्सिफ-न्ययालय  से  लेकर  उच्चतम  न्यायालय  तक  निःशुल्क  कानूनी  सेथाएं  हासिल  करने  हेतु
 पात्रता  के  मामले  में  आय  की  अधिकतम  सीमा  में  वृद्धि  करना  (11)  देश  में  कानूनी  सहायता  कार्यक्रमों  के  क्रियान्वयन

 में  ्यायपालिका  की  सक्रीय  और  (५)  लोक  अदालतों  को  अधिक  प्रभावी  और  क्रियाशील  बनाने  के  उद्देश्य

 से  इन्हें  एक  संस्था  का  रूप  प्रदान  करने  संबंधी  प्रावधान  किए  जाने  की  बात  कही  गई

 इसलिए  मैं  इस  विधेयक  को  विचार  तथा  पारित  किए  जाने  हेतु  इस  सम्माननीय  सभा  के  समक्ष  प्रस्तुत  कर

 रहा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 विचार  किया
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 इस  विषय  हेतु  दो  घंटे  का  समय  आबंटित  किया  गया  अभी  यहां  पर  आठ  लोगों  के  नाम  में

 श्री  विजय  पाटील  को  बोलने  का  अवसर  प्रदान  करता

 श्री  विजय  पाटील  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करने  के  लिए

 खड़ा  हुआ  किन्तु  इसके  साथ-साथ  मुझे  यह  बात  समझ  में  नहीं  आई  है  सरकार  ने  इस  माननीय  सभा  में

 यह  विधेयक  प्रस्तुत  करने  में  इतना  अधिक  समय  क्यों  लिया  जबकि  राज्य  सभा  ने  इसे  2  वर्ष  पूर्व  ही
 पारित

 कर  दिया  यह  विधेयक  पहले  ही  लाया  जाना  चाहिए

 '  हमरे  देश  में  मुकदमेबाजी  बढ़  रही  केवल  उच्चतम  न्यायालय  में  ही  प्रतिवर्ध  लगंभग  30,000  अथवा

 इससे  भी  विशेष  अनुमति  याचिकाएं  दर्ज  की  जाती  हैं  और  इन  अनुमति  याचिकाओं  में  से  कई  मामलों

 में  प्रतिवादी  अथवा  वादी  बहुत  गरौब  होते  इन  प्रतिवादी  अथवा  बादियों  को  कानूनी  सहायता  प्रदान  करने

 का  मामला  अत्यधिक  महत्त्व  रखता  किन्तु  यदि  हम  कानूनी  सहायता  के  लिए  इस  समिति  को  प्रदान  किए  गए
 :

 को  देखें  तो  पाएंगे  कि  प्राधिकरण  का  बजट  और  अन्य  खर्चे  10  करोड़  रुपए  के  भी  नहीं  हैं  और  इससे  अत्यधिक

 लाभ  उठाया  जाना  इस  प्रधोजन  हेतु  बजट  में  वृद्धि  की  जानी

 माननौय॑  मंत्री  ने  लोक  अदालतों  के  बारे.में  उल्लेख  किया  ये  काफी  उपयोगी  सिद्ध  हुई

 इसी  प्रकार  से  कानूनी  सहायता  प्राधिकरण  के  माध्यम  से  कानूनी  विभाग  के  कार्यक्रम  में  भी  कानूनी  जानकारी  कार्यक्रम

 के  माध्यम  से  लोगों  को  शिक्षित  करने  के  लिए  पर्याप्त  धन  और  प्रयास  तथा  विभिन्न  स्तरों  पर  संगठन  क्ली  जकूरत

 अन्यथा  कागूनी  जागरूकता  नहीं  पैदा  की  जा  प्रत्येक  व्यक्ति  को  कानूगी  जानकारी  होने  भौ  अपेक्षित

 हमारे  में  स ेकई  लोग  कानून  नहीं  जब  हमारे  विरुद्ध  कोई  मामला  दर्ज  होता  है अथवा  कोई  कानूनी  कार्यवाही

 होती  है  तभी  हम  कानूमी  संबंधी  दस्तावेजों  अथवा  विभिन्‍न  प्रकार  के  कानूनों  को  पढ़ते  किन्तु  देश  में  प्रत्येक

 व्यक्ति  से  यह  अपेक्षा  है  कि  उसे  काभून  कौ  जानकारी  हो  और  इसमें  हुए  संशोधनों  तथा  गए  कामूनों  कौ  जानकारी
 होनी  इसलिए  कानूनी  शिक्षा  कार्यक्रम  का  बहुत  महत्व  है  और  यह  व्यापक  होना  यह  बड़े  पैमाने

 चर  चलाया  जाना  इसे  गांव  के  स्तर  पर  चलाया  जाना  चाहिए  और  दूर-दराज  के  क्षेत्रों  के गरीब  लोगों  तक

 चलाथा  जामा  यह  कार्यभाग  कामूती  सहायता  प्राधिकरण  द्वारा  नहीं  चलाया  जा  इसके  लिए  सरकार

 को  विशिष्ट  प्रयास  करने

 आजकल  जनहित  में  मुकदमे  चलाने  की  अवधारणा  भी  जोर  पकड़ती  जा  रही  यह  बात  हाल  ही  में

 उत्पन्न  हुई  ह ैऔर  कई  लोग  न्यायालय  में  बहुमत  का  पक्ष  लेने  क ेलिए  आते  हैं  और  यही  प्रक्रिया  जनहित  मुकद्मेबाजी

 की  यह  केवल  मेरी  शिक्रायत  हो  भहीं  है  बल्कि  यह  तो  क्षेत्र  अथवा  राज्यों  से  भी  लोगों  कौ  शिकायत

 उपाध्यक्ष  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  पिछले  कई  वर्षों  में लगी  लोक  अदालतों  की  संख्या  नौ  हजार

 जताई  यदि  तालुक  स्तर  पर  लौक  अदालत  खोली  जाएं  तो  हमारे  पास  देशभर  में  लगभग  550  जिले  हैं  और

 प्रत्येक  जिले  को  दस  तालुकों  से  गुणा  किया  जा  सकता  इस  प्रकार  से  यह  संख्या  पांच  हजार  से  भी  अधिक

 जनती  है  और  इसके  अतिरिषत  ऐसे  कस्बे  भी  हैं  जहां  पर  इन  तालुकों  के  अतिरिक्त  लोक  अदालतों  कौ  स्थापना

 की  जा  सकती  इस  प्रकार  से  यह  आंकड़ा  कुल  मिलकर  हजार  से  भी  अधिक  जाता

 B  हि
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 डपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  अपना  भाषण  मध्याह  भोजन  के  धाद  जाते  रख  सकते  सभा

 की  बैठक  2  प०  पर  पुनः  समबेत  होने  के  लिए  स्थागित  कौ  जाती

 1.00  म«  प«

 तत्पश्चात्‌  लोक  सभा  भोजन  के  लिए  2.00  बजे  प«  तक  के  लिए  स्थगित

 2.12  म«  प«

 मध्याह्  भोजन  के  पश्चात्‌  लोक  सभा  2.13  पर  पुनः  समवेत

 महोदय  पौठासीन

 विधिक  सेवा  प्राधिकरण  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित-णजारी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  विजय  आप  अपना  भाषण  जारी  रख  सकते

 श्री  विजय  एन«  पादील
 :  मैं  लोक  अदालत  का  जिक्र  कर  रहा  न्यायाधीश

 भगवती  द्वारा  प्रचारित  और  न्यायाधीश  चद्धयूड़  और  उनके  बांद  के  न्यायाधीशों  द्वार  प्रोत्साहन  किए  जाने  से  लोक

 अदालत  की  अवधारणा  को  पर्याप्त  समर्थन  मिला  किन्तु  यह  देखने  के  लिए  प्रयास  किए  जाने  कौ  जरूरत  है

 कि  ये  लोक  अदालतें  नियमित  रूप  से  और  जरूरत  के  सभी  स्थानों  पर  लगाए  जामे  की  आवश्यकता

 जैसा  कि  हम  जानते  हैं  कि लोक  अदालतों  में  पार्टियों  क ेबीच  एक  समझौता  करायों  जाता  इस  प्रकार

 से  मुकदमेबाज  भाई-भाई  और  पति  तथा  पत्नी  एक  हो  जाते  उनमें  दुश्मनी  कम  हो  जातो  विशेष  रूप  से

 मोटर  दुर्घटना  के  दावों  में  य ेअदालतें  काफी  सफल  सिद्ध  हुई  यह  अनुमान  है  कि  मोटर  दुर्घटनाओं  से  पीड़ित

 व्यक्तियों  को  500  करोड़  रुपए  के  दावों  का  भुगतान  किया  जाता  इसीलिए  मैं  जोर  दे  रहा  हूं  कि लोक  अदालतों

 को  अधिक  लोकप्रिय  बनाया  इस  प्रयोजन  के  राज्य  केद्ध  सरकार  और  विधि  विभागों  को  सामूहिक

 और  समन्वित  प्रयास  करने

 यह  अच्छी  बात  है  कि  कानूमी  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  आय  सीमा  बढ़ा  दी  गयी  किन्तु  बढ़ती

 हुई  कीमतों  को  देखते  हुए  यह  सीमा  अभी  भी  कम  रही  आय  सीमा  के  सम्बन्ध  में  अब  यह  प्रावधान  किया

 गया  है  :-

 यदि  मामला  उच्चतम  न्यायालय  के  अतिरिक्त  अन्य  किसी  न्यायालय  के  समक्ष  विचाराधीन  तो

 नौ  हजार  रुपए  से  कम  अथवा  राज्य  सरकार  द्वारा  निर्धारित  इस  प्रकार  की  कुछ  अधिक  राशि  और  मामला  उच्चतम

 न्यायालय  के  समक्ष  विधाराधीन  होने  की  अवस्था  में  बारह  हजार  रुपए  से  कम  अथवा  केन्द्र  सरकार  द्वारा  निर्धारित

 इस  प्रकार  की  कुछ  अधिक  वार्षिक  आय  के  रुंप  में  प्राप्त  की  जा  रही

 उपाध्यक्ष  मैं  यहां  एक  बात  कहना  चाहता  ऐसे  मामलों  में  जिममें  निचली  अदालत  और

 उच्च  न्यायालय  गरीब  व्यक्ति  के  पक्ष  में  समवर्ती  निर्णय  दे  देता  प्रतिपक्षी  जो  धनी  ठसे  उच्चतम  न्यायालय

 में  घसोटने  का  प्रयास  करता  इससे  गरीब  आदमी  को  कष्ट  का  अनुभव  होता  है  क्योंकि  उसे  अपने  जन्मस्थाम

 से  उच्चतम  न्यायालय  में  कभी  प्रतिकारक  शपथ  पत्र  दाखिल  करने  और  कभी  याचिका  दायर  करने  के  लिए  दिल्ली
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 आना  पड़ता  इस  संबंध  में  मैं  यह  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  यदि  निचली  अदालत  और  उच्च-न्यायालय  ने  उसके

 पक्ष  में  समवर्ती  निर्णव  दिया  ह ैऔर  उच्चतम  न्यायालय  के  मामले  में  बह  अकेला  प्रतिवादी  है  तो  उसे  कानूनी  सहायता

 अतिरिक्त  आने-जाने  कै  लिए  द्वितीय  श्रेणी  का  रेल  किराया  भी  दिया  जाना  इससे  उसका  वित्तीय  भार

 कुछ  कम

 उपाध्यक्ष  हमें  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  इसके  लिए  नहुत  कम  वित्तीय  आवंटन  किया  गया  1987

 के  बजट  प्राककलन  जैसा  कि  वित्तीय  ज्ञापन  में  बताया  गया  इस  प्रयोजेनार्थ  केवल  73  लाख  रुपये  की  व्यवस्था

 की  गयी  वर्ष  1991-92  के  स्वीकृत  बजट  में  इसके  लिए  59  लाख  रुपये  मंजूर  किए  निर्वाह-व्यय  में

 वृद्धि  को  देखते  हुए  यह  राशि  बहुत  कम  मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  स्थिति  में  कानूनी  सहायता  के  लिए  पर्याप्त

 वित्तीय  आवंटन  हेतु  कोई  कार्यवाही  की  जानी  वित्तीय  ज्ञापन  के  पैरा  5  में  भी  इस  बात  का  उल्लेख  किया

 गया  है  कि  इस  विधेयक  में  केन्द्रीय  प्राधिकरण  और  उच्चतम-न्यायालय  कानूनी  सहायता  समिति  के  अधिकारियों

 और  कर्मचारियों  को  बढ़े  हुए  महंगाई  भत्ते  के  भुगतान  के  अलाबा  और  किसी  प्रकार  के  अतिरिवर्त  वित्तीय  परिव्यय

 की  व्यवस्था  नहीं  की  गई  हम  अच्छे  अधिवक्ताओं  को  नियुक्त  करके  मुफ्त  कानूनी  सहायता  देने  के  बारे  में

 सोच  रहे  हैं  ताकि  गरीब  लोगों  को  गरीबी  की  बाधा  दूर  करके  न्याय  दिलाया  जा  यदि  इसके  लिए  आवंटन

 कम  किया  जाएगा  तो  यह  उद्देश्य  पूरा  नहीं  बहुधा  हम  यह  देखते  हैं  कि  वरिष्ठ  और  प्रसिद्ध  अधिवबता  कानूनी

 सहायता  के  मामलों  को  नहीं  लेते  इस  मामले  में  भी  सरकार  प्रत्यक्ष  अथवा  अप्रत्यक्ष  रूप  से  कुछ  कर  सकती

 है  क्योंकि  अधिकांश  बातें  सरकार  के  हाथ  में  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उच्च  न्यायालयों  और  उच्चतम

 न्यायालय  में  गरीब  व्यक्तियों  के  लिये  कानूनी  सहायता  के  मामलों  को  अच्छे  अधिवक्ता  लड़ें  उसके  लिए  सरकार

 को  अधिवक्ताओं  का  पैनल  नियुक्त  करते  समय  इस  बात  को  ध्यान  में  रखना  चाहिए  कि  उन्होंने  कानूती  सहायता

 के  कितने  मामलों  को सफलतापूर्वक  लड़ा  यदि  इस  प्रकार  का  मानदंड  निर्धारित  कर  दिया  जाए  तो  अनेक  अधिवक्ता

 कानूनी  सहायता  के  मामलों  को  स्वेच्छा  से  लड़ेंगे  और  उच्च  न्यायालयों  तथा  उच्च  न्यायालय  में  गरीब  मुबब्किलों

 के  पक्ष  में  पेश  यह  कार्य  बड़ी  आसानी  से  किया  जा  सकता  है  क्योंकि  यह  पूरी  तरह  सरकार  के  नियंत्रण

 में  इस  कानूनी  सहायता  प्रणाली  के  माध्यम  से  गरीब  व्यक्तियों  की  ओर  से  अच्छे  बकीलों  को  अदालत  में  पेश

 होने  का  निर्देश  देने  अथवा  उन्हें  इसके  लिए  प्रोत्साहित  करने  का
 अप्रत्यक्ष

 तरीका

 उपाध्यक्ष  हम  इस  प्राधिकरण  का  गठन  और  बिनियमन  संविधान  के  अनुच्छेद  के  अन्तर्गत

 कर  रहे  हैं  जिसमें  यह  कहा  गया  है  :

 यह  सुनिश्चित  करेगा  कि  विधिक  तंत्र  इस  प्रकार  काम  करें  कि समय  अवसर  के  आधार  पर  यह

 न्याय  सुलभ  हो  और  वह  विशिष्टतया,-यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  आर्थिक  या  किसी  अन्य  निर्योग्यता  के

 कारण  कोई  नागरिक  न्याय  प्राप्त  करने  के  अवसर  से  बॉचित  न  रह  उपयुक्त  विधान  या  स्कीम  द्वारा  या  किसी

 अन्य  रीति  से  निःशुल्क  विधिक  सहायता  की  व्यवस्था

 हमें  यहां  एक  अत्यन्त  विचित्र  बात  दिखायी  देती  एक  तरफ  हम  गरीब  लोगों  की  सहायता  कर  रहे  हैं

 ताकि  उन्हें  उचित  न्याय  मिल  दूसरी  न्यायालयों  में  क्या  हो  रहा  है  ?  धनी  लोग  जैसे  व्यापारी  वर्ग  अच्छे
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 बकीलों  को  उनकी  भारी  फीस  देकर  केवल  अपना  मुकदमा  ही  नहीं  लड़ते  हैं  बल्कि  अन्य  बकीलों  को  ऐेका  जाता

 ताकि  ते  पक्ष  के  लिये  पेश  ग  हों  इस  संबंध  में  मैं  भागजीय  पंद्री  महोदव  को  यह  सुझाव  देगा

 चाहता  हूं  कि  न्याय  खरीदने  के  इस  प्रकार  के  प्रयासों  को  रोकने  के  लिए  कुछ  किया  जाना  मैं  यह  नहीं

 कह  रहा  हूं  कि  न्याय  खरीदा  जा  सकता  है  परन्तु  इस  प्रणालौ  से  अच्छे  बंकौलों  को  दैकर  उन्हें

 इस  प्रकार  के  मुकद्दमे  लड़ते  से  रोका  जा  सकता  है  ताकि  वे  किसी  विशेष  मामले  में  अपने  प्रतिपक्षियों  के  बिरुद्ध

 पेश  न  हो  अतः  इस  प्रथा  को  रोका  जाना  मेरे  विचार  से  इस  उपाय  के  द्वारा  अनुच्छेद  39  को  समुचित

 ढंग  से  लागू  किया  जा  सकता  *

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वे  कितने  म्कीलों  की  अग्रिम  फौस  दे  सकते  हैं  ?

 श्री  विजय  पाटील  :  वे  ऐसे  चार-पांच  वकौलों  से  अपना  मुकद्दपा  लड़॒वा  सकते

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  फिर  भी  अच्छे  और  श्रिष्ठ  वकौल  बहुत  से

 विजय  एन«

 डी

 यह  ठीक  लेकिन  फिर  भौ  मेरे  विचार  से  इस  प्रकार  की  प्रथा  रोकी  जानी

 चाहिए  क्योंकि  यह  नहीं  बल्कि  यह  धन  का  दुश्पयोग  अनुच्छेद  39  की  सहायता  से  हम  चाहते  हैं

 कि  किसी  के  पास  अनुचित  ढंग  से  धन  जमा  न  हो  क्योंकि  इस  प्रकार  के  धन.जमाव  से  धनी  लोग  अच्छे  अधिषक्ताओं

 को  खरीद  सकते  हैं  और  उनके  माध्यम  से  अपने  पक्ष  में  व्याय  कराने  का  ब्रयास  करते  मेरे  विचार  से  अनुच्छेद

 39  और  अनुच्छेद  दो  अलग-अलग  नहीं

 उपाध्यक्ष  मैं  एक  और  पहलू  का  उल्लेख  करना  चाहता  केवल  केद्ीथ  प्राधिकरण  का  ही  कोई

 कार्यालय  नहीं  किसी  भी  अन्य  केद्रीय  प्राधिकरण  जैसे  दिल्‍ली  बिकास  भारतीय  गैस

 राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  आदि  को  इन  सभी  प्राधिकारियों  के  शानदार  कार्यालय  बजट  आवंटन

 कम  होने  के  कारण  विधिक  सहायता  प्राधिकरण  का  कोई  भी  कार्यालय  नहीं  उनके  पास  आवश्यक  सुविधाएं
 भी  नहीं  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  पुनः  अनुरोध  करता  हूं  कि  केकौप  सरकार  को  इसके  लिए  पर्याप्त  आवंटन

 करना  चाहिए  ताकि  कानूनी  सहायता  प्रणाली  उच्चतम-न्यायालय  और  उच्च  न्यायालयों  के  स्तर  से  लेकर  निचली

 अदालतों  तक  समुचित  ढंग  से  कार्य  कर  सके  ?

 श्री  शरद  दिधघे  :  उपाध्यक्ष  महोदय  मैं  विधि  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत  विधिक  सेवा  प्राधिकरण

 1991  का  पूरी  तरह  समर्थन  करता

 सभा  के  समक्ष  यह  पहले  ही  बताया  जा  चुका  है  कि  गरीबों  को  मुफ्त  कानूनी  सहायता  देने  का

 विचार  हमारे  संविधान  के  नीति-मिर्देशक  सिद्धान्तों  में  पहली  बार  1977  में  सम्मिलित  किया  गया  1976  में

 संविधान  के  42  वें  संशोधन  के  द्वारा  अनुच्छेद  39  को  संविधान  में  शामिल  किया  यह  अनुच्छेद  1

 1977  से  लागू  अनुच्छेद  39  जो  उस  समय  संविधान  में  शामिल  किया  गया  अन्य  बातों  के

 साथ-साथ  यह  कहा  गया  है  :  यह  सुनिश्चित  करेगा  कि  आर्थिक  या  फिसी  अन्य  निर्योग्यता  क ेकारण  कोई

 नागरिक  न्याय  प्राप्त  करने
 के

 अवसर  से  वंचित  न  रह  उपयुक्त  विधान  था  स्कीम  ट्वारा  या किसी  अन्य  रीति

 से  निःशुल्क  विधिक  सहायता  की  व्यवस्था
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 इस  दृष्टि  से  प्रत्येक  नागरिक  को  कानूती  सहायता  मिलनी  चाहिए  चाहे  यह  आर्थिक  दृष्टि  से  कमजोर  हो

 नीति-निर्देशक  सिद्धान्तों  में  कामूनी  सहायता  का  यह  विचार  तत्कालीन  प्रधानमंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  शामिल

 किया  उस  समय  इन्दिरा  गांधी  ने  इस  योजना  को  व्यवस्था  का  नाम  दिया  था  उन्होंने  इसे  सामाजिक

 अनिवार्यता  बताया  उन्होंने  इसे  हमारी  कानूनी  व्यवस्था  का  एक  अभिनन  गरीबी  के  विरुद्ध  हमारी  लड़ाई

 अथवा  गतिशील  प्रगतिवाद  बताया

 उस  समय  नीति-निर्देशक  सिद्धान्तों  महत्व  इसे  बाद  में  अनुच्छेद  में  शामिल  कर

 दिया

 कुछ  समय  तक  इसे  कानूनी  दर्जा  नहीं  दिया  जा  सका  और  इसलिए  विधिक  सहायता  योजना  के

 कार्यान्वयन  हेतु  इस  समिति  का  गठन  किया  गया  जिसने  अनेक  वर्षों  तक  कार्य  अन्त  में  1987  में  हमने

 यह  विधिक  सेवा  प्राधिकरण  अधिनियम  पारित  कर  यह  बड़े  आश्चर्य  की  बात  है  कि  1987  में  इस  अधिनियम

 के  पारित  होने  के  बावजूद  भी  इसे  विधि  बेत्ताओं  और  न्यायपालिका  के  विरोध  के  कारण  लागू  नहीं  किया  जा

 इस  संदर्भ  में  उद्देश्य  तथा  कारणों  को  दशनि  वाले  कथन  में  जो  कुछ  कहा  गया  है  वह  निम्नलिखित

 की  धारा  के  अधिदेश  के  अनुसार  आर्थिक  अथवा  अत्य  रूप  से  पिछड़े  लोगों  को  न्याय

 के  अवसर  सुनिश्चित  कराने  के  उद्देश्य  से  घिथि  सेवा  प्राधिकरण  अधिनियम  1987  संसद  ट्वारा  पारित  किया

 हालांकि  वकौलों  तथा  न्यायाधीशों  न ेअधिनियम  के  कुछ  प्रावधानों  को  ठीक  नहीं  समझा  चूंकि  अधिनियम

 1987  में  ही  पारित  कर  दिया  गया  था  उसके  बावजूद  भी  यह  अब  तक  लागू  नहीं  किया  जा  सका

 सरकार  कानूनी  तथा  न्यायालयी  अड़चनों  के  कारण  उसे  सात  वर्षों  तक  लागू  नहीं  कर  यह  एक

 अति  प्रशंसनीय  विधान  यह  वर्ष  1987  में  पारित  किया

 हालांकि  विधि  मंत्री  गे  यह  स्पष्ट  किया  है  कि  संवैधानिक  अधिदेश  की  पूर्ति  हेतु  26  सितंबर  1980  को

 शठित  की  गई  यह  समिति  कुठ  समय  तक  कार्य  करती  रही  है  और  समय-समय  पर  इसकी  अवधि  बढ़ाई  जाती

 रही  है  और  अब  इसकी  अवधि  13  नवंबर  1994  अथवा  नए  अधिनियम  को  लागू  इसमें  से  जो  भी  पहले

 तक  बढ़ाई  गई

 उद्देश्य  तथा  कारणों  क ेकथन  और  समिति  की  कार्य  अवधि  को  बढ़ाए  जाने  बाले  आदेश  में  किए

 गए  वायदों  के  अनुसार  सरकार  इसे  कम  से  कम  अगस्त  माह  तक  लागू  करने  का  प्रयास  कर  रही  है  ?

 नई  दिल्लौ  में  4  दिसंबर  1993  को  हुए  मुख्य  मंत्रियों  तथा  मुख्य  न्यायाधीशों  के  एक  दिवसीय  सम्पेलन

 हमारे  प्रधान  मंत्री  न ेघोषणा  की  थी  कि  एक  साल  कम  खर्चीली  व्यवस्था  के  द्वारा  निचले  स्तर  के  वियादों  के

 गिपटारे  को  उख्ल  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  तथा  देश  के  गरीब  लोगों  को  समय  पर  न्याय  दिलाना  उस

 समय  यह  भी  बताया  गया  कि  उच्चतम  न्यायालय  तथा  अन्य  उच्य  न्यायालयों  में  2.6  मिलियन  मामले  कथित  रूप

 से  लंबित  जिला  तथा  अधीनस्थ  न्यायालयों  में  तो  स्थिति  और  भी  बुरी  अतः  बकाए  मामलों  के  निपटारे  हेतु

 गरीब  लोगों  के  लिए  कामूनी  सहायता  प्रदान  करने  की  योजना  तथा  समझौतों  की  संभावना  वाले  मामलों  में  लोक

 अदालतों  को  आयोजित  करने  का  काम  किया  जा  रहा
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 इसी  सम्मेलन  में  प्रधान  मंत्री  ने  यह  भी  आश्वासन  दिया  कि  सरकार  लोक  अदालतों  को  जल्द  ही  झविधिक

 दर्जा  देने  हेतु  प्रक्रिया  शुरू  कर  रही  है  क्योंकि  इससे  सम्पूर्ण  देश  में  शीघ्र  संतोषजनक  न्याय  दिलाने  तथा  आर्थिक

 मामलों  के  निपटारे  में  सहायता  मिली  यह  संशोधन  उसी  आश्वासन  के  फलस्वरूप  लाया  जा  रहा  और  इसका

 प्रथम  उद्देश्य  1987  के  अधिनियम  में  कुछ  शर्तों  से  संबंधित  कानूनी  तथा  न्याय  संबंधी  प्रावधानों  की  पूर्ति  करना

 उस  समय  तक  शायद  यह  महसूस  किया  गया  कि  इसमें  कम  से  कम  सरकारी  हस्तक्षेप  एवं  नियंत्रण  होना

 चाहिए  और  इसीलिए  इस  प्रावधान  के  द्वारा  विभिन्‍न  स्थानों  पर  न्यायाधीश  की  सलाह  सेਂ  जोड़  दिया  गया

 है  जहां  तक  कानूनी  सहायता  को  लागू  किए  जाने  का  प्रश्न  यह  शायद  उनकी  शर्तों  की  पूर्ति  के लिए  किया

 गया

 मैंने  इस  संविधान  संशोधन  विधेयक  का  स्वागत  किया  है  क्योंकि  इससे  कामूमी  पेशे  तथा  न्यायिक  सेजाओं

 में  आरक्षण  समाप्त  होगा  और  इन  योजनाओं  में  सरकार  के  कुछ  नियंत्रणों  को  हटाने  तथा  उच्चतम

 न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधीश  एवं  उच्च  न्यायालयों  के  मुख्य  न्यायाधीशों  को और  अधिकार  देकर  इस  अधिनियम

 की  खामियों  को  ही  केवल  कम  नहीं  किया  जा  सकेगा  बल्कि  उससे  गरीब  लोगों  की  कानूनी  सहायता  प्रदान  करने

 हेतु  लोक  अदालत  योजना  के  कार्यान्ययन  में  भी  निश्चित  रूप  से  मदद

 हालांकि  अनुभव  से  पता  चला  है  कि  सिर्फ  ऐसी  व्यवस्था  करने  से  समस्या  का  पूर्ण  निदान  नहीं  हो  सकता

 है  और  जहां  तक  इस  योजनाओं  का  संबंध  यदि  हम  उचित  न्याय  से  कानूनी  प्रक्रिया  सेवा  तक  पहुंचना

 चाहते  हैं  तो महज  पिरामिडी  प्रशासन  व्यवस्था  जिसका  अधिकतर  गठन  दिल्‍ली  अथबा  राज्य  की  राजधानियों  से

 अफसर  शाही  के  सौजन्य  से  होता  से  ज्यादा  प्रगति  नहीं  हो सकती  इससे  निश्चय.ही  फायदा  लेकिन

 मैं  जो  कहना  चाहता  हूं  यह  यह  है  कि  समर्पित  कार्यकर्ताओं  वाली  गैर-सरकारी  समितियां  जिसका  कानूनी  सहायता

 प्रदान  करने  का  उत्तम  रिकार्ड  है  तथा  जो  विशेष  निर्देशक  सिद्धान्त  के  प्रति  समर्पित  को  इन  योजनाओं

 को  सफल  बनाने  हेतु  प्रोत्साहित  किया  जाना  केवल  कानूनी  सहायता  अथवा  दिल्‍ली  व  राज्य  की  राजधानियों

 से  मूल्य  न्यायाधीशों  के  नियंत्रण  मात्र  से  ही जब  तक  कि  वे  गरीबी  समाप्त  किए  जाने  की  अवधारणा  के  प्रति  समर्पित

 न  कोई  फायदा  नहीं

 इसलिए  मैं  सरकार  से  ऐसे  माहौल  का  निर्माण  करने  के  लिए  श्री  कहूंगा  और  यह  भी  कहूंगा  कि  योजनाओं

 पर  इस  तरह  से  निगरानी  हो  कि  इस  प्रसंशनीम  कार्य  के  लिए  समर्पित  कार्यकर्ता  आगे  आ  सके  तथा  गगंगों  की

 सही  अर्थों  में  मदद  पहुंचाने  हेतु  विभिन्‍न  स्थानों  पर  अद्दालतें  बैठा  सकें  और  कानूनी  सहायता  प्रदान  कर  अनुभव
 से  पता  चलता  है  कि  कभी-कभी  जब  अदालतें  कुछ  माह  के  लिए  बैठने  वाली  होती  हैं  तो उसकी  सूचना  मिलते

 ही  न्यायाधीश  गण  कुछ  मामलों  को  इन  अदालतों  में  भेजने  का  प्रयास  यह  कहते  हुए  करने  लगते  हैं  कि  सुलह
 का  मामला  है  और  उन्हें  इन्हीं  अदालतों  में  भेजा  जाना  थे  कहते  हैं  कि  थे  उन  मामलों  में  नहीं

 प्रायः  वे  कुछ  काम  को  सिर्फ  प्रदर्शन  मात्र  हेतु  इन  अदालतों  के  लिए  रखते  हैं  अथवा  यह  श्रेय  लेने  के

 लिए  कि  किसी  जिला  विशेष  में  इन  अदालतों  में  काम  हो  रहा  है  के  लिए  लेते  अधिनियम  का  मूल  भाव  यह
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 ,  हीं  अधिनियम  का  मूल  भाव  जैसे  गरीब  लोगों  को  मुफ्त  कानूनी  सहायता  प्रदान  करना  है  जो  वकील  को  रखते

 तथा  कानूनी  प्रक्रिया  में  अन्य  ख़्चों  को  बहन  कर  पाने  में  समर्थ  नहीं  इसका  उद्देश्य  पार्टियों  के बीच  सुलह

 को  प्रोत्साहन  देना  अथवा  बिना  कानूनी  अड़चनें  के  निपटाए  जाने  वाले  सभी  मामलों  को  नेक  व्यक्तियों  के  हस्तक्षेप

 ट्वारा  निपटाता

 नि:सदिह  सभी  मामलों  को  न्यायाधीश  ही  निपटाते  हैं  ताकि  विशेष  कानूनी  जानकारी  मिल  लेकिन
 *

 जज  लोगों  के  साथ-साथ  समर्पित  कार्यकत्ताओं  को  भी  होना  चाहिए  तथा  न्यायाधीशों  का  चयन  भी  इस  तरह

 से  किया  जाना  चाहिए  कि  वे  न  सिर्फ  अपने  कतंव्य  का  निर्वहन  करने  वाले  हों  बल्कि  इस  प्रशसंनीय  कार्य  के

 «  प्रति  उनका  पूरा  समपर्ण

 मैंने  समाचार  पत्रों  में  यह  रिपोर्ट  पढ़ी  है  कि  कुछ  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  मुफ्त  कानूनी  सहायता

 कोच  की  बरबादी  हो  रही  मेरे  पास  इस  समय  कुछ  आंकड़े  लेकिन  मुझे  यह  जानकारी  नहीं  है  कि  क्या  यह

 ।  शही  कानून  मंत्री  इसकी  जांच  कर  सकते

 25  राज्यों  में  से  सिर्फ  तीन  राज्य  हरियाणा  तथा  गुजरात  और  चार  संघ  राज्य  क्षेत्र

 पॉडिचेरी  तथा  अंडयान  और  निकोबार  ने  ही  कथित  रूप  से  कोष  का  उपयोग  किया  है  जो  1991-92  तथा  1992-93

 में  केद्रीय  सरकार  ट्वारा  उपलब्ध  कराया  गया  मुझे  1993-94  की  स्थिति  की  जानकारी  नहीं  उसके  बारे

 में  भी  पता  लगाया  जाना

 विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  को  इस  अच्छे  कार्य  के  लिए  निर्धारित  की  गई  राशि  फो  खर्च  करने  हेतु  प्रेरित  किया

 जाना  चाहिए  और  उन्हें  योजनाओं  को  इस  तरह  से  लागू  करने  के  लिए  प्रेरित  करना  चाहिए  कि  उनका  मूल  भाव

 बरकरार

 इन्ही  सुझावों  के  साथ  मैं  इस  संशोधन  का  स्वागत  करता  हूं  जिससे  यह  अधिनियम  लागू  हो  जिसे

 1987  में  ही  पारित  कर  दिया  गया  मुझे  पूरी  आशा  है  कि  विधि  मंत्री  इन  योजनाओं  को  प्रत्येक  राज्य  में  लागू

 करने  पर  पूरा  ध्यान  देंगे  और  इस  उद्देश्य  के  लिए  जो  भी  निर्धारित  राशि  उन्हें  उपलब्ध  कराई  जाएगी  उसका  पूरा

 उप़्योग  किया

 मैं  विधि  मंत्री  को  इस  जिधान  को  पेश  करने  के  लिए  धन्यवाद  देता  हूं  हालांकि  यह  कुछ  विलंब  से  पेश
 *

 किया  गया  लेकिन  अब  इसे  बिल्कुल  सही  ढंग  से  पेश  किया  गया  है  ताकि  योजना  का  कार्यान्यवन  शीघ्रता  से

 किया  जा

 ,

 हु  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  आदरणीय  मैं  सर्वप्रथम  इस  महत्वपूर्ण  बिल  का

 समर्थन  करता  विधिक  सेवा  प्राधिकरण  बिधेयक  1991  को  मंत्रीजी  ने  यहां  पेश  किया  यह  निश्चित  ही  एक
 *

 शेतिहासिक  कदम  आज  प्रजातंत्र  का  तकाजा  है  कि  सबको  सही  न्याय  सबको  तुरंत  न्याय  मिले  और  सबको

 ,  सस्ता  न्याय  हमें  खेद  है  और  हम  इस  बात  की  ओर  मंत्रीजी  का  तथा  सदन  का  ध्यान  खींचना  चाहते

 हालांकि  सभी  इस  बात  को  जानते  हैं  कि  आज  न्याय  अदालतों  में  खरीदा  जाता  न्याय  जातिवाद  के  हिसाब  से
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 विधिक  सेवा  प्राधिकरण  ॒  -  आग्त  1994

 देखा  जाता  न्याय  में  भाई-भतीजवाद  प्रवेश  कर  गया  न्याय  में  ऐसे  घिनौने  कीड़े  प्रवेश  कर  गये  हैं  जो  हमारे

 प्रजातंत्र  क ेलिए  कलंक  यह  विधेयक  ऐसी  अव्यवस्था  को  समाप्त  करने  की  दिशा  में  यदि  कुछ  भी  आगे  बढ़ा

 तो  यह  हमारे  मुल्क  के  छोटे  वर्गों  के  पिछड़े  हुए  लोगों  के  देश  की  महिलाओं  के  अनुसूचित

 जाति  और  जनजाति  के  लोगों  के  लिए  सरकार  का  बहुत  बड़ा  एहसान  इन  परिस्थितियों  में  हम  इस  विधेयक

 का  स्वागत  करते

 आज  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  हमारे  देश  के  गरीबों  को  सही  न्याय  आज  देखा  जाता  है  कि  जिसकी

 लाठी  उसकी  चैंस  मत्स्य  न्याय  की  ओर  हम  चल  रहे  यह  विधेयक  यदि  इन  सब  बातों  को  खत्म  करने

 में  कुछ  भी  सफल  हुआ  तो  यह  बहुत  बड़ी  बात  कानून  मंत्री  यहां  बैठे  हुए  मैं  एक  न्याय  का  उदाहरण

 देना  चाहता  हालांकि  मैं  नहीं  जानता  कि  इसका  क्या  असर  लेकिन  अभी  हाल  की  घटना  झांसी  जनपद

 यहां  से  नजदीक  उसमें  मोठ  नामक  स्थान  वहां  एक  अनुसूचित  जाति  की  महिला  प्रधानाध्यापक  जवाहर

 रोजगार  योजना  के  अंतर्गत  90  हजार  रुपये  स्कूल  के  भवम  निर्माण  के  लिए  नियम  है  कि  ऐसे  रुपयों  को

 प्रधामाध्यापक  और  वहां  एक  प्रधान  दोनों  अपने  हस्ताक्षर  से  निकालें  और  भवन  का  निर्माण  प्रधानाध्यापक

 को  अनुसूचित  जाति  की  महिला  कमजोर  समझकर  प्रधान  उसके  यहां  रोज  जाता  था  और  90  हजार  रुपवे

 की  राशि  में  से  उसमे  84  हजार  रुपये  निकाल  जब  उस  महिला  ने  कहा  कि  मेरी  नौकरी  का  सवाल  तुम

 हिसाब  दो  तो  उसने  यह  हिसाब  दिया  कि  100  रुपये  शराब  में  खर्च  150  रुपये  ओ«  को  दिए  और

 50  रुपये  पैसा  निकलवायी  के  दिए  तथा  30  हजार  रुपये  का  सीमेंट  और  लोहा  जब  वह  प्रधान  शेष

 राशि  निकलवाने  पुनः  उनके  पास  आया  तो  उस  महिला  ने  कहा  कि  मैं  एक  कमजोर  औरत  हूं  इसलिए  तुम  सही

 हिसाब  बनाकर  इस  पर  प्रधान  को  बुरा  लगा  और  उसने  वहां  स्कूल  में  खड़े  होकर  उस  महिला  को

 जब  वह  महिला  मोठ  थाने  में  रिपोर्ट  लिखाने  गयी  तो  नौ  दिन  तक  उसकी  रिपोर्ट  नहीं  लिखों  इस  सदन  में

 जब  इस  मामले  को  उठाया  गया  तो  रिपोर्ट  लिखी  गयी  और  मुकदमा  दर्ज  थाने  में  उस  महिला  को  ले  जाया

 गया  और  कहा  गया  कि  तुम  मुकदमे  में  तारीख  में  न  अस्पृश्यता  का  भी  मुकदमा  दर्ज  काफी  गड़बड़

 हुई  और  उसको  धमकी  दी  गई  कि  तुम्हारी  हत्या  कर  दी  जब  वह  कोर्ट  गयी  और  वहां  उसने  निवेदन

 तो  एक  ईमानदार  मैजिस्ट्रेट  था उसके  दिमाग  में  आ  गया  और  उसने  अदालत  को  निर्देश  दिया  कि  उस  महिला
 के  साथ  अंगरक्षक  लगाया  जाय  और  वह  अपना  बयान  दे  और  जब  उसने  अपना  बयान  दे  दिया  तो  उसके  बाद

 जज  साहब  की  मृत्यु  हो  तब  नये  जज  साहब  उसके  बाद  प्रतिवादी  पार्टी  ने  मैजिस्ट्रेट  को  प्रभावित

 परिणामस्वरूप  महिला  के  अंगरक्षक  को  हटा  दिया  गया  और  महिला  को  धमकी  दी  जा  रही  है  कि  अपना  बयान

 बदलो  और  इस  मुकदमे  की  फिर  से  जिरह  अब  नतीजा  यह  हो  रहा  है  कि  महिला  के  खिलाफ  मारंट  निकाला

 जा  रहा  यह  झांसी  का  किस्सा  अब  20  अगस्त  की  पेशी  है  तो  महिला  पर  कया  गुजर  रही  होगी  ?

 हम  लोगों  को  यह  ध्यान  रखना  होगा  कि  हम  लोग  किस  तरफ  जा  रहे  हमारा  देश  किधर

 जा  रहा  वह  मजिस्ट्रेट  ईमानदार  है  या  यह  ब्रात  नहीं  है  लेकिन  हमारे  देश  में  लाखों  ऐसी  घटनायें

 3०  प्र«  उड़ीसा  में  होती  रहती  यदि  माननीय  मंत्री  जी  को  पता  भी  चलेमा  तो  उनके  यहां  से  एक  चिट्ठी  चली
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 उसका  क्‍या  असर  होगा  ?  यह  सब  यह  सदन  जानता  आज  न्याय  की  स्थिति  बहुत  विषम  हो  गयी

 जब  हमारी  प्रधानमंत्री  इन्दिरा  जी जीवित  थी  तो  उस  समय  हमने  यह  मामला  उनके  सामने  उठाया  था  तो  उन्होंने

 चजित्ता  प्रकट  की  40  वर्ष  से  पहले  के  मुकदमे  आज  भी  इलाहाबाद  कोर्ट  में  विद्यमान  एक  पीढ़ी  मर

 दूसती  पीढ़ी  वह  मुकदमा  लड़  रही  इसमें  खासकर  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लोग  उलसझे

 हुये  मैं  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर  ले  जाना  चाहता  हूं  कि  इस  बिल  में  इस  बात  की  व्यवस्था  नहीं

 आप  मंत्री  महोदय  समझदार  आशा  है  उस  ओर  ध्यान  मेरा  स्वयं  एक  मुकदमा  38  साल  से  चल  रहा

 मेरे  पिता  का  देहांत  हो  गया  है  और  हो  सकता  है  कि  मेरे  बच्चों  को  भी  लड़ना  पड़े  इसलिये  कहता  हूं  कि

 इस  बिल  में  यह  प्रावधान  किया  जाये  वरना  यह  बिल  अधूरा

 उपाध्यक्ष  महोदय  3.2.94  तक  एडमिशन  मैटर  के  57398  मुकद्दमें  काफी  अरसे  से  सुप्रीम  कोर्ट  में  लम्बित

 इलाहाबाद  हाई  कोर्ट  में  6  लाख  95  हजार  880,  मद्रास  हाई  कोर्ट  में  3  लाख  एक  हजार  9]  मुकदमे

 30.6.93  तक  पैडिंग  और  जहां  तक  पटना  राजस्थान  और  सिक्किम

 आदि  हाईकोर्ट  में  26  लाख  82  हजार  605  मुकदम  पैडिंग  मंत्री  जी  इस  बिल  में  ऐसा  प्रावधान  करें  कि  अदालतों

 को  निर्देश  दिया  जाये  कि  बहुत  भारी  मात्रा  में  मुकदमे  हाईकोर्टों  में  पैडिंग  न  रखे

 इस  बिल  में  लोक  अदालत  का  वर्णन  मैं  इस  भावना  का  स्वागत  करता  लोक  अदालत

 बहुत  महत्वपूर्ण  है  और  खास  तौर  से  पूर्वी  भारत  में  लोक  अदालत  गांवों  में  काफी  महत्व  रखती  इसके  लिए

 सरकार  को  लोगों  की  बधाई  मिल  रही  हमारे  बहुत  से  साथियों  न ेजिक्र  किया  कि  गरीब  लोगों  को  इससे  सहायता

 नहीं  मिलती  इसमें  आप  प्राधिकरण  बनाने  की  बात  भी  कर  रहे  लेकिन  आप  यह  भी  देखें  कि  जो  लोक  अदालतें

 उनके  जो  आंकड़े  आपके  पास  आ  रहे  क्या  वह  सही  हैं  या  मैं  समझता  हूं  कि  ये  आंकड़े  बहुत  ज्यादा

 गलत  वाराणसी  में  एक  तहसील  है  जहां  एक  लोक  अदालत  वहां  20-25  मुकदमों  का  फैसला

 सवेरे  अखबार  में  हमने  पढ़ा  तो  मालूम  हुआ  कि  करीब  70  मुकदमे  एक  घंटे  में  मिपटाए  यह  क्‍या  बला

 है  मैं  नहीं  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  कहूंगा  कि  यह  जो  लोक  अदालतों  के  माध्यम  से  फर्जी  आंकड़े  आ

 रहे  इनको  भी  आप  देखें  और  इसकी  उच्च  स्तरीय  जांच  कराएं  या  ऐसा  प्रावधान  रखें  कि  इसकी  भी  जांच  होती

 इसके  लिए  हमारे  दिधे  साहब  कह  रहे  थे  कि  इसमें  हमें  स्वैच्छिक  संगठनों  को  भी  लेता  चाहिए  जो  गांवों

 और  शहरों  में  काम  करते  इनकी  भूमिका  निश्चय  ही  बहुत  महत्वपूर्ण  मैं  आपसे  आग्रह  करूंगा  कि  गांवों

 में  ग्राम  सभाएं  कहीं  कहीं  न्याय  पंचायतें  काम  कर  रही  इनके  माध्यम  से  भी  लोक  अदालतों  की  ओर  आगे

 लोगों  को  प्रेरणा  देनी  यहां  एक  बात  मैं  कहूंगा  कि  छोटे-छोटे  स्थानों  में  छोटे-छोटे  जिलों  छोटे-छोटे

 तहसील  हैडब्वार्ट्स  मे ंलोक  अदालतों  के  संचालन  और  गठन  में  वकील  लोग  बाधक  वहां  के  दूसरे  छोटे-छोटे

 बब्पेल  सोचते  हैं  कि  हमारे  पेश  पर  कठाराधात  हो  रहा  ऐसी  कोई  प्रक्रिया  अपनानी  चाहिए  जिससे  उनके  मन

 की  यह  भावना  मिकले  और  हमें  इस  ओर  ध्यान  देना

 हम  समझते  हैं  कि  इसमें  कानूनी  सलाहकारों  को  भी  समाहित  करना  वे  केवल  रिवाज

 सरकार  की  प्रेरणा  समझकर  या  वहां  के  जज  की  प्रेरणा  समझकर  लोक  अदालतों  में  न  जाएं  बल्कि  उसे  अपना

 फर्ज  समझें  और  मुकदमे  को  जल्दी  से  निपटा  लेने  की  भावना  को  ध्यान  में  रखकर  वहां
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 इन्हीं  चन्द  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  बिल  का  स्वागत  करता  मैं  माननीय  कानून  मंत्री  को  अपनी  ओर

 बधाई  देता  हूँ  कि  इन्होंने  ऐसे  महत्वपूर्ण  बिल  को  यहां  पेश  यह  बिल  तो  बहुत  पहले  लाना  चाहिए

 10-20  साल  पहले  लाना  चाहिए  लेकिन  1987  से  यह  बिल  चला  आ  रहा  मैं  इस  पर  अपनी  हार्दिक  प्रसन्‍नता

 व्यक्त  करता  निश्चय  ही  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  बिल  है और  इसको  पास  होना

 धामस  :  प्रारम्भ  में  मै ंमाननीय  विधि  मंत्री  भारद्ठाज  जी  द्वारा  लाये

 गये  इस  विधेयक  का  पूरे  मन  से  समर्थन  करता  इस  विधेयक  के  पीछे  हमारी  स्वर्गीया  प्रधानमंत्री  श्रीमती  इन्दिरा

 गांधी  की  अभिलाषा  1980  जब  इन्दिरा  जी  प्रधानमंत्री  बनी  तब  उन्होंने  ऐसे  तरीकों  का  पता  लगाने  के  लिये

 एक  समिति  का  गठन  किया  जिनसे  गरीबों  और  सामाजिक  रूप  से  पिछड़े  लोगों  को  पर्याप्त  कानूनी  सहायता  मिल

 उन्होंने  इस  नीति  का  नाम  नीतिਂ
 ह

 इस  समिति  ने  अनेक  सिफारिशें  की  और  जब  राजीव  जी  प्रधान  मंत्री  बने  तब  उन्होंने  इस  सभा  में  एक

 विधेयक  प्रस्तुत  किया  और  उसे  पारित  कर  दिया  था-परन्तु  कुछ  आशंकाएं  इस  सभा  के  अन्दर  तथा  बाहर

 और  न्यायिक  प्रणाली  की  चर्चाएं  नवंबर  1991  में  तत्कालीन  विधि  मंत्री  श्री  विजय  भास्कर  रेड्डी  ने  इस  विधेयक

 को  राज्य  सभा  में  प्रस्तुत  परन्तु  इसमें  एक  वर्ष  और  1992  में  यह  विधेयक  राज्य  सभा  में  पारित

 किया  गया  और  अब  वह  हमारी  सभा  में  आया  न्यायिक  प्रणाली  में  ही  काफी  चर्चा  के  मैं  कह  सकता

 हूं  कि  विधेयक  की  संरचना  बहुत  मजबूत  इस  संरचना  पर  किसी  को  विवाद  नहीं  हो  राष्ट्रीयस्तर  पर

 तथा  पर  कानूनी  सेवा  प्राधिकरण  इसी  प्रकार  उच्चतम  उच्च  जिला  न्यायालयों

 तथा  यहां  तक  कि  तालुक  न्यायालयों  में  भी  विधि  सेवा  समितियां  कानूनी  सेवा  प्राधिकरण  समिति  तंथा  प्राधिकरण

 दोनों  का  गठन  या  तो  भारत  के  मुख्य  न्यायाधीश  अथवा  राज्यों  में  उच्च  न्यायालयों  के  साथ  विचार-विमर्श  करके

 किया  जाता  मुझे  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  है  कि  इन  प्रणालियों  से  हमारे  उन  गरीब  लोगों  को  सहायता  मिल

 सकेगी  जो  सामाजिक  और  शैक्षिक  रूप  से  पिछड़े

 कुछ  बातें  हैं  जिन्हें  हमें  ध्यान  रखना  इस  देश  में  मुकदमे  बाजी  बहुत  खर्चीली  हो  गयी  उसमें  समय

 बहुत  लगने  लगा  इसके  परिणामस्वरूप  लोगों  का  कानूनी  व्यवस्था  पर  से  विश्वास  धीरे-धीरे  उठता  जा  रहा

 न्याय  यदि  देर  से  मिले  तो  वह  न  मिलने  के  समान  है  न्याय  अन्याय  हमारी  सरकार

 और  कानूनी  व्यवस्था  एवम्‌  ढांचे  का  एक  प्रयास  यह  सुनिश्चित  करना  होना  चाहिये  कि  निर्णय  यथा  संभव  शीघ्र

 से  शीघ्र  लिये

 उस  दिन  माननीय  संसदोय  कार्य  मंत्री  ने इस  सभा  में  बताया  कि  राष्ट्रपिता  के  हत्यारे  अपराधी  दंडित

 करने  में  चार  वर्ष  यह  दर्शाता  है  कि  हमारी  न्यायिक  प्रणाली  कितनी  सुस्त  सरकार  से  मेरों  अनुरोध

 है  कि  वह  ऐसे  कदम  उठाये  जिनसे  कि  निबली  अदालतों  से  लेकर  उच्चतम  न्यायालय  तक  बड़ी  संख्या  में  वियाराधी

 तथा  संचित  मामले  शीघ्रतिशीघ्र  निपटाये  जा

 दूसरी  बात  खर्चीली  न्यायिक  प्रणाली  से  संबंधित
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 3.00  में  प«

 आम  आदमी  अदालतों  में  जाने  का  खर्च  नहीं  उठा  सकता  और  कोई  सीमा  ब्च्धन  नहीं  हमें  भारतीय

 प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारी  का  बेतन  ज्ञात  हम  जानते  हैं  कि  की  आर  कितनी  परन्तु  न्यायिक

 प्रणाली  में  ऐसे  बकील  भी  हैं  जिनके  पास  मुकदमे  का  कोई  मामला  नहीं  है  आप  कं  फैफेरि

 ऐसे  वकोल  भी  हैं  जिनके  पास  केस  भी  हैं  और  धन  ऐसे  वक्कील  भी  हैं  जिनके  फल  बहत
 हमें  प्रख्यात  विधि  बेसाओं  के  साथ  विचार-विमर्श  करके  यह  पठ  लगाता.'कहतनें  उच्चतम  प्यायालेव

 से  स्थानीय  न्यायालयों  तक  विभिन्‍न  स्तरों  पर  वकीलों  की  क्या  फीस  हो  बच्कौलों  द्वार  उक्त  मुठपिकेरों
 से  फीस  लेकर  उन्हें  रक्षौंदें  देना  बाध्यकारी  होना

 तीसरी-#त  यह  कि आजकल  न्यायालयों  को  बड़ी  तेजी  से  हड़तालें  हाल  यें  .

 उच्च  न्यायंहनेओं  मैं/अपने  एक  प्रसिद्ध  निर्णय  में:कहा  है  कि  वकील  हड़वाल  पर  नहीं  जा  संकते  क्योकि  वें:्यांयप्रशलिफ्ा
 :  और  इश'देशे  को  के  बीच  बिचौलियें  यदि  वे  हड़ताल  पर  जाते  हैं  तो  मुवव्किलों  का  क्या  अत

 इस  मामले  में  किसी  प्रकार  का  समझौता  किया  जाना

 सर्वत्र  भ्रष्टाचार  परन्तु  न्यायपालिका  में  भ्रष्टाचार  से  हमारी  लोकतांत्रिक  प्रणालीं  नष्ट  हो

 मेरा  विचार  है  कि  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  में अधिक  सावधानी  बरती  जानी  चाहिये  तथा  पिछड़े

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  को  पर्याप्त  प्रतिनिधित्व  दिया  जाना  भारत  सरकार  द्वारा  बनाये

 गये  त्वरित  कार्य  बल  के  गठन  में  भी  विभिन्‍न  समुदायों  को  पर्याप्त  प्रतिमिधित्व  दिया  गया  ऐसा  नहीं  है  कि

 वे  साम्प्रदायिक  अपितु  ऐसा  यह  सुनिश्चित  करने  हेतु  किया  गया  है  कि  लोगों  को  इस  बल  में  विश्वास
 लोगों  को  हमारी  न्यायिक  प्रणाली  में  विश्वास  होना  यदि  लोगों  में  न्यायिक  प्रणाली  के  प्रति  विश्वास

 पैदा  करना  है  तो  हमें  इसमें  पिछड़े  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियों  तथा  अल्पसंख्यकों  को  पर्याप्त

 प्रतिनिधित्व  देना

 मंत्री  जी  की  जानकारी  में  एक  और  बात  मैं  मोटर  दुर्घटना  संबंधी  दावों  की  बावत  लाना

 किसी  मोटर  दुर्घटना  के  दावे  का  निपटारा  करने  में  वर्षों  लग  जाते  हैं  और  आजकल  इस  व्यवस्था  में  एक  नयी

 प्रवृत्ति  न ेजन्म  ले  लिया  यदि  कोई  मोटर  दुर्घटना  होती  है  तो किसी  क्कील  का  प्रतिनिधि  तुरन्त  आ  जाता

 दुर्घटना  के  शिकार  हुए  व्यक्षि  को  कुछ  धन  का  भुगतान  करता  है  और  मुकदमा  हाथ  में  ले  लेता  10  या  15

 वर्षों  के  जब  निर्णय  सुनाया  जाता  है  तो  क्षतिपूर्ति  राशि  का  कुछ  प्रतिशत  वकील  ले  लेता  है  तथा  शेष  धनराशि

 संबंधित  व्यक्ति  को  मिल  जाती  मोटर  दुर्घटना  संबंधी  दाथों  का  निपटारा  एक  निर्धारित  अवधि  के  भीतर

 किया  जाता  इन्हें  लोक  अदालतों  में  नहीं  भेजा  जा सकता  क्योंकि  बीमा  कंपनियां  इसे  स्वीकार  नहीं

 मैं  सभा  के  समक्ष  जो  अन्य  मुद्दा  लाना  चाहता  हूं  वह  उच्चतम  न्यायालय  तथा  उच्च  न्यायालयों  में  ग्रन्थालयों  के

 आधुनिकौकरण  और  अन्य  सुविधाएं  प्रदान  करने  से  संबंधित  हमारी  न्यायिक  प्रणाली  के  समक्ष  आने  वाले  मामलों

 पिन  प्रकृति  के  होते  जैसे-जैसे  जिउाःन  आगे  बढ़  रहा  हमारी  न्यायिक  प्रणाली  को  पर्याप्त  आधुनिक  ज्ञात

 से  युक्त  बनाया  जाना  उच्च  न्यायालयों  तथा  उच्चतम  न्यायालय  में  कुछ  प्रोसेसिंग  यूतिटेंਂ  शुरूं

 की  जानी



 मैं  सरकार  की  जानकारी  में  नये  वकौलों  को  दी  गयी  सुविधा  की  बात  भी  लाना  चाहता  नये

 भ्रदेइ/कों  को  अपनी  जीविका  हेतु  कुछ  पाने  में  10  से  15  वर्ष  का  लम्बा  समय  लगता

 शुरू-शुरू  में  बकीलों  को  कुछ  सहायता  भी  दी  जानी  सामाजिक  समस्याओं  पर  लोकहित  मुकदमों

 को  उचित  महत्व  दिया  जाना  कुछ  कारखाने  प्रदूषण  फैलाते  सरकारी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  मामले

 सामाजिक  समस्याएं  इन  मामलों  में  सरकार  को  वादकारियों  की  सहायता  करनी

 इन  शब्दों  के  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  जिससे  इस  देश  में  सामाजिक  और  शैक्षिक

 oo  मे  पिछड़े  व्यक्तियों  को  अवश्य  सहायता

 डा«  बसंत  पवार  :  मैं  विधिक  सेवा  प्राधिकरण  1992  पर  चर्चा  में  भाग

 लेने  का  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  आपको  धन्यवाद  देता

 शमते  देश  में  न्याय  बहुत  महंगा  साथ  ही  विचाराधीन  मामलों  की  संख्या  दिनों  दिन  बढ़  रही  लेकिन

 39  (९)  अनुच्छेद  के  अनुसार  संवैधानिक  अधिदेश  है  कि  कोई  भी  नागरिक  आर्थिक  या  अन्य  किसी  अयोग्यता  के

 कारण  न्याय  प्रस्ताव  करने  के  अवसर  से  बंचित  नहीं  होना  इस  संबैधानिक  दायित्व  को  पूरा  करने  के  लिए

 भारत  सरकार  ने  विधिक  सहायता  योजनाओं  को  लागू  करने  के  लिए  1980  में  माननीय  न्यायमूर्ति  श्री  एस

 भगवती  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  गठित  की  है  और  अब  इसके  अध्यक्ष  माननीय  न्यायाधीश  अहमदी

 3.07
 इस सर्मित ने धिधिक

 संतोष  चौधरी  पीठासीन

 इस  सर्मित  ने  धिधिक  सहायता  कार्यक्रम  के  लिए  आधारभूत  ढांचा  तैयार  करने  क ेलिए  एक  आदर्श  योजना

 बनाई  है  ताकि  वादियों  फो  शीघ्र  और  सस्ता  न्याय  मिल  दिल्ली  के  तीस  हजारी  न्यायालय  में  तलाक  के  40,000

 मामले  लम्कित

 हमें  कामून  का  सम्मान  करने  बाला  समाज  बनाना  इस  उद्देश्य  के  भारत  सरकार  ने  माननीय  न्यायाधीश

 श्री  पी०  साथंत  की  अध्यक्षता  में  सर्वोच्च  न्यायालय  कानूनी  सहायता  समिति  गठित  की  आदर्श  योजना  के

 अनुसार  अन्य  न्यायालयों  में  6000  रुपये  तक  तथा  सर्वोच्च  न्यायालय  में  9000  रुपये  तक  की  आय  वाले  व्यक्तियों

 को  मुफ्त  विधिक  सहायता  दी  मैं  सरकार  के  इस  कदम  का  स्वागत  करता  हूं  कि  वह  सभी  महिलाओं  और

 बच्चों  तथा  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  सभी  व्यक्तियों  की आय  को  आधार  न  मानते  हुए

 मुफ्त  कानूनी  सहायता  दे  रही

 इस  विधेयक  अधिकतम  सोमा  को  निचली  अदालतों  में  9,000  रुपये  और  सर्वोच्च  न्यायालय  में  12000

 रुपए  तक  बढ़ा  दिया  सरकार  द्वारा  उठाए  गए  इस  कदम  का  स्वागत  किया  जाता  चाहिए  मैं  विधि  मंत्री  माननीय

 श्री  आर  भारद्वाज  को  बधाई  देता  न

 मुफ्त  कानूनी  सहायता  योजना  के  10  1994  तक  18,01,289  लोगों  को  मुफ्त  कानूनी  सदस्यता

 और  परामर्श  दिया  इनमें  से  अनुसूचित  के  व्यक्तियों  की  संख्या  3,10,462,  अनुसूचित  जन  जातियों
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 के  व्यक्तियों  की  संख्या  1,70,118  पिछड़े  वर्गों  के  व्यक्तियों  की  संख्या  64,259  महिलाओं  की  संख्या  1,73,879

 और  बच्चों  की  संख्या  7,491

 ये  सभी  व्यक्ति  सरकारी  नीति  के  कारण  मुफ्त  कानूनी  सहायता  प्राप्त  कर  सके  लेकिन  ये  आंकड़े  बढ़ने

 चाहिए  मुफ्त  कानूनी  सहायता  प्राप्त  करने  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या  बढ़नी  हमें  सभी  प्रकार  के  व्यक्तियों

 के  लिए  अधिकतम  मुफ्त  कानूनी  सहायता  देनी  कानूनी  सहायता  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  कानूनी  जानकारी

 को  बढ़ावा  विश्व  कालेजों  और  जहां  कहीं  भी  संभव  हो  कानून  सहायता  केन्द्र  अर्धकागून

 विदों  को  प्रशिक्षण  जनहित  के  मुकद्दमों  को  बढ़ावा  ग्रामीण  हक  और  कानूनी  सहायता  केन्द्रों  की  स्थापना

 करना  और  कानूनी  सहायता  शिविर  और  लोक  अदालतें  लगाना  शामिल  कानूनी  जानकारी  कार्यक्रम  को  लोकप्रिय

 बनाने  के  लिए  सरकार  कानूनी  सहायता  न्यूजलेटर  के  प्रकाशन  में  सहायता  दे  रही  है  तथा  दूरदर्शन  और  रेडियो  का

 भी  उपयोग  कर  रही  कानूनी  सहायता  के  विभिन्न  पहलुओं  पर  वृत्त  चित्र  और  वीडियो  फिल्में  भी  बनाई  जा

 रही  सरकार  पुस्तिकाओं  और  इश्तहारों  के  प्रकाशन  के  लिए  विभिन्‍न  संगठनों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  कर

 रही  इस  विधेयक  के  माध्यम  से  उठाए  गए  कदमों  में  से  यह  सबसे  महत्वपूर्ण  कदम

 लोक  अदालतों  और  कानूनी  जानकारी  कार्यक्रमों  को आयोजित  करने  बाले  स्वयं  सेवी  संगठनों  को  वित्तीय

 सहायता  प्रदान  की  इस  विधेयक  का  यह  महत्वपूर्ण  प्रावधान  मैं  इस  प्रावधान  का  स्वागत  करता

 लोक  अदालत  कानूनी  सहायता  शिविर  का  नवीन  तरीका  है  जो  निचले  स्तर  के  विवादों  को  सुलझाने  में

 अत्यधिक  प्रभावकारी  और  सफल  रहा  उपलब्ध  आंकड़ों  के  10  1994  तक  देश  में  9331  लोक

 अदालतें  लगाई  गई  थीं  जिनमें  44,61,505  मामले  सुलझाए  गए  इसमें  मोटर  वाहन  दुर्घटना  दावा  न्यायाधिकरण

 के  2,30,276  मामले  शामिल  रिकार्ड  के  मुताबिक  503,18,24,862  रुपये  की  धनराशि  के  मुआवजे  का  भुगतान

 किया  इन  लोक  अदालतों  ने  ऐसा  विलक्षण  कार्य  किया  है  और  इसे  सभी  राज्यों  में  लोकप्रिय  बनाया  जाना

 चाहिए  मैं  समझता  हूं  कि  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  का  यही  कारण

 इस  विधेयक  को  लोकसभा  और  राज्य  सभा  ने  1987  में  पारित  कर  दिया  था  परन्तु  उसे  लागू  नहीं  किया

 गया  था  क्योंकि  इसके  प्रावधानों  में  कुछ  संशोधन  करने  की  आवश्यकता  तत्पश्चात  कहा  गया  है  कि  माननीय

 न्यायमूर्ति  श्री  पाठक  की  अध्यक्षता  में  एक  सम्मेलन  आयोजित  किया  था  और  उन्होंने  अनेक  संशोधन  का  प्रस्ताव

 दिया  उन  संशोधनों  पर  विचार  करने  के  बाद  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  था  और  इसे  11  जनवरी  1991

 को  पारित  किया  इसे  लोकसभा  में  प्रस्तुत  नहीं  किया  जा  सका  क्योंकि  तब  तक  लोकसभा  भंग  हो  चुकी
 मैं  आशा  करता  हूं  कि  इस  घटना  की  पुनरावृत्ति  नहों  होगी  और  दसवीं  लोकसभा  की  अवधि  समाप्त  होने  से  पहले

 हम  इन  ठपायों  को  लागू  कर  पाएंगे  ताकि  गरीब  लोग  लाभान्वित  हो

 इस  विधेयक  का  उद्देश्य  कानूनी  सहायता  समितियों  और  राण्य  कानूनी  सहायता  और  परामर्श  बोड्डों

 की  स्थापना  में  समरूपता  लाना  मुफ्त  कानूनी  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  आय  की  अधिकतम  सीमा  बढ़ा

 दी  गई  मुफ्त  कानूनी  सहायता  कार्यक्रम  को  लागू  करने  में  न्यायपालिका  का  शामिल  होना  अति  महत्वपूर्ण

 जब  तक  वैधानिक  अधिकारीगण  रुचि  नहीं  कोई  अदालत  या  कानूनी  जानकारी  कार्यक्रम  आयोजित  नहीं  किया

 जा  सकता
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 लोक  अदालत  को  लोकप्रिय  बनाने  के  हमें  इन्हें  संस्थागत  बनाना  चाहिए  जिससे  ये  लोक  अदालतें

 अधिक  प्रभावकारी  और  व्यावहारिक

 जहां  तक  इस  विधेयक  के  वित्तीय  ज्ञापन  का  प्रश्म  है  तो  ऐसी  अनेक  बातें  हैं  जो  इस  वित्तीय  ज्ञापन  में

 की  जाती  1987  में  ऐसा  अनुमान  था  कि  राज्य  प्राधिकरण  और  स्वयंसेवी  संगठनों  को  दी  जाने  बाली  अनुदान

 सहायता  सहित  बजटीय  प्रावधान  73  करोड़  25  लाख  रुपए
 ह॒

 1991-92  में  59.90  लाख  रुपए  मंजूर  किए  गए  थे  और  इसमें  से  40  लाख  को  राशि  कानूनी  सहायता

 कार्यक्रम  के  लिए  अनुदान  सहायता  के  रूप  में  दी  गई

 जब  स्वयंसेवी  संगठन  जैसे  गेटरी  लायंस  ब्लब  और  अन्य  संगठन  लोक  अदालतों  को  सही  प्रकार

 से  आयोजित  कर  सकते  हैं  और  गरीबों  और  जरूरतमंद  लोगों  को  मुफ्त  कानूनी  सहायता  दे  सकते  हैं  तब  इस  कार्यक्रम

 को  सफल  बनाने  के  लिए  हमें  बजट  सम्बंधी  प्रावधानों  में  बढ़ोत्ती  करनी

 इस  विधेयक  में  राष्ट्रीय  कानूनी  सहायता  राज्य  कानूनी  सहायता  कोष  और  जिला  कानूनी  सहायता

 कोष  की  स्थापना  करने  का  प्रावधान  पूरी  राशि  देने  के लिए  इस  धनराशि  से  पर्याप्त  बढ़ोत्ती  करनी  होगी  ताकि

 इसका  समुचित  उपयोग  हो  जैसाकि  अभी-अभी  उल्लेख  किया  गया  है  कि  कुछ  राज्य  इस  राशि  का  उपयोग

 नहीं  कर  रहे  हैं  इसलिए  इस  विधेयक  के  कार्यान्वयन  के  लिए  प्रेरित  करना  अत्याधिक  महत्वपूर्ण  हमारे  देश

 में  लोग  अपने  झगड़ों  को  निपटाने  के लिए  लोक  अदालतों  का  प्रयोग  निःसंदेह  रूप  से  कर  रहे  हैं  पर  राज्यों  की

 इसमें  रुचि  नहीं  यह  विधेयक  व्ययगत  हो  अतः  हमें  राज्य  जिला  न्यायालयों  और  सभी

 ताल्लुक  स्तर  के  न्यायालयों  को  प्रेरित  करना  होगा  ताकि  इन  लोक  अदालतों  को  इस  प्रकार  आयोजित  किया  जाए

 कि  ये  अदालतें  सभी  लोगों  के  लिए  लाभकारी  सिद्ध

 इस  सन्दर्भ  में  मेरे  राज्य  महाराष्ट्र  मे ंविशेष  रूप  से  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  नासिक  में  अच्छा  काम  हो  रहा  है  और

 अनेक  लोक  अदालतें  आयोजित  की  गईं  हैं  और  इनमें  अनेक  निपटाए  गए  मामलों  में  लाभ  दिया  गया

 मुझे  आशा  है  कि  इस  विधेयक  से  लोक  अदालत  प्रणाली  और  अधिक  लोकप्रिय  होगी  और  मुफ्त  कानूनी

 सहायता  सभी  लोगों  को  मुख्य  रूप  से  अनुसूचित  जातियों  और  अमुरसँचित  जनजातियों  को  प्राप्त

 मेरा  एकमात्र  सुझाव  है  कि  इन  समितियों  को  बनाते  समय  सरकार  को  इन  समितियों  में  ऐसे  लोगों  को  रखना

 चाहिए  जो  समाज  में  समाज  सेवक  के  रूप  में  कार्यरत  हैं  और  जिन  लोगों  का  समाज  में  सम्मान  ऐसे  लोगों

 को  शामिल  करने  से  लोग  लोक  अदालत  के  निर्णयों  पर  भगेसा  करेंगे  और  ये  अदालतें  अधिक  लोकप्रिय  हो

 मैं  सरकार  को  विशेषरूप  से  बिधिमंत्री  श्री  एच  आर  भारद्वाज  जी  को  इस  विधेयक  को  इस  सभा  में  प्रस्तुत

 करने  में  प्रयास  करने  के  लिए  एक  बार  फिर  बधाई  देता

 मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं

 श्री  श्रीबल्लभ  पाणिग्रही  :  सभापति  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हमारे



 13  1916  विधिक  सेक  प्राधिकरण  विधेयक

 समक्ष  जो  विधिक  सेवा  प्राधिकरण  1991  है  वह  विधिक  सेचा  प्राधिकरण  1987

 में  संशोधन  करने  के  लिए

 1987  के  अधिनिषम  में  इम्त  विधेयक  द्वारा  संशोधन  किया  जाना  बिचार  में  इस  अधिनियम  को

 लागू  किया  जाना  बाकी  यदि  मैं  गलत  हूं  तो  मुझे  माननीय  मंत्री  सुधारने  का  कष्ट  यह  बहुत  ही  विचित्र

 स्थिति  एक  अधिमियम  जो  अब  सात  साल  पुराना  हो  चुका  को  लागू  नहीं  किया  जा  सका  है  क्योंकि  इस
 '
 अधिनियम  के  क्रुछ  प्रावधान  न्यायपालिका  को  मंजूर  नहीं  म्यायपालिका  के  कानूनी  व्यवसाय  से  जुड़े

 हुए  न्यायाधीशों  आदि  के  बौच  क्राफौ  ज्यादा  बिवाद  ऐसी  धारणा  थी  कि  इस  अधिनियम  के  द्वारा

 न्यायपालिका  को  कार्यपालिका  के  अधीन  बनाया  गया  इससे  न्यावपालिका  क्रार्यपालिफा  के  अधीनस्थ  हो  गई-चाहे

 बह  गलत  तरीके  से  हो  क्यों  न  उसके  बाद  विभिन्‍न  भंचों  मुख्य  पंप्नियों  के  सम्मेलगों  में  तथा

 इसी  प्रकार  के  अन्य  मंचों  में  इस  पर  बहस  कली  गई  है  और  ऐसे  सम्मेलनों  की  सिफारिशों  के  आधार

 तत्कालीन  मुख्य  न्यायाधीश  न्यायमूर्ति  आर०  एस«  पाठक  ने  सरकार  को  कुछ  प्रस्ताव  एवं  सुझाव  पेश  उसी

 के  अनुसार  इस  अधिनियम  में  संशोधन  किया  जा  रहा

 इस  कानुम  के  विभिन्‍न  प्रावधानों  को  लागू  करने  के  लिए  देश  में  अनुकूल  बातावरण  का  होना  उचित  हो

 यह  स्वागत  थोग्य  बात  है  कि  न्यायपालिका  आदि  के  बीच  जो  भी  मतभेद  थे  तथा  परस्पर  विरोधी  विचारधाराएं

 थी  वे  सभी  इस  संशोधन  ट्वात  समाप्त  हो

 संविधान  हमारे  लिए  बाइबल  और  गौता  की  तरह  सरकार  संविधान  के  विभिन्‍न  प्रावधानों  के  अनुसार

 चलती  हमें  संविधान  का  पूर्ण  रूप  से  पालन  करना  राज्य  के  नीति  निर्देशक  तत्व  संविधान  के  चौथे  भाग

 में  दिए  हुए  इस  अध्याय  के  एक  छोटा  सा  पैरा  ही  हमारे  पास  अपने  राज्य  के  नीति  निर्देशक  तत्व  इस  अध्याय

 में  अनुझ्योद  39%  समान  न्याय  और  निःशुल्क  विधिक  सहायता  से  संबंधित  इसके  अनुसार  :

 यह  सुनिश्चित  करेगा  कि  विधिक  तंत्र  इस  प्रकार  काम  करे  कि  समान  अवसर  के

 आधार  पर  न्याय  सुलभ  हो  और  यह  सुनिश्चित  करने  क ेलिए  कि  आर्थिक

 या  किसी  अन्य  नियोग्यता  के  कारण  कोई  नागरिक  न्याय  प्राप्त  करने  के लिए  अवसर  से  वंचित

 न  रह  उपयुक्त  धिधान  या  स्कीम  द्वारा  या  किसी  अन्य  रीति  से  नि:शुल्क  विधिक  सहायता

 की  व्यवस्था  करेगाਂ

 उद्देश्य  बिल्कुल  स्पष्ट  लेकिन  महत्वपूर्ण  पहलू  यह  है  कि  हमारे  संविधान  का  मूलभूत  अधिकार

 के  की  तरह  लागू  नहीं  किया  जा  इसलिए  हमने  नीति  निर्देशक  सिद्धान्तों  के  विभिन्‍न  प्रावधानों

 को  मूर्त  रूप  देने  फे  लिए  उचित  समय  समझकः  दिशा  में  कानून  बनाने  हेतु  प्रारूप  तैयार  किये  1947  से

 हीग  “ ग़ककों  के  धाद  1977  में  हमारे  देश  में  इस  प्रादधान  अथांत्‌  अनुच्छेद  के  बारे  में  सकारात्मक  प्रणति

 31  1977  को  एन  भगवती  को  अध्यक्षता  मे  गठित  समिति  ने  जैसा  कि  आपको  ज्ञात  है  कि  वह  थाद

 में  भारत  के  मुख्य  न्यायाधीश  बने  सामाजिक  मुकदमों  और  कानूनी  सहायता  आदि  के  बारे  में  उनके  अपने  विद्या

 थे  तथा  वह  गरीओं  के  मित्र  भी  माने  जाते  थे-एक  गष्ट्रीय  विधिक  सेवा  विधेयक  का  प्रारूप  तैयार  किया  था  जिसमें

 267
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 राष्ट्रीय  विधिक  सेवा  की  स्थापना  करने  के  लिए  कहा  गया  था  जोकि  राज्य  की  शक्तियों  के  संबंध  में  एंक  राष्ट्रीय

 प्राधिकरण

 स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  इंदिरा  जी  भी  हर  गरीब  नागरिकों  के  न्यायालयों  में  इनके  विभिन्‍न  मामलों  में

 प्रताड़ित  होने  एवं  इस  प्रयोजनार्थ  वकील  नियुक्त  करने  में  उनकी  असमर्थता  के  विषय  पर  बहुत  ज्यादा  चिंतित

 रहती  उनमें  से  बहुत  से  व्यक्ति  उनके  साथ  हुए  अन्याय  को  चुपचाप  सहन  कर  लेते  आज  भी  काफी  संख्या

 में  गरीब  लोग  उनके  साथ  जो  भी  अन्याय  होता  है  उसे  चुपचाप  सहन  कर  लेते  समाज  तथा  समाजिक  स्थितियां

 ही  कुछ  इस  प्रकार  की  हो  गई  जैसा  कि  आप  जानते  हैं  हमारा  राष्ट्रीय  उद्देश्  सामाजिक  एवं  आर्थिक  न्याय

 की  स्थापना  करता  इस  समय  मैं  आर्थिक  समानता  की  बात  नहीं  कर  सकता  विशेष  रूप  से  ऐसी  स्थिति

 में  जबकि  हम  समाजवाद  को  कड़ाई  से  लागू  करने  नहीं  जा  रहे  हैं  वह  एक  अलग  बात  वह  वास्तविकता  से

 परे  हम  सामाजिक  समानता  के  बारे  में  अपनी  प्रणाली  के  अन्दर  रहकर  सोच  भी  नहीं  सकते  लेकिन  हम

 निश्चित  रूप  से  सामाजिक  और  आर्थिक  न्याय  की  स्थापना  करने  हेतु  आगे  बढ़  रहे  हमारा  उद्देश्य  सामाजिक

 और  आर्थिक  न्याय  स्थापित  करना

 देश  में  गरीब  लोग  ऐसे  भी  व्यक्ति  जो  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रहते  ऐसे  लोग  हैं  जो  दो  बकत  का

 खाना  नहीं  जुटा  पाते  हैं  जब  तक  कि  उन्हें  आवश्यक  मदद  न  दी  ऐसी  स्थिति  में  व ेकिस  तरह  से  न्यायालयों

 में  अपने  मामले  लड़  सकते  हैं  अथवा  उनके  ऊपर  हो  रहे  अन्याय  का  मुकाबला  कैसे  कर  सकते  हैं  ?  इस  परिप्रेक्ष्य

 में  यह  प्रावधान  स्वागत  योग्य  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  यह  एक  सही  कदम  है  तथा  उस  दिशा

 में  एक  सकारात्मक  कदम  मेरा  कहना  है  कि  यह  एक  संतोषजनक  शुरूआत  यह  अपने  आप  में  कोई  उद्देश्य

 नहीं  यह  अपने  में  पर्याप्त  भी  नहीं  जो  कुछ  भी  हम  कर  रहे  हैं  वह  आवश्यकता  को  पूरा  नहीं  कर

 लेकिन  यह  एक  अच्छी  शुरूआत  हमें  इसे  परीक्षण  के  तौर  पर  इस्तेमाल  करके  अनुभव  प्राप्त  करता

 सरकार  अनुभव  के  आधार  पर  आगे  संशोधन  पेश  कर  सकती  यह  विधेयक  जैसा  कि  मैंने

 1987  के  अधिनियम  में  सुधार  है  क्योंकि  केन्द्र  व  राज्य  प्राधिकरण  के  अफसर  व  कर्मचारी  प्राधिकरण  द्वारा  नियुक्त

 किए  जाएंगे  न  कि  सरकार  इन  प्राधिकरणों  को  कुछ  और  स्वायतता  भी  प्राप्त  इस  विधेयक  में  तीन

 स्तर  पर  शासन  व्यवस्था  स्थापित  करने  की  व्यवस्था  अर्थात्‌  राष्ट्रीय  स्तर  राज्य  स्तर  पर  तथा  जिला  स्तर  पर

 तथा  समितियां  भी  विभिन्न  स्तर  पर  अर्थात्‌  सर्वोच्च  न्यायालय  स्तर  उच्च  न्यायालय  स्तर  पर  तथा  ताल्लुक  स्तर

 ताल्लुक  स्तर  पर  एक  ताल्लुक  या  ताल्लुकों  के  समूह  के  लिए  एक  समिति  राज्य  समिति  ट्वारा  जिला  प्राधिकरण

 से  सलाह  करके  स्थापित  की  हम  एक  ढांचे  एक  संगठन  की  ष्यवस्था  करने  जा  रहे  एक

 ढांचा  और  एक  मशीनरी  का  होता  आवश्यक  कौन  इसे  लागू  परन्तु  ढांचे  अथवा  संगठन  की

 व्यवस्था  करना  ही  काफी  नहीं  उन्हें  आर्थिक  सहायता  दिए  जाने  की  आवश्यकता  धनराशि  उपलब्ध  करानी
 *

 होगी  तथा  सहायता  देनी  आवश्यक  धनराशि  उपलब्ध  करानी  लोगों  को  इस  बारे  में  जागरूक  बनाना

 होगा  इन  सभी  चीजों  पर  ध्यान  देना

 मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  विभिन्‍न  समितियों  के  लिए  सही  लोगों  का  चुनाव  किया  जाना  विभिन्न

 समितियों  अथवा  प्राधिकरणों  के  लिए  जब  तक  ऐसे  लोग  न  चुने  जाये  जिनमें  गसीब  लोगों  के  प्रति  सहदयता  एवं
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 उनके  प्रति  प्रतिबद्धता  और  निष्ठा  का  भाव  न  मैं  प्रतिबद्धता  और  निष्ठा  पर  विशेष  बल  दे  रहा  हूं  क्योंकि  जब

 हक  इन  व्यक्तियों  में  ये  गुण  नहीं  मुझे  इसमें  सदेह  है  कि  इस  उद्देश्य  को  पूरा  किया  जा

 इस  संबंध  में  हमें  स्वयंसेवी  संगठनों  से  मदद  लेनी  चाहिए  क्योंकि  यह  प्रश्न  अशिक्षितों  के  बीच  चेतना

 जगाने  तथा  उनमें  धिश्वास  उत्पन्न  करने  संबंधी

 मेरे  बिद्धान  मित्र  कानूनी  अशिक्षा  की  बात  कर  रहे  कानूनी  अशिक्षा  की  बात  तो  छोड़ो  लगभग  दो  तिहाई

 लोग  अशिक्षित  अतएव  यह  काफी  कठिन  कार्य  हो  लेकिन  कोई  भी  काम  असंभव  नहीं  होता  हमारे  लिए

 यह  अच्छी  बात  है  कि  हमारे  पास  प्रतिबद्ध  सामाजिक  कार्यकर्ता  मौजूद  हैं  जो  इन  क्षेत्रों  में काम  करने  के  लिए  तैयार

 मैं  माननीय  मंत्री  को एक  और  सुझाव  देता  जैसा  कि  हम  सभी  जानते  हैं  कि  थे  इन  प्रावधानों  को

 कराने  तथा  इसलिए  कि  ये  प्राषधान  सही  अर्थों  में  लागू  किए  जा  सकें  इसके  प्रति  फाफी  ईमानदार  हमारे

 विधमता  भरे  समाज  बकौल  भौ  कई  दर्जे  के  पाए  जाते  अच्छे  वकील  जो  सक्षम  तथा  गुणवान  हैं  वे  काफो

 ज्यादा  पैसे  मांगते  अमौर  तबके  लोग  उन्हें  नियुक्त  करते  इस  स्थिति  में  प्रतिस्पर्धा  नहीं  हो  सकती  कोई

 तुलना  नहीं  को  जा  सकती  लेकिन  जब  तक  वकौल  अपने  मुवक्किल  के  प्रति  प्रतिबद्ध  न  हों  कुछ  मामलों  में

 ऐसे  बकौल  भी  निकले  हैं  जिन्हें  खरीद  लिया  गया  ऐसे  मामले  अब  बढ़ते  जा  रहे  यहां  तक  कि  सरकारी

 वकौल  भी  अब  छारीर  लिए  जाते  मैंने  ऐसा  होते  हुए  अपनी  आंखों  से  देखा  है  जब  मैं  उड़ीसा  के  कानून  विभाग

 में  कुछ  सपय  के  लिए  था  यहां  तक  कौ  सरकारी  वकील  काला  बाजारियों  की  जमानत  याचिका  का  भी  विरोध

 नहीँ  करते  इसलिए  कुछ  बकीलों  को  बदल  दिया  गया  यहां  तक  कि  कुछ  निर्देश  भी  जारी  किए  पैसों

 की  लोलुपता  का  अपना  प्रभाव  है  और  यह  हर  क्षेत्र  में  होता  है  कानूनी  व्यवसाय  भी  इससे  अछूता  नहीं

 जब  समितियां  उगके  लिये  बकौलों  की  सेवायें  लेंगी  तो  मेरा  विधार  है  कि  इस  उपबन्ध  द्वारा  जिन  गरीब

 घुबदिकलों  को  सहायता  प्रदान  कौ  जाती  है  उन्हें  भी  यह  पसन्द  करने  का  अधिकार  होना  चाहिये  किस  वकौल

 कौ  सेवायें  लौ  यदि  उतना  पारिश्रभिक  देकर  उनकी  पसन्द  के  किसी  वकील  की  सेवाएं  ली  जा  सकें  तो  इससे

 बढ़िया  कोई  बात  नहीं  हो  यह  वकीलों  और  चिकित्सकों  पर  विश्वास  और  आस्था  का  प्रश्न  है  इसलिये

 यही  कारगर  इस  प्रकार  यह  एक  सुझाव  मात्र

 मैं  कहना  चाहूंगा  कि  यह  इस  विधय पर  अपना  दिमाग  लगाने  और  वर्तमान  न्यायपालिका  तथा  बर्तमान

 चिथिशास्त्र  के  प्रति  अपने  दृष्टिओज  कहे  डालने  का  सख्प्न  अपराधों  में  जिस  प्रकार  वृद्धि  हो  रही  है  वह  खतरे

 की  घंटी  आज  राजपानी  दिल्‍ली  में  ही  बया  हो  रहा  है  ?  आज  के  समाचार  पत्रों  में  हमने  पढ़ा  कि  गुमशुदगी

 के  लगभग  दस  हजार  मामले  प्रतिवर्ष  होते  इस  हजार  व्यक्ति  भाग  जाते  उनमें  से  एकर-तिहाई  व्यक्षितयों  का

 हो  फ्ता  चल  पाता  परन्तु  दो-तिहाई  व्यक्तियों  का किसी  को  अता-पता  नहीं  नाबालिकों

 के  साथ  बलात्कार  ली  घटनाओं  में  वृद्धि  हो  रही  बच्चों  के  माता-पिता  को  अब  चिन्ता  रहती  गृह  राज्य

 मंत्री  श्री  सईद  भी  यहां  उपस्थित  बैं  उन्हें  बताना  चाहूंगा  कि  बच्चों  के  माता-पिता  आजकल  स्कूल  जाने  वाले

 चर्ष्झों  क ेअपहरण  की  घटनाओं  में  तेजी  ले  हो  रही  बद्धि  स ेचिम्तित  अन्य  विभिन्‍न  स्कूलों  और  पार्कों  में  सुरक्षा

 yl) ्जर
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 व्यवस्था  मजबूत  कर  दी  गयी  इसे  जारी  रखना  गृंह  मंत्रालम  नै  यह  अच्छा  कार्य  किया  परम्तु  इस

 अपराध  में  जो  गिरोह  लगे  हैं  उन्हें  सही  सबक  सिखाना  होगा  कया  वर्तमान  प्रणाली  की  अंतर्गत  हम  करें  सकते

 हैं  ?  यह  प्रणाली  निरापद  नहीं  इस  प्रणाली  पर  ओलते  समभ  मैं  इस  बाबत  सवैत  परु  अपराधी  न्यापालपों

 की  शरण  ले  रहे  बे  अच्छे  बकीलों  की  सेवाएं  लेते  हैं  और  सही-सलामत  छूट  जाते  इसमें  बै  अपराधी  भी

 शामिल  हैं  जो  दिमदहाड़े  हत्या  कर  देते  इस  प्रकार  हमारी  वर्तमान  म्याय-व्यवस्थां  जो एक  एलो-सैक्सन  प्रणाली

 है  और  जिसे  हमने  अपने  समाज  में  अंग्रेजों  स ेविशासत  में  पाया  वह  किस  प्रकार  उपथुक्त  है  ?  हमें  अपनी  दिमाग

 लगाना  हमें  इस  इस  न्यायिक  इस  इन  सब  बातों  कौ  पुनः  समीक्षा  करनी

 यह  सब  इस  पर  शांतिपूर्वक  वियार  करने  और  यदि  आवश्यक  हो  तो  एक  रक्ट्रीय  बहस  करने  को  पही  समय

 वर्तमान  न्यायिक  प्रणाली  के  हमारे  राष्ट्रीय  उद्देश्य  की  पूर्ति  कहां  तक  हो  सकती  है  ?  परिणाम  चाहे  जो  गिकले

 किन्तु  हमें  अपनी  न्यायिक  प्रणाली  में  प्रगतिशील  और  क्रान्तिकारी  सुधार  करने

 मुझे  प्रशंसा  के  दो  शब्द  भी  कहते  मैं  भारत  विशेष  रूप  से  विधि  मंत्री  के  की  सरहनी

 करता  देर  ही  सही  दिशा  में  उठाया  गया  कद्दप  मैं  अनुरोध  करूंगा  कि  इसे  पूरी  तरह  परखा

 इसकी  प्रगति  पर  दृष्टि  रखी  जाये  और  अपने  अनुभव  से  भी  हम  यह  सुनिश्चित  कर  सकते  हैं  कि  आने  वाले

 दिनों  में  इसे  कितता  बेहतर  बनाया  जा  सकता

 श्री  रमेश  चेल्नित्तला  :  उपसभाषति  मैं  अपने  माननीय  विधि  मंत्री  श्री  भारद्ाज  द्वारा

 पुरःस्थापित  किये  गये  विधेयक  का  समर्थन  करने  के  लिये  खड्डा  हुआ  ॥

 भारत  सरकार  गत  चौदह  वर्षों  से  इस  कार्यक्रम  को  एक  क्रमबद्ध  तरीके  से  लागू  करेने  का  प्रयास  कर  रही

 हमारी  न्यायिक  प्रणाली  के  गरीबों  को  कानूनी  सहायता  देने  के  संबंध  में  सदन  के  भीतर  और  भाहर  काफी  चर्चा

 की  भयी  हमारी  स्वर्गीया  प्रधानमंत्री  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  के  समय  से  ही  घह  चर्चा  आरम्भ  हुयी  थी  और  इन

 चौदह  वर्षों  के  दौरान  हमारा  विधि  मंत्रालय  हमारे  समाज  में  गरीबों  और  पददलितों  को  सहायता  प्रदान  करने  के

 कार्यक्रम  को  लागू  करने  हेतु  प्रयास  करता  रहा  है  इस  कानूनी  सेवा  में  प्रॉयिकरण  विधेयक

 का  उद्देश्य  भारत  के  संविधान  के  अनुच्छेद  39  के  आदेश  का  पालन  करना  है  जिसमें  गरीबों  को  समान  न्याय

 और  निशुल्क  कानूनी  सहायता  देने  की  बाबत  कहा  गया  विधेयक  का  उद्देश्य  हमारे  समाज  के  गरीब  लोगों  को

 कानूनी  सहायता  प्रदान  करने  हेतु  एक  समुचित  सांविधिक  प्राधिकरण  की  स्थापना  करने  का  राज्य

 सभा  ने  यह  विधेयक  पारित  कर  दिया  है  परन्तु  इस  विधेयक  को  अन्य  महत्वपूर्ण  थिषयों  पर  विचार  करने  के  करेਂ

 पारित  नहीं  कर  परन्तु  आज  मेरे  विचार  से  हम  इस  विधेयक  पर.चर्चा  कर  रहे  हैं  और  इस  अधिनियम  ये

 अंतर्गत  और  अधिक  शक्तियां  प्रदान  कर  रहे  हैं  ताकि  संविधान  के  अनुछेद  39  में  निहित  विचार  को  समुधि
 से  क्रियान्यित  किया  जा  यह  कानूनी  सहायता  क्रियान्वयन  समिति  काफी  समय  से  कार्य  कर  रही  '

 मेरे  विचार  से  हमारे  अमेक  विधि  विशेषज्ञों  न ेइस  संबंध  में  अपनी  राय  दी  थी  और  इस  निरन्तर  चर्चा  स ेअब  rz.

 बात  बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि  इस  प्रणाली  और  इस  व्यवस्था  से  हमारे  समाज  में  उन  गरीब  लोगों  को  अधिक  राहरा
 मिल  रही  है  जिमके  पास  और  कोई  साधन  नहीं  है,'जिर्हें  न्याय  पाने  से  सचेत  किया  गया  है और  जो  अपनी  आर्थि

 *
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 कठिनाइयों  के  कारण  न्यायालय  की  शरण  नहीं  ले  इस  कानूनी  सहायता  योजना  क्रियान्वयन  समिति

 ने  काफी  कार्य  किया  था  और  मैं  उन्हें  इस  संबंध  में  अनेक  अनुकरणीय  कार्य  के  लिये  बधाई  देना  चाहता

 वर्तमान  विधेयक  इस्रके  प्रयासों  को  एक  सांविधिक  समर्थन  प्रदान  यद्यपि  अब  देर  हो  चुकी
 तथापि  हम  कानूनी  सहायता  योजना  क्रियान्वयन  समिति  के  प्रयासों  को  सांविधिक  समर्थन  प्रदान  कर  रहे  ये

 जो  लोक  अदालतें  हम  देख  रहे  हैं  बे  संवैधानिक  रूप  से  युक्तियुक्त  और  व्यवहारिक  यह  व्यवहार्य  है  और  लोग

 इसे  स्वीकार  कर  रहे  हैं  और  इसके  द्वारा  अब  लोगों  को  बहुत  राहत  मिल  रही  है  और  वे  उनकी  शिकायतों  को

 दूर  करने  में  समर्थ  लोक  अदालतों  की  स्थापना  के  बाद  दुर्घटनाओं  से  संबंधित  अनेक  मामले  और  अन्य  प्रकार

 के  मामले  इन  अदालतों  द्वारा  निपटाये  जाते  हैं  जिनसे  संबंधित  मुकदमेबाजी  पर  बहुत  कम  खर्य  आता  लोक  अदालतों

 की  प्रणाली  को  और  भी  मजबूत  बनाया  जा  सकता  मेरे  विचार  से आगे  और  अधिक  चर्चा  की  आवश्यकता

 हमें  इस  प्रणाली  को  और  मजबूत  बनाना  है  ताकि  समाज  में  गरीब  लोगों  को और  अधिक  राहत  मिल

 हमारी  वर्तमान  विधि  जैसाकि  हमारे  माननीय  साथियों  ने  यहां  उल्लेख  अत्यधिक

 खर्चीली  है  और  इसमें  समय  बहुत  लगता  गरीब  लोग  कानूनी  सहायता  पाने  हेतु  न्यायालयों  की  शरण  लेने  की

 स्थिति  में  नहीं  प्रत्येक  न्यायालय  में  हम  देख  सकते  हैं  कि  लंबित  पड़े  मामलों  की  संख्या  बढ़ती  जा

 रही  है  और  जब  तक  हमारे  यहां  मामले  निपटाने  हेतु  सरल  प्रणाली  नहीं  होगी  तब  तक  गरीब  लोगों  को  समय  पर

 न्याय  नहीं

 प्रथम  समस्या  मुकदमे  बाजी  पर  आने  वाला  भारी  खर्च  है  और  दूसरी  समस्या  मामलों  के  निषटारे में  विलः्य

 की  है  जिसके  परिणामस्वरूप  अन्याय  हो  रहा  यह  ठोक  ही  कहा  गया  है  कि  न्याय  अन्याय
 हैਂ

 न्याय  विलम्ब  से  मिले  तो  वह  न  मिलने  के  समान  ये  दो  महत्वपूर्ण  पहलू  देश  में  आम  आदमी  को

 मुकदमे  बाजी  पर  आने  वाले  भारी  खर्च  और  मामलों  का  निपटारा  करने  में  अत्यधिक  इन  दो  प्रमुख  समस्याओं

 का  सामना  करना  पड़  रहा  रे
 भारतीय  अधिवक्ता  अधिनियम  अथवा  बॉर  काउंसिल  नियमों  में  इस  बावत  कोई  उल्लेख  नहीं  है  कि  एक

 अधिवक्ता  कितना  शुल्क  ले  सकता  यह  उनमें  नहीं  लिखा  हम  देख  सकते  हैं  कि  इस  क्षेत्र  में  कुछ  अधिवक्ताओं

 का  एकाधिकार  इनमें  से  अनेक  अधिवक्ता  प्रत्येक  मामले  के  लिये  एक  लाख  से  अधिक  शुल्क  लेते  एक

 पेशी  के  लिये  वे  एक  लाख  रुपये  से अधिक  धनराशि  वसूल  कर  रहे  हम  अपने  जीवन  में  प्रतिदिन  इसका

 अनुभव  कर  रहे  इससे  न्यायिक  प्रणाली  में  बहुत  ही  अस्वस्थ  परम्परा  बनती  जा  रही  है  और  इस  प्रकार  न्याय

 पाना  अत्यधिक  खर्चीला  हो  जाता  वास्तव  अब  समय  आ  गया  है  जब  हमें  इस  प्रणाली  को  सुस्पष्ट  बताना

 यदि  इस  प्रणाली  में  कोई  सुस्पष्टता  नहीं  होगी  तो  ऐसा  ही  होता  गरीब  लोग  न्यायालय  की  शरण

 नहीं  ले  सरकार  को  अधिबक्ता  अधिनियम  में  संशोधन  करने  पर  वियार  करना  यही  होता

 रहेगा  और  इस  देश  में  कोई  आम  आदमी  न्याय  पाने  हेतु  न्यायालय  की  शरण  नहीं  ले  इसलिए  मैं  सरकार

 से  बर्तमात  अधिवक्ता  अधिनियम  में  संशोधन  करने  का  आग्रह  करता  हूं  जिससे  यह  प्रक्रिया  अधिक  परदर्शी  बन

 जाए  तथा  लोग  पैरवी  के  लिए  आसानी  से  अच्छे  अधिकारियों  की  सेवा  प्राप्त  कर  सकें  और  उन्हें  उचित  न्याय  मिल

 पा

 श्ग
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 मामलों  को  निपटाने  में  अत्यधिक  विलम्ब  के  संबंध  में  दो  या  तीन  महत्वपूर्ण  पहलू  एक  उच्चतम

 उच्च  न्यायालय  और  अधीमस्थ  न्यायालयों  में  न्यायाधीशों  के  पद  रिक्त  होना  मुझे  प्रसन्‍यता  है  कि  माननीय  विधि

 मंत्री  ने उच्चतम  न्यायालय  और  उच्च  न्यायालयों  में  न्यायाधीशों  के  पदों  को  भरने  के  लिए  कुछ  प्रयास  किए

 लेकिन  उच्चतम  न्यायालय  और  उच्च  न्यायालयों  में  न्यायाधीशों  के  और  पद  अभी  भी  रिक्त  मैं  समझता  हूं  कि

 ये  पद  भरे  जाने  क्योंकि  प्रत्येक  दिन  ढेरों  मामले  दायर  किए  जाते  हैं  और  इमकी  संख्या  बढ़ती  जा  रही

 मामलों  को  निपटाने  में  होने  वाले  अत्यधिक  बिलम्ब  के  कारण  हमारी  न्यायिक  प्रणाली  को  भारी  क्षति  हो  रही

 मैं  समझता  हूं  कि अधिक  सावधानी  बरती  जानी  चाहिए  और  सरकार  को  विभिन्‍न  न्यायाधीशों  के  रिक्त  पदों  को

 भरने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाने

 न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  के  संबंध  मामलों  को  निपटाने  कौ  क्षमता  और  अनुभव  की  वरीयता

 दी  जानी  समाज  के  सभी  वर्गों  को  प्रतिनिधित्व  दिया  जाना  चाहिए  और  इसमें  कोई  मतभेद  महीं  लेकिन

 हमें  उनकी  प्रतिभा  योग्यता  और  पुराने  रिकार्ड  को अधिक  महत्व  देना  ताकि  व्यायपालिका  अपने  कार्य  स्वतख्ता

 से  कर  सके  और  उनके  द्वारा  लिए  गए  निर्णय  अधिक  सही

 कई  मामले  सालों  तक  खिचते  रहते  बयोंकि  अधिवक्ता  स्थगन  मांगते  हैं  और  न्यायाधीश  उन्हें  मंजूरी  देते

 यह  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  बात  न्यायालयों  में  अधिवक्ता  बार-बार  तारीखें  बढ़ाने  की  मांग  करते  हैं  और  न्यायाधीश

 अनुमति  दे  देते  में  हूं  कि  इस  पर  कुछ  प्रतिबन्ध  लगाना  चाहिए  और  विशेष  मामले  में  एक  अधिवक्ता

 कितनी  बार  तारीखें  माਂ  सकता  इसकी  अधिकतम  सीमा  निश्यित  कौ  जानी  चाहिए  और  न्यायालय  संबंधी  नियमों

 में  उचित  संशोधन  करने  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  न्यायालय  संबंधी  नियमों  में  संशोधन  करने

 के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाए  जाने  ताकि  मामले  विशेष  में  अनेक  स्थगन  न  लेकिन  आजकल  प्रत्येक

 मामले  में  अधिवष्ता  तारीखें  आगे  बढ़ाने  की  मांग  कर  सकते  हैं  और  न्यायाधौश  भी  हर  बार  इसकी  अनुमति  दे

 देते  इसके  कारण  भी  मामलों  को  निपटाने  में  बिलम्य  होता

 की  कामूनी  सहायताਂ  योजना  को  लागू  करने  में  राज्य  सरकारों  का  प्रदर्शर  बहुत  धूमिल  रहा

 एक  अध्ययन  के  25  राण्यों  में  से केवल  हरियांणा  और  गुजरात  ने  केन्द्र  सरकार  द्वारा  आवंटित

 धनराशि  का  सदुपयोग  किया  इस  संबंध  में  अधिक  ध्यान  दिया  जाना  इस  धनराशि  के  दुरुपयोग  के

 संबंध  में  अनेक  शिकायतें  राज्य  सरकारें  इस  धनराशि  का  उपयोग  कर्मचारियों  को  वेतन  देने  और  अन्य  प्रयोजनों

 के  लिए  कर  रही  भारत  के  माननीय  पूर्व  मुख्य  न्यायाधीश  श्री  रंगनाथ  मिश्र  ने  अपने  एक  भाषण  में  कहा  है

 कि  पश्चिमी  बंगाल  में  सत्ता  पार्टी  ट्वारा  इस  धनराशि  का  दुरुपयोग  किग्रा  गया  उन्होंने  यह  माता  है  और  इसे

 ठीक  करने  का  वायदा  किया  हम  निर्धनों  को  कानूनी  सहायता  कैसे  दे  सकते  हैं  ?  पश्चिम  बंगाल  में  सत्ता  पार्टी

 के  कार्यकर्ताओं  ने  इस  उद्देश्य  हेतु  आवंटित  घनराशि  का  दुरुपयोग  किया  पूर्व  मुख्य  न्यायाधीश  श्रौ  रंगनाथ

 मिश्र  ने  इस  मामले  से  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्यमंत्री  श्री  ज्योति  धसु  को  अवगत  कराया  उन्होंने  उसे  ठीक  करने

 के  लिए  कहा  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  न्यायिक  प्रणाली  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  आवॉटित

 की  गई  धनराशि  के  दुरुपयोग  का  यह  एक  उदाहरण  इस  समस्या  को  राज्य  अधिकारियों  के  परामर्श  से  मंत्री

 272
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 महोदय  के  साथ  उठाया  जाना  इसको  उचित  निगरानी  होती  चाहिए  ताकि  धनराशि  का  उपयोग  इसी  उद्देश्य

 के  लिए  हो  और  हमारी  न्यायिक  प्रणाली  सुदृढ़  हो

 वेतन  भोगी  चर्ग  के  लिए  प्रशासकीय  प्राधिकरण  स्थापित  किए  गए  इन  प्राधिकरणों  को  सक्षम  व्यक्तियों

 की  नियुक्ति  करके  और  सुदृढ़  किया  जाना  इन  प्राधिकरणों  के  संबंध  में  कुछ  शिकायतें  मैं  समझता

 कि  बेतनभोगी  कर्मचारी  इन  प्राधिकारियों  में  अपनी  शिकायतों  का  निवारण  करवा  सकते  इन  प्राधिकरणों  को

 और  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  सरकार  को  उचित  उपाय  कराने

 इसी  प्रकार  जिन  विभागीय  संस्थाओं  को  इन  प्राधिकरणों  के  अधिकार  से  बाहर  रखा  गया  है  उन्हें  इनके

 अधिकार  के  अन्तर्गत  लाया  जाना  प्राधिकरणों  की  शिकायत  निवारण  प्रक्रिया  कम  खर्चीली  और  ग्रभावकारी

 ये  प्राधिकरण  उन  लोगों  के  लिए  बहुत  लाभकारी  न्यायालय  में  जाने  की  अपनी  शिकायतों  का  निवारण

 इन  प्राधिकरणों  में  करवा  सकते  अतः  मंत्री  महोदय  से  मेरा  अनुग्रेध  है  कि  इन  प्राधिकारियों  को  सुदृढ़  बनाया

 जाना

 इसी  प्रकार  जिन  विभाग  द्वारा  संचालित  संस्थाओं  को  उनके  अधिकार  क्षेत्र  से  बाहर  रखा  गया  है  उनको

 इन  प्राधिकरणों  के  अधिकार  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  लाया  जाना  चाहिए  ताकि  नियत  आय  वाले  कर्मचारी  भी  अपनी  शिकायतों

 का  निवारण  इन  प्राधिकरणों  में  करवा  ु

 इन  शब्दों  के  मैं  भारतीय  संविधान  के  अनुच्छेद  गरीब  लोगों  को  अधिक  सहायता  और  न्याय

 देगे  के  लिए  इस  विधेयक  को  लाने  के  लिए  श्री  भारट्वाज  जी  को  बधाई  देता

 श्री  याडमा  सिंह  युमनाम  :  महोदया  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता  लेकिन  मैं

 खेद  के  साथ  कहता  हूं  कि  इस  विधेयक  को  अब  प्रस्तुत  करने  में  बहुत  देर  हो  चुको  यूं  तो  संबिधान  में  एक

 अधिदेशात्पक  प्रावधान  है  कि  कोई  भी  नागरिक  आर्थिक  या  अन्य  किसी  कारण  वश  न्याय  प्राप्त  करने  के  अवसरों

 से  बंचित  नहीं  रहना  चाहिए-संबिधान  के  अनुच्छेद  के  अनुसार  देश  के  पूर्व  शासक  आजादी  के  45  वर्ष

 जाद  भी  इस  प्रावधान  को  लागू  नहीं  कर  इसके  परिणामस्थरूप  अनेक  गरगब  लोग  इसके  शिकार  हुए  वे

 इस  प्रावधान  के  अंतर्गत  प्रदान  की  जाने  वाली  सुविधाएं  प्राप्त  नहों  कर  इसलिए  मुझे  इसके  लिए  खेद

 मेरा  मानना  है  कि  भाजी  सन्‍्तानें  उनको  जिम्मेदार  मैं  वो  बातें  नहीं  बता  रहा  हूं  कि  यह  अधिनियम  कैसे

 प्रस्तुत  किया  अब  काफी  विलम्ब  हो  चुका  स्वतन्त्रता  के  चालीस  वर्ष  बाद  संबिधान  के  अपनाए  जाने

 के  काफ़ी  बाद  भी  यह  प्रावधान  लागू  नहीं  किया  जा  हमारे  देश  का  इतिहास  दलितों  और  घनाडूय  लोगों

 के  हाथ  हुए  शोषित  लोगों  का  इतिहास  अतएव  यह  बहुत  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि  इन  अधिनियमों  को  इतने  जिलम्ब

 से  पारित  और  लागू  किया  -

 लेकिम  मैं  माननीय  विधि  मंत्री  बिलम्ब  से  ही  इस  विधिक  सेवा  प्राधिकरण  विधेयक

 को  प्रस्तुत  करने  में  उनके  प्रयासों  के  लिए  तारीफ  करता

 अब  मैं  इस  विधेयक  के  कुछ  प्रावधानों  पर  शीघ्रता  से  चर्या  मैं  इस  विधेयक  की  भावना  की  प्रशंसा

 करता  लेकिन  विधेयक  के  प्रावधानों  के  राष्ट्रीय  राज्य  प्राधिकरण  और  जिला  प्राधिकारण
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 स्थापित*किए  जाने  का  प्रस्ताव  राज्य  प्राधिकरण  स्थापित  करने  के  लिए  यह  उल्लेख  किया  गया  है  कि  इसे

 उच्च  न्यायालय-वार  स्थापित  किया  जाना  ठदाहरणार्थ  गुवाहाटी  उच्च  न्यायालब  के  अधिकार  क्षेत्र  के  अन्तर्गत

 छोटे  राज्य  नागालैंड  मेघालय  और  असम  से  जिसका  अर्थ  है  कि  एक  प्राधिकरण  के  विभिन्न  राज्य

 कार्य  छोटे  राज्य  गुवाहाटी  उच्च  न्यायालय  के  लिए  स्थापित  राज्य  प्राधिकरण  को  अधिकार  क्षेत्र  के  अन्तर्गत

 इस  संबंध  यह  हो  सकता  है  कि  यह  प्रभावी  सिद्ध  न  मैं  न  कि  उच्च

 राज्य  प्राधिकरण  के  गठन  का  प्रस्ताव  करता  यदि  किसी  राज्य  में  उच्च  न्यायालय  की  कोई  स्थाई  खण्ड  पीठ

 है  तो  वहां  राज्य  प्राधिकरण  होना  चाहिए  मेरा  यह  प्रस्ताव  मुझे  आशा  है  कि  मानतीय  विधि  मंत्री  इस  प्रस्ताव

 पर  विचार
 ह

 जहां  तक  यह  सुविधा  प्राप्त  करने  के  मानदंडों  का  प्रश्न  आय  की  उच्चतम  सीमा  तय  की  गई  प्रस्ताव

 के  उच्चतम  न्यायालय  के  अन्येत्तर  किसी  भी  न्यायालय  के  समक्ष  वाद  के  लिए  वार्षिक  आय

 से  कम  होनी  यह  शर्त  स्वीकार्य  नहीं  साथ  उच्चतम  न्यायालय  के  समक्ष  विचाराधीन  वादों  के  संबंध

 में  उच्चतम  आय  सीमा  12,000/-  रुपए  से  कम  यदि  सरकार  वकीलों  की  फीस  निर्धारित  कर  सकती  तो

 किसी  प्रकार  ऐसा  किया  जाना  चाहिए  वर्तमान  परिस्थिति  इसका  लाभ  बहुसंखयक  जरूरतमंद  जनता  को

 नहीं  मिल  इससे  केवल  थोड़े  ही  लोगों  को  लाभ

 4.00  मन  प«

 मैं  यह  प्रस्ताव  करता  हूं  कि अधिनियम  और  उच्च  न्यायालयों  के  संदर्भ  में  आय  सीमा  को  9,000/-

 रुपए  से  बढ़ाकर  12,000/-  रुपए  कर  दिया  जाना  उच्चतम  न्यायालय  के  संदर्भ  में  इस  सीमा  को  12,000/-

 रुपए  से  बढ़ाकर  15,000/-  रुपए  कर  दिया  जाना

 मैं  यह  भी  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  उन  अत्यंत  गरीब  लोगों  जिन्हें  नागालैंड  आदि  जैसे  सुदूर

 स्थानों  से  उच्चतम  न्यायालयों  में  जाने  की  आवश्यकता  पड़ती  उन्हें  द्वितीय  श्रेणी  के रेल  किराए  की  सुविधा  दी

 जानी  अन्यथा  निःशुल्क  कानूनी  सहायता  का  मूलभूत  उद्देश्य  ही  निरर्थक  हो  क्योंकि  गरीब  लोग

 भारी  खर्च  करके  लम्बी  यात्राएं  नहीं  कर  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  इस  सुझाव  पर  जिचार  करने  का

 अनुरोध  करता  मैं  अधिक  समय  नहीं  अंत  मैं  गैर-सरकारी  स्वयंसेवी  संगठनों  द्वारा  अदा  की

 जाने  वाली  भूमिका  का  उल्लेख  करना  यदि  हम  उन्हें  इस  कार्यक्रम  में  शामिल  नहीं  करते  तो  यह  कानूनी

 सहायता  कार्यक्रम  कतई  प्रभावी  महीं  हो  पाएगा  और  केवल  कुछ  निहित  स्वार्थों  द्वारा  ही  इसका  दुरुपयोग  किया

 सक्रिय  सह  भागिता  के  लिए  हमें  स्वयंसेवी  संगठनों  को  शामिल  करना  चाहिए  ताकि  जमता  में  मुफ्त

 कानूनी  सहायता  के  विषय  में  चेतना  का  प्रसार  हो  इस  उद्देश्य  से सरकार  को  आवश्यक  धन  राशि  भी  उपलब्ध

 इने  स्वयंसेवी  संगठनों  की  सहायता  से  हमें  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  हमारे  देश  के  दूर-दराज
 और  आदिवासी  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  लोगों  में  मुफ्त  कामृगी  सहायता  का  संदेश  यद्यपि  हमारे  संविधान  में  कई

 कल्याणकारी  उपाय  अंतर्निहित  अधिकांश  लोगों  उन्हें  जिन्हें  इन  उपायों  की सबसे  अंधिक  आवश्यकता

 इनकी  जानकारी  नहीं  यद्यपि  उनके  लिए  सुविधाएं  पर  उन्हें  इन  बातों  का  पता  नहीं  सरकार  का  यह
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 कर्तव्य  है  कि  बह  जनता  को  इस  सम्बन्ध  में  जागृत  हमें  अपने  कार्यक्रम  में  गैर-सरकारी  मिकायों  और  स्वयंसेवी

 संगठनों  का  सक्रिय  सहयोग  लेना  है  ताकि  दूर-दराज  के  इलाकों  में  रहने  वाले  हमारे  लोगों  में  चेतना  उत्पन्न  करने

 था  इसके  प्रसार  के  कार्यक्रम  का  प्रभावी  कार्याव्ययतर  हो  समुचित  जागृति  कार्यक्रम  का  प्रभावी  कार्या-वयन

 हो  समुचित  जागृति  कार्यक्रम  भी  तैयार  किए  जाने

 इन  शब्दों  के  मैं  पुनः  विधेयक  का  समर्थन  करता

 श्री  उमराव  सिंह  :  मैं  विधेयक  में  अन्तर्निहित  भावना  का  समर्थन  करता

 पर  मैं  चर्चाधीन  इस  संशोधन  विधेयक  के  प्रति  अपनाए  गए  दृष्टिकोण  का  समर्थन  नहीं  कर  माननीय

 विधि  मंत्री  द्वात  प्रस्तुत  मूल  बात  हमारे  संविधान  के  अनुच्छेद  39  में  अंतर्निहित  पर  ये  नीति  निदेशक  सिद्धान्त
 '

 चैबनल  एण्ध  सरकारों  था  केद्न  सरकार  को  दिए  गए  निर्देशों  के  रूप  में  इस  विधेयक  को  अधिनियम  बना  लेने

 से  यही  होगा  कि  हम  नीति  मिदेशक  सिद्धात्तों  की  मूल  बातों  के  क्रियान्वयन  के  उत्तरदायित्व  से  छुटकारा  पा  लेंगे

 और  इसकी  जिम्मेदारी  न्यायपालिका  पर  डाल  मेरे  विचार  से हम  आवश्यकता  या  राज्य  नीति  के  आधार  पर

 लअगुध्छैर  39  का  करिधान्ययग

 थदि  आप  इस  संशोधन  अधिनियम  के  सम्पूर्ण  आयाम  का  अध्ययन  तो  आप  देखेंगे  कि  भूतपूर्व  मुख्य

 न्यायमूर्ति  पाहक  की  सिफारिशों  के  न्यायपालिका  ने  सम्पूर्ण  उत्तरदायित्व  अपने  ऊपर  लेने  का

 प्रयास  कियां  गरौबों  कै  लिए  कागूनी  सहायता  के  दृष्टिकोण  पर  चर्चा  करते  समय  हमें  इसके  विभिन्न  मुद्दों  को

 देखना  इस  विधेयक  में  और  ध्रम्भवतः  पहले  के  विधेयकों  में  भी  जो  बात  हम  नहीं  वह  यह  है  कि

 मुकदमों  का  निपटारा  सस्ता  और  शीघ्र  होना  यह  किसी  भी  अच्छी  सरकार  का  मूल  सार  होना

 जैसा  कि  मेरे  मित्र  गे  मुकदमे  बाजी  इतनी  महंगी  हो  गई  है  कि  गरीब  आदमी  या  मध्य  यर्मीष  व्यक्षि  के

 लिए  भी  यह  इसमें  होने  वाली  देर  के  आसान  नहीं  रह  जकः  बेर  से  अलते  वाला  न्याय

 न्याय  गहीं  इन  संभी  भए  कारकों  के  जिन्हें  हम  इस  जिधेगक  में  शामिल  कर  रहे  न्याय  प्रणाली

 और  भी  अटिल  हो

 विभिन  न्यायालयों  में  हजारों  वादों  का  अम्बार  लगता  जा  रहा  निचली  अदालतों  से  लेकर  शीर्षस्थ  न्यायालय

 तक  हजारों  मामले  लम्बित  पड़े  बहुत  सारे  मामले  में  तो  वादियों  को  सुनवाई  के  लिए  ही  कई  वर्षों  से  प्रतीक्षा

 करनी  पड़  रही  हमारे  सामने  आज  यही  स्थिति  इसे  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  हम  अपने  न्याय  तंत्र  पर  और

 अधिक  बोझ  डाल  सकते  हैं  ?

 इस  विधेयक  के  दो  समितियां  एक  प्राधिकरण  और  एक  समिति  उच्चतम  न्यायालय  के  स्तर

 पर  होगी  जिसमें  दो  न्यायाधीश  होंगे  और  किसी  एक  में  एक  भूतपूर्व  न्यायाधीश  फिर  भी

 उच्चतम  न्यायालय  स्तर  पर  समिति  को  अध्यक्षता  और  केंद्रीय  स्तर  पर  प्राधिकरण  की  अध्यक्षता  एक  न्यायाधीश

 तो  करेगा  ठीक  ऐसा  ही  राज्य  और  जिला  स्तरों  पर  भी  जब  कि  हमें  मालूम  है  कि  हमारी  न्यायपालिका

 और  न्यायालयों  पर  पहले  से  ही  आवश्यकता  से  अधिक  भार  तो  बया  हम  उन्हें  और  भी  ज्यादा  काम  दे  सकते

 मैं  नहीं  समझता  कि  इस  प्रकार  हम  शीघ्र  न्याय  दिलाने  की  दिशा  में  काम  करने  जा  रहे  हालांकि  हम
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 कानूनी  सहायता  का  पूरा  काम  उच्चतम  न्यापालय  और  निचले  न्यायालयों  को  सौंप  कर  अपनी  जिम्मेवारी  से  पीछा

 छूड़ा सकते  पर  हमने  उन्हें  पर्याप्त  धनराशि  नहीं  दी  जो  भी  धन  उपलब्ध  कराया  जा  रहा  वह  दोनों  समितियों

 के  सदस्यों  के  वेतनों  में  खर्च  हो  केंद्रीय  और  राज्य स्तर  पर  एक-एक  समिति  अब  हम  उच्चतम  न्यायालय

 स्तर  पर  एक  समिति  और  उच्च  न्यायोलच  स्तर  पर  एक  और  समिति  बनाने  जा  रहे  इसी  तरह  जिल्‍क  स्तर  पर

 दो  समितियां  तपी  यह  सूभा  इस  चर  विमर्श  कर  पाएगी  क्योंकि  उनके  वेतन  और  अन्य  खर्चे  भारत

 की  संचित  निधि  पर  प्रन्‍्तोरि्ठ  किए का  स्हे  काम  का आकलन  भी  हम  समुचित  रूप  से  नहीं  कर

 हमें  यह  की  मालूम  नहीं  ही  सकेशा  कि  संल्रियांत के  के  अनुरूप  नीति  निर्देशक  सिद्धान्तों  के  अंतर्गत  हमारी

 गरौन  जाना  सृहांवत  मिल  रही  है  अथन्ना  मेरे  थिचार  से  यह  सफल  प्रक्रिया  नहीं

 प्रमत्ा  हूं  कि  198 के  अ्शनिक्षप  अंतर्पत  उत्स्विखित  कार्यपद्धति  में  कुछ  कठिनाई  आप  कह

 सकते हैं  कि  चूंकि अब  लोक  अदालत  का  प्रावधाष हो  बया  कोई  कठिनाई  नहीं  हमें  मालूम  कितनी

 लोक  अदालतें  पुझे  दूसरे  राज्यों  के  बारे  में  तो  मालूय  नहीं  लेकिन  पंजाब  में  कुछ  ही  लोक  अदालतों

 कारण  यह  है  कि  न्यायाधीशों  जिला  पुछालयों  में  जाने  का  समय  नहीं  बिल्तथ  एक  जिले  में  एक  वर्ष  में  आप

 एक  लोक  अदालत  लगा  सकते  गरीबों  को  शीघ्र  न्याय  दिलाने  का  यह  तरीका  नहीं  यदि  हम  वर्तमान  न्यायाधीशों

 की  और  भी  सेकाएं  सी  ते  वे  कह  सकते  हैं  कि  विधि  मंत्री  से  ही  भार  से  पीड़ित  न्यायपालिका  पर  और

 भी  बोझ  लाए  रहे  हमें  इस  बात  की  जानकारी  नहीं  है  कि  हम  पूरी  प्रक्रिया  को  ही  अंतिम  रूप  देने  जा  रहे

 किन्तु  मुझे  इस  कत्त  की  पक्की  आशा  है  कि  गरौब  लोगों  को  न्याय  नहीं  मैं  इस  बात  से  पूर्ण  रूप  से सहमत

 हूं  कि  हमारा  देश  समाजवादी  देश  हमें  वकीलों  का  पारिश्रमिक  निश्चित  करने  के  लिए  एक  विधान  लाना

 हम  उच्चतम  न्यायालय  अथया  उच्च  न्यायालय  से  परामर्श  कर  सकते  हैं  और  वकौलों  की  फीस  निश्चित  करने

 हेतु  एक  विधान  ला  सकते  वकोल  अपने  काम  के  लिए  अत्यधिक  फीस  क्‍यों  वसूल  करें  ?  एक  पहलू  तो  यही

 जिस  पर  सरकार  को  ध्यान  देना  चाहिए  और  यह  भी  देखना  चाहिए  कि  गरीब  लोग  उचित  फीस  के  भुगतान
 चर  वकीलों  की  सेवाएं  हासिल  कर

 कुल  मिलाकर  हम  यह  कह  सकते  हैं  कि  यह  एक  बहुत  ही  बढ़िया  कार्य  है और  हमारे  मित्रों  ने  इसके

 लिए  विधि  को  पहले  से  बधाई  दे  दो  इससे  किसको  लाभ  प्राप्त  होगा  ?  इससे  9,000  रुपए  प्रतिवर्ष  अर्थात्‌

 750  रुपए  प्रतिमाह  तक  की  आय  वाले  व्यक्ति  इससे  लाभ  उठा  सकते  मैं  यही  कहंगा  कि  एक  घरेलू  नौकर

 भी  इस  वर्ग  में  नहीं  दैनिक  वेतन  भोगी  श्रमिक  को  भी  40  से  50  रुपए  तक  प्रतिदिन  मिलते  हैं  इस  प्रकार

 से  यह  कैसे  संभव  हो  सकता  है  कि  जिला  अथवा  राज्य  स्तर  पर  750  रुपए  प्रतिमाह  से  अधिक  पाने  वाले  व्यक्त

 के  लिए  इसका  लाभ  उठाना  किस  प्रकार  से  सम्भव  हो  सकेगा  ?  इसी  प्रकार  से  उच्चतम  न्यायालय  स्तर  पर  1,000

 रुपए  प्रतिमाह  तक  आय  वाले  व्यबित  को  यह  लाभ  मेरे  बिचार  से  हमें  पूरे  देश  में  इसके  लिए  बाहौ-वाही

 नहीं  मिलेगी  क्योंकि  इससे  गरीब  लोगों  को  लाभ  नहीं  मंत्री  महोदय  यह  कह  सकते  हैं  कि  उनके  पास

 अधिक्र  धन  नहों  है  इसलिए  वे  इस  राशि  में  वृद्धि  नहीं  कर  श्री  दिधे  न ेइस  कानूनी  सहायता  के  लिए  किए

 गए  कुल  आबंटन  के  उपयोग  के  बारे  में  कुछ  आंकड़े  दिए  मैं  कह  नहीं  सकता  कि  ये  आंकड़े  सही  हैं  अथवा

 किन्तु  इससे  यह  पता  चलता  है  कि  विगत्‌  में  इससे  कोई  विशेष  फायदा  नहीं  बहुत  ही  कम  लोगों  को
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 इसका  लाभ  मिल  है  और  मुझे  आशंका  है  कि  भविष्य  में  भी  इससे  कोई  लाभ  मिल

 मुझे  एक  बात  को  आशंका  मान  स्लीजिए  कि  इस  गए  विश्यन  के  अंतर्तत  दो  पार्टियों  में  से  एक  पार्टी

 किसी  मुकदमे  में  अपने  मामले  को  लोक  अदालत  में  भेजने  के  लिए  कहती  तो  तब  कया  होगा  ?  मान  लोजिए

 कि  यदि  दूसरी  पार्ट  बाद  में  यह  निर्णय  लेती  है  कि  मामले  में  विलम्ब  कर  दिया  तो  फिर  क्या  होगा  ?  इसलिए

 .  इससे  एक  ग्रार्ट  द्वारा  दूसरी  को  परेशान  करने  का  तरीका  मिल  यह  प्रक्रिया  भविष्य  में  लाभकारी  होने  की

 बजाय  घातक  सिद्ध  हो  सकती  है  क्योंकि  जो  भी  चार्टी  बेहतर  और  लाभकारी  स्थिति  में  होगी  अथवा  जिसके  कब्जे

 में  सम्पति  आदि  तो  वह  न्यायालय  से  यह  अनुरोध  करेगी  कि  वह  अपने  मामले  का  फैसला  लोक  अदालत

 में  कराना  चाहती  है  न्यायालयों  में  ये  मामले  महीनों  तक  लटक  सकते  हैं  और  जब  वे  लोक  अदालतों  में  आएंगे

 तो  दूसरी  पार्ट  इसका  विरोध  क्योंकि  उन्हें  आपत्ति  करने  का  अधिकार  प्राप्त  इसो  प्रकार  इस  नई  प्रक्रिया

 से  मामलों  में  विलम्ब  भी  होने  महोदय  उच्चतम  न्यायालय  उच्च  न्यायालयों  और  स्थानीय  न्यायपालिका

 के  लिए  यह  देखने  हेतु  नियम  बनाए  जाने  चाहिएं  कि  न्याय  में  किसी  प्रकार  का  विलम्ब  न  न्याय  शीघ्रता  से

 मिले  और  सस्ता

 मैं  इस  विधेयक  की  भावना  से  सहमत  हूं  जो  कि  संविधान  के  अनुरूप  ही  है  किन्तु  फिर  भी  पैं  यह  कहना

 चाहूगा  कि  गरीब  व्यक्ति  को  उपयुक्त  सहायता  प्रदान  को  जानी  चाहिए  जो  कि  न  केवल  न्यायपालिका  के  लिए

 आवश्यक  है  बल्कि  कार्यपालिका  का  भी  इसमें  अधिक  सकारात्मक  रवैया  होना  मैं  यहां  पर  एक  बात  पर

 बल  देना  अब  पूरी  जिम्मेदारी  उच्च  न्यायालयों  और  उच्चतम  न्यायालय  पर  ही  डाल  दी  गई  है  किन्तु  मुझे

 यह  बात  समझ  नहीं  आती  कि  न्यायाधीश  गदबों  के  हितों  का  चुने  हुए  प्रतिनिधियों  अथवा  राज्य  सरकार  के  प्रतिनिधियों

 से  बेहतर  ध्यान  रख  सकते  मेरे  घिचार  स ेकिसी  जिले  का  कलैक्टर  अथवा  जिला  स्तर  का  अन्य  कोई  अधिकारी

 किसी  जिला  न्यायाधीश  की  तुलना  में  उनके  हितों  का  बेहतर  ध्यान  रख  सकता  जैसा  कि  मैंने  कहा  है  कि  न्यायापीश

 बहुत  व्यस्त  रहते  न्यायालयों  में  पहले  ही  बहुत  काम  का  बोझ  यदि  हप  उन  पर  अधिक  जिम्मेदारी  डाल

 देते  हैं  अथवा  अपनी  जिम्मेदारी  भी  उन्हें  सौंप  देते  तो  संविधान  ट्वारा  हम  पर  डाली  गई  जिम्मेदारियों  का  क्या

 होगा  ?  मेरे  विचार  से  इस  प्रतिनिधि  मंडल  से  हमें  कोई  मदद  नहीं  लोगों  के  प्रति  आखिरकार  हम  हो  जिम्मेदार

 हैं  और  हमें  उनके  पास  जाकर  उनका  सामना  करना  इसलिए  मेरा  यह  मानना  है  कि  हम  यह  देखने  की  प्रमुख

 जिम्मेदारी  अपने  हाथ  में  ही  रखें  कि  गरीब  लोगों  को  शीघ्रतिशीघ्र  न्याय

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  को  समाप्त  करता
 '

 श्री  पाला  एम  पैथ्यू  :  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करने  और  इस  विधेयक

 जो  1987  में  अल्पमत  हो  गया  था  पुनरुजीबित  करने  के  लिए  श्री  भारद्वाज  को  बधाई  देने  के  लिए  सड़ा  हुआ

 चूकि  अधिकांश  मुद्दों  पर  पूर्व  वक्‍्ताओं  द्वारा  प्रकाश  डाल  जा  चुका  मैं  उन  एक-दो  सामान्य  मुद्दों  पर  ही

 केन्ीत  रहना  जिन  पर  मेरे  किचार  से  अधिक  जोर  दिये  जाने  की  आवश्यकता

 हमारे  देश  में  कानूनों  का  पुलिंदा  हमारे  पास  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  यहां  समस्याओं  के  मामले

 ैं  कानूनों  की  ओर  से  कोई  कमो  किन्तु  यहां  जो  मुख्य  अड़चन  वह  कानूनों  को  क्रियान्वित  करने  में  इच्छा
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 शक्ति  की  कमी  होता  हमें  अब  तक  बनाए  गए  कानूनों  को  क्रियान्थित  करने  के  लिए  राजनैतिक  नैतिक

 साहस  और  सच्ची  ईमानदारी  से  ओत-प्रोत  होना  यह  एक  ऐसा  विधेयक  है  जिसे  हमारे  संविधि-संग्रह  में

 स्थान  प्राप्त  हो  जाएगा  किन्तु  मैं  यह  अनुरोध  करना  चाहूंगा  कि  इसे  उपयुक्त  तथा  व्यापक  तरीके  से  क्रियान्वित  किया

 जाता

 यह  विधेयक  संविधान  के  नीति  निर्देशक  संविधान  के  मूलभूत  सिद्धान्तों  के  अनुरूप  है

 और  भारतीय  राष्ट्रीय  कांग्रेस  को  घोषित  नीत्तियों  के  अनुरूप  भी  जिनका  कई  अवसरों  घोषणापत्र  तथा  अन्य

 अवसरों  पर  भी  उल्लेख  किया  गया

 आपत्तियों  तथा  कारणों  संबंधी  विवरणी  में  जो  कहा  गया  उसको  मैं  यहां  पर  उद्धृत  करता  हूं  :

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  लाया  गया  है  कि  कोई  भी  नागरिक  आर्थिक  कारणों  अधवा  अन्य

 किसी  कमी  की  वजह  से  न्याय  हासिल  करने  से  वंचित  न

 अतः  यह  विधेयक  उपेक्षितों  तथा  दलित  वर्गों  की  सहायतार्थ  लाया  गया  यह  बात  पहले  ही  कही

 जा  चुकी  है  कि  हमारी  न्याय  प्रणाली  अत्यधिक  खर्चीली  इसमें  असाधारण  विलम्ब  होता  मैं  इस  पर  विस्तार

 से  चर्चा  नहीं  क्योंकि  मेरे  से  पूर्व  वक्ताओं  ने  इस  पहलु  पर  पहले  ही  काफी  प्रकाश  डाल  दिया  जिस

 बात  का  मैं  यहां  उल्लेख  करना  बह  यह  कि  हमारे  यहां  असंगठित  लोगों  की  बहुतायत  कुछ  वर्ष  पहले

 ही  देश  की  अग्रणी  आवधिक  पत्रिकाओं  में  से  एक  पत्रिका  द्वारा  अध्ययन  कराया  गया  था  और  उन्होंने  यह  पाया

 कि  देश  में  केवल  दस  प्रतिशत  लोग  ही  संगठित  इस  दस  प्रतिशत  में  से  एक  प्रतिशत  लोग  बड़े  औद्योगिक  और

 व्यापारिक  घरानों  से  संबंधित  चार  प्रतिशत  कुछ  संघों  से  जुड़े  हुए  हैं  और  पांच  प्रतिशत  लोग  कामगार  श्रेणी  से

 सम्बद्ध  इस  प्रकार  कुल  दस  प्रतिशत  लोग  ही  संगठित  इस  प्रकार  से  शेष  90  प्रतिशत  जनसंख्या  असंगठित

 उनकी  आवाज  उठाने  बाला  कोई  नहीं  एक  महान्‌  लेखक  ने  इन्हें  अधिसंख्यकਂ  कहकर  पुकारा  है

 इनका  भी  ध्यान  रखा  इस  विधेयक  का  प्रमुख  लक्ष्य  यही

 हम  प्रतिदिन  बच्चों  के  साथ  महिलाओं  के  साथ  बलात्कार  अथवा  तंग  करना

 अथवा  उत्पीड़न  और  इस  प्रकार  की  अन्य  घटनाओं  के  बारे  में  सुन  रहे  इसलिए  हमारे  यहां  समाज  के  कुछ

 ऐसे  वर्ग  हैं  जो  कानूनी  सहायता  के  रूप  में  विशेष  सहायता  के  हकदार

 मेरा  यही  निवेदन  है  कि  इस  विधेयक  जिसे  90  प्रतिशत  गरीब  लोगों  और  वंचित  तथा  असंगठित

 लोगों  की  सहायतार्थ  लाया  जा  रहा  सही  ढंग  से  क्रियान्वयन  किया  जाना  यह  विधान  मात्र  हमारे

 संविधि-संग्रह  में  शामिल  करने  के  लिए  ही  नहीं

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता

 श्री  थामस  :  इस  महत्वपूर्ण  विधेयक  पर  बोलने  की  अनुमति  देने  के  लिए

 मैं  आपका  शुक्रगुजार  मैं  केवल  दो  का  तोन  मुद्दों  पर  चर्चा

 यह  दुःख  कि  बात  है  कि  हम  निर्धनों  क ेलिए  1987  में  पारित  किए  गये  कानून  को  कार्यान्वित

 नहीं  कर  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  इसे  कार्यान्वत  किए  बिना  ही  हम  इस  कानून  में  संशोधन  करने  जा
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 रहे  जो  भी  यह  एक  अच्छा  संकेत  है  कि  हम  इसमें  और  अधिक  शक्तियों  का  प्रावधान  करके  इसे  प्रभावकारी

 बना  कर  कार्यान्वित  कर  रहे  मुझे  खुशी  है  कि  इसके  कार्यान्वयन  से  हमारे  देश  के  बहुसंख्यक  निर्धन  लोगों

 को  वास्तव  में  सहायता

 जहां  तक  कानूनी  सहायता  का  संबंध  में  कानूनी  सहायता  प्रणाली  1976  में  शुरू  की  गई

 मैं  समझता  हू ंअब  अनेक  अन्य  राज्यों  में  भी  ऐसे  ही  विधेयक  पारित  किए  गये  इसके  बावजूद  हम  कुछ  नहीं

 कर  पाये
 ह

 कानूनी  सहायता  देने  के  लिए  पहला  और  प्रमुख  पहलू यह  सुनिश्यित  करना  है  कि  निर्धनों  को  कुछ

 कानूनी  शिक्षा  दी  निर्धन  लोग  अधिकारों  के  प्रति  जागरूक  नहीं  है और  यह  सच  है  कि  समाज  में  सम्पन्न

 लोगों  ट्वारा  उनका  अब  भी  शोषण  किया  जाता  मैं  कहूंगा  कि  सम्पन्न  लोगों  का  समाज  में  दसवां  हिस्सा

 जो  90  प्रतिशत  लोगों  को  लूट  रहे  प्रथम  और  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  निर्धन  लोगों  को  उनके  अधिकारों

 के  संबंध  में  कानूनी  शिक्षा  दी  जाये  और  उन्हें  यह  बताया  जाये  कि  थे  समुचित  राहत  किन-किन  मंचों  से  ले  सकते

 यदि  सांविधिक  विधि  से  मुख्य  न्यायाधीश  के  नियन्त्रण  में  ऐसा  मंच  बनाया  जाता  तो  मुझे  इस  पर  खुशी

 मुझे  विश्वास  है  कि  यदि  कार्यान्वयन  पक्ष  पर  नियत्रण  लगाया  जाये  तो  स्थिति  में  काफी  सुधार  हो  सकता

 यह  बात  सच  है  कि  यद्यपि  कई  मामलों  में  वकीलों  की  सहायता  ली  गई  किन्तु  निर्धनों  को  किसी  भी  मापले

 में  अच्छे  वकील  नहीं  दिये  हम  एक  बात  पर  बल  देना  चाहते  हैं  कि  निर्धन  लोग  भी  कानूनी  सेवाओं  में  बेहतर

 सेवाएं  प्राप्त  करने  के  हकदार  नाममात्र  के  लिए  दिये  गये  वकीलों  से  इस  प्रयोजन  की  पूर्ति  नहीं  अतः

 मैं  समझता  कि  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  एक  ऐसी  विधि  बनानी  होगी  कि  मिर्धनों  क ेसाथ  सहयोग  करने

 के  लिए  वकील  भी  ईमानदार

 श्री  मणिशंकर  अय्यर  :  शीर्षस्थ  वकीलों  को  मिर्धनों  की  सहायता  के  लिए  रोस्टर  ड्यूटी

 पर  लगाया  जाना  मंत्रियों  की  तरह  ही  वकौलों  को  भी  रोस्टर  ड्यूटी  पर  लगाया  यदि  आप

 ईमानदार  हैं  तो  शीर्षस्थ  वकील  नहीं  बन  सकते

 थ्री  सी  थामस  :  यह  बहुत  अच्छा  सुझाव  किन्तु  यदि  यह  व्यावहारिक  हो  जाये  तो  हमारे  मंत्रियों

 सहित  संसद  के  कई  सदस्यों  को  रोस्टर  पर  रखा  जाना  चाहिये  क्योंकि  वे  हमारे  वकीलों  से  भी  बढ़कर

 भेरा  केवल  यह  कहना  है  कि  शीर्षस्थ  वकीलों  को  भी  इससे  सम्बद्ध  किया  इस  अधिनियम  में  की

 गई  व्यवस्था  के  अनुसार  कानून  बनामें  और  आगे  विचार  विमर्श  करने  के  संबंध  में  कार्यक्रम  बनाया  जाना

 जैसाकि  श्री  मणि  शंकर  अय्यर  ने  हमें  यह  देखना  है  कि  किसी  भी  तरह  से  अच्छे  वकील  की  सेवाएं  प्राप्त

 «  की  जा  मेरा  विश्वास  है  कि  यदि  सरकार  अथवा  विधायिका  यह  सुनिश्चित  करे  कि  किसी  भी  तरह  से  ऐसे
 '  बकीलों  की  सेवाएं  ली  तो  वे  सहयोग

 मैं  समझता  हूं  कि  इस  बात  पर  ध्यान  दिया  जाता  अब  अन्य  पक्षों  पर  नहीं  बोलूंगा  क्योंकि  सभापति

 *अहोदय  ने  मुझे  सीमित  समय  दिया  मैं  इसी  के  साथ  अपना  भाषण  समाप्त  कर  रहा  मैं  इस
 विधेयक

 को  लाने  के  लिए  मंत्री  महोदय  को  बधाई  देता  हूं  और  मैं  सरकार  को  अग्रिम  बधाई  देता  हूं  कि  घह  इस  विधेयक

 को  कार्यान्वित
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 श्री  आर»  भारद्वाज  :  मैं  सभी  माननीय  सदस्यों  को  बहुमूल्य  सुझाव  देने  के  लिए  धन्यवाद

 देता  हमारे  कमजोर  वर्गों  को  दी  जाने  वाली  कानूनी  सहायता  के  प्रावधानों  के  बारे  में  उनका  दृष्टिकोण  तथा

 उनकी  चिन्ता  सभी  भाषणों  में  परिलक्षित  हुई  मैं  उनका  आभारी  मैं  विस्तार  में  नहीं  किन्तु

 मैं  माननीय  सभा  को  यह  अवगत  कराना  चाहता  हूं  कि  हम  आज  जो  अच्छी  शुरूआत  कर  रहे  हैं  और  जिसे  मैंने

 1987  में  भी  शुरू  किया  यह  अनुच्छेद  39  के  अन्तर्गत  संविधान  संशोधन

 आज  यहां  पर  जो  माननीय  वरिष्ठ  सदस्य  उपस्थित  विशेष  तौर  पर  श्री  उमरावर्सिह  उनको  उन  दिनों

 संविधान  में  इस  अनुच्छेद  को  जोड़े  जाने  की  बात  याद

 स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  ने गरीबी  कमजोर  महिलाओं  और

 बच्चों  और  समाज  के  उपेक्षित  वर्गों  की  सहायता  का  कार्यक्रम  शुरू  किया  इस  पर  विपक्ष  की  क्‍या  राय

 यहां  पर  उसका  उल्लेख  करने  की  आवश्यकता  नहीं  एक  के  बाद  एक  अनुच्छेद  में  संशोधन  क्रिया  मे

 स्वर्ण  सिंह  के  अधीन  एक  सम्रिति  गठित  की  गई  हमने  केवल  इस  कार्यक्रम  के  लिए  ही  संविधान  में  संशोधन

 किन्तु  विपक्ष  ने  क्या  किया  ?  न्याय  पालिका  ने  विद्रोह  प्रमुख  बकीलों  ने  विद्रोह  क्योंकि

 कहे  जाने  वाले  निहित  स्वार्थी  तत्व  कार्य  कर  रहे  किन्तु  हमने  उन्हें  नाकाम  कर  और  काग्रेस  को  इस  परम्परा

 पर  गर्व  ः

 श्री  शरद  दिघे  यह  भलीभांति  जानते  हैं  कि  यह  कार्य  कल्याण  ठाणे  और  भिकन्डी  से  शुरू  किया  गया
 उस  समय  हम  सब  वहां  और  हमारा  प्रयास  जाती

 इसके  बाद  हमारे  प्रिय  नेता  स्वर्गीय  श्री  राजीव  गांधी  सत्ता  में  उन्होंने  में  तत्काल  निदेश  दिए

 कि  इस  समय  कार्य  कर  रहे  कानूनी  सहायता  कार्यक्रम  तथा  न्यायमूर्ति  भगवती  के  नियन्त्रणाधीन  केन्द्रीय  कानून  सहायता

 कार्यक्रम  को  सांविधिक  स्वरूप  दिया  हमने  न्यायाधीशों  को  अपने  कक्षों  से बाहर  निकलने  तथा  जनता  में

 जाने  और  यह  जानने  के  लिए  मना  रहे  थे  कि  निर्धन  लोगों  की  स्थिति  कैसी  है  तथा  वे  किस  तरह  का  कष्टकारी

 जीवन  व्यतीत  कर  रहे  उन्हें  कानूनी  सहायता  तथा  जानकारी  संबंधी  सहायता  तत्काल  दिये  बिना  ही  कानून  के

 समक्ष  समानता  तथा  समान  कानूनी  संरक्षण  देने  की  आशा  कैसे  कर  सकते  हैं  ?  हम  न्यायाधीशों  को  बाहर  निकलने

 के  लिए  राजी  कर  न्यायमूर्ति  न्यायमूर्ति  रंगनाथ  न्यायमूर्ति  सावंत  जैसे  कुछ  माननीय  प्रतिष्ठित

 न्यायाधीश  तथा  कई  अन्य  न्यायाधीश  बाहर  निकले  ओर  दूर-दराज  के  आदिवासी  क्षेत्रों  में  मैं  उनके  साथ

 मैं  इस  कार्य  को  जारी  रखना  चाहता  मैं  इस  समिति  को  सांविधिक  स्वरूप  दिये  जाने  की  मांग  करता

 यदि  यह  समिति  कार्य  आरम्भ  करती  तो  केन्द्रीय  सरकार  कुछ  धनराशि  देगी  और  यह  समिति  क्षेत्र  तक

 ही  कार्य  करेगी  आपको  पता  होगा  कि  इस  विधेयक  में  तालुक  से  लेकर  उच्चतम  न्यायालय  के  स्तर  तक  को  शामिल

 किया  गया  आज  उच्चतम  न्यायालय  के  पास  कानूनी  सहायता  समिति  है  और  हम  उन्हें  सहायता  के  लिए  प्रति

 वर्ष  लगभग  नहीं  लाख  रुपये  देते  इससे  कितने  हरिजन  और  आदिवासी  लाभान्वित  हुए  हैं  ?  वे  गावों

 में  यह  भी  नहीं  जानते  हैं  कि  उनके  लिए  एक  कानूनी  सहायता  समिति  मैं  आपको  याद  दिलाता  हूं  कि  इसकी

 कोई  सीमा  नहीं  यदि  किसी  हरिजन  को  कानूनी  सहायता  को

 आवश्यकता तो उसकी आय की कोई 280
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 सीमा  नहीं  चाहे  वह  लखपति  ही  क्‍यों  न  फिर  भी  कह  कानूनी  सहायता  प्राप्त  करने  का  हकदार

 तालुक  अथवा  गांव  का  निर्धन  व्यक्ति  यह  नहीं  जानता  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  में  निवर्तमान  न्यायाधीश

 की  अध्यक्षता  में  कौई  समिति  जहां  वह  उत्कृष्ट  वकौल  से  कानूनी  सहायता  प्राप्त  कर  सकता  और  बिल  का

 भुगतान  कानूनी  सहायता  समिति  कानूनी  सहायता  प्राप्त  करने  के लिए  हमने  उच्चतम  न्यायालय  में  वरिष्ठतम

 वकीलों  को  बहुत  अधिक  शुल्क  दिया  निर्धन  लोगों  को  इसकी  जानकारी  नहीं

 स्वर्गीय  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  ने  1980  में  कानूनी  सहायता  समिति  के  माध्यम  से  कानूनी  साक्षरता  कार्यक्रम

 शुरू  करने  तथा  जानकारी  देने  का  आदेश  दिया  इसके  बाद  1987  में  हम  यह  विधेयक  लेकर  मैंने  इसे

 संसद  के  दोनों  सदनों  में  पारित  श्री  उमराव  सिंह  ने  सही  कहा  मैंने  इसे  इस  सभा  तथा  राज्य  सभा  में

 पारित  इसके  इसे  राष्ट्रपति  की  स्वीकृति  भी  मिल  न्यायपालिका  की  ओर  से  उन  कुछेक

 खंडों  का  विरोध  किया  गया  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  प्राधिकारी  को  निदेश  जारी

 किया  इस  पर  उन्होंने  तर्क  दिया  कि  इसका  यह  मतलब  निकलता  हैं  कि  कार्यपालिका  न्यायपालिका  को

 निदेश  जारी  इस  पर  मैंने  यह  कहा  बिलकुल  नहीं  हम  न्यायपालिका  की  स्वतंत्रता  ख़त्म  नहीं

 करना  चाहते  हम  यह  चाहेंगे  कि  न्यायपालिका  का  सम्मान  किया  हालांकि  उनका  कहना  ठीक  नहीं

 है  फिर  भी  यदि  आप  यह  महसूस  करते  हैं  कि  इसमें  ऐसे  खंड  हैं  जिनके  अनुसार  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  केद्धीय

 प्राधकरण  को  निदेश  दिया  जा  सकता  है  तो  मैं  यह  बता  दूं  कि  वह  न्यायपालिका  के  लिए  निदेश  नहीं  संविधान

 के  अतर्गत  न्यायपालिका  पूरी  तरह  से  स्वतंत्र  हम  न्यायपालिका  की  स्वतंत्रता  का  सम्मान  करते  इसके

 बावजूद  भारत  के  वर्तमान  मुख्य  न्यायाधीश  का  सम्मान  करते  हुए  भी  हमने  यह  कहा  कि  इस  पर  सुझाव

 इस  मामले  में  कई  न्यायाधीशों  ने  स्पष्ट  रूप  से  यह  बताया  कि  ऐसी  बात  नहीं  होनी  हमने  यह  कहा

 कि  है  हम  इसमें  एक  और  महीने  का  विलम्ब  कर  सकते  परन्तु  हमने  कानूनी  सहायता  कार्यक्रम  में

 कोई  विलम्ब  नहीं  यह  कार्यक्रम  कानूनी  सहायता  संबंधी  केद्भीय  समिति  क ेअधीन  चलता  यह  कार्यक्रम

 इसी  तरह  चलता  रहा  और  आज  मैं  यह  कह  सकता  हूं  कि  इन  लोक  अदालतों  के  माध्यम  से  निर्धन  लोगों  को लगभग

 503  करोड़  रुपये  का  मुआवजा  दिया  और  यह  राशि  बहुत  थोड़ी  नहीं  न्यायालय  भी  छोटे  मामलों

 के  लिए  इतनी  राशि  न  दिला  इस  तरह  से  ये  लोक  अदालतें  और  न्यायाधीश  एक  महान्‌  कार्य  कर  रहे

 हम  अदालतों  अथवा  न्यायालयों  के  प्रबंधन  के  मामले  में  न्यायपालिका  की  उपेक्षा  कैसे  कर  सकते  हैं  ?  मैं  सरदार

 उमराव  सिंह  के  इस  सुझाव  को  स्वागत  करता  हूं  कि  मूलतः  कार्यकारिणी  ट्वारा  सामाजिक  शिक्षा  और  सामाजिक

 न्याय  कार्यक्रमों  को  बढ़ावा  दिया  जाना  न्यायालयों  और  न्यायपालिका  से  संबंधित  मामले  में  कार्यवाही

 करते  समय  हमें  न्यायाधीशों  और  बकीलों  को  भी  साथ  लेकर  चलना  आप  वकीलों  को  कानूनी  सहायता

 कार्य  आरम्भ  करने  के  लिए  कैसे  कह  सकते  हैं  जब  तक  कि  वे  इसके  लिए  स्वयं  आगे  बढ़कर  नहीं  इसके

 लिए  आप  इन्हें  प्रेरित  मैं  यह  कह  सकता  हूं  कि  हम  पिछले  वर्षों  में  इस  कार्य  क ेलिए  आगे  आने  हेतु  बकीलों

 को  प्रेरित  करने  में  सफल

 यह  जनहित  मुकद्दमा  क्या  है  ?  हमने  इसके  बारे  में  1980  से  पहले  कभी  नहीं  इसके  बारे  में  लोगों

 की  रुचि  कानूनी  सहायता  कार्यक्रम  ट्वारा  प्रेरणा  की  शुरुआत  के  बाद  ही  बढ़ी  और  इस  कार्यक्रम  में  हमारा  दृढ़  विश्वास
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 यदि  दो  असमान  लोग  हों  तो  कानून  के  समझ  समानता  का  कोई  मुश  हो  नहीं  एक  धनादय

 व्यक्ति  के  आगे  मिर्धन  व्यक्ति  बहुत  पिछड़ा  हुआ  आप  एक  हरिजन  व्यवित  को  एक  भूखण्ड  देंगे  तो  दूसरा

 व्यक्ति  उसे  ठस  भूलंड  से  बेदखल  कर  यदि  उसे  न्यायालय  कौ  सहायता  मिलेगी  तो  वह  अपने  भूखंड

 पर  काबिज  रह  उन  दिनों  ऐसी  स्थिति  पायी  जाती  इंसलिए  हमने  यह  कहा  कि  हमें  नामक

 कार्यक्रम  के  अधीन  कानूगी  सहायता  देनी  चाहिए  जैसा  कि  श्री  शरद  दिये  ने  कहा

 न्यायिक  पक्ष  को  देखते  हुए  ये  सभी  बातें  कही  गई  इसलिए  इस  सिद्धांत  कि
 राज्य

 की  कार्यकारिणी

 ही  नहीं  अपितु  न्यायपालिका  भी  हमारे  देश  का  भाग  के  अनुसार  यदि  न्यायपालिका  अपना  योगदान  करती  है

 तो  हमें  इसका  स्थागत  करना  हम  न्यायपालिका  को  कार्यकारिणी  स ेअलग-अलग  नहीं  रख  सकते  हैं  अथवा

 न  ही  निर्धन  लोगों  को  बकौलों  से  दूर  कर  सकते

 ये  न्यायालय  और  वकौल  किस  लिए  हैं  ?  वे  सभी  मिर्धन  लोगों  की  सेवा  करने  के  लिए

 वे  सेवा
 स ेअलग  नहीं  रह  सकते  हैं  और  यदि  वे  ऐसा  करेंगे  तो  थे  इस  प्रणाली  के  अंग  नहीं  बे  सभी  निर्धन

 मुकदमे  बाजों  की  सेवा  के  लिए  हैं  और  इसलिए  मैंने  यह  कहा  था  कि  यह  तो  केवल  शुरूआत

 इस  कार्यक्रम  का  अत्यधिक  प्रचार-प्रसार  करना  चाहता  हूं  कि  हरेक  गांव  को  यह  पता  चल  सके  कि

 वे  कानूनी  सहायता  के  हकदार  वे  न्यायालयों  द्वारा  कानून  के  अंतर्गत  अपना  यह  हक  पा  सकते  यदि  ऐसा

 होगा  तो  मुझे  बड़ी  प्रसन्‍नता  होगी  और  श्रीमती  इन्दिरा  श्री  राजीव  गांधी  और  हमारे  वर्तमान  प्रधान  मंत्री  श्री

 नरसिंह  राव  का  सपना  साकार

 यह  एक  सतत  कार्यक्रम  इसलिए  मुझे  माननीय  सदस्यों  को  यह  याद  दिलाने  की  आवश्यकता  नहीं  है

 कि  यह  एक  अथवा  दो  दिनों  का  कार्यक्रम  नहीं  यह  कांग्रेस  द्वारा  चलाया  गया  एक  ऐतिहासिक  कार्यक्रम  है

 जो  गांधी  जी  के  समय  से  आज  तक  चल  रहा  आज  यह  जानते  हैं  कि  ठन  निहित  स्वार्थों  के  प्रेरित  करने  से

 पहले  हमें  कितनी  अड़चनों  को  दूर  करना  इनमें  से  कुछ  अड़चनों  का  अब  तक  पता  नहीं  चल  पाया

 वे  अभी  भी  पूछते  हैं  कि  यह  कानूनी  सहायता  कया  है  ?  कानूनी  सहायता  नहीं  दी  जाती  पिछड़ा  वर्ग  क्या

 यह  पद  दलित  वर्ग  कौन-सा  अधिकारों  से  वंचित  वर्ग  कौन-सा  है  और  कमजोर  वर्ग  कौब  से  हैं  और  इसलिए

 की  अन्य  बातें  भी  रहे

 अब  आज  ऐसा  समय  आ  गया  है  जब  हम  उनके  बारे  में  कुछ  हद  तक  यह  कह  पा  रहे  हैं  कि

 आपको  इन  निर्धन  लोगों  का  ध्यान  रखना  अन्यथा  आपकी  समृद्धि  इन  गरीब  लोगों  की  उपस्थिति  से  प्रभावित

 उन्होंने  अपनी  सेवाएं  देना  आरम्भ  कर  दिया  यह  तो  केवल  शुरूआत  है  और  हमने  समिति  का  पूरा
 नेटवर्क  उपलब्ध  करा  दिया

 इससे  पहले  लोक  अदालतें  ताल्लुक  अथवा  जिले  में  चलाई  जाती  अब  शीर्ष  उच्चतम  न्यायालय

 लोक  अदालत  चलाई  यदि  मैं  इस  प्रणाली  में  भारत  के  माननीय  मुख्य  न्यायाधीश  को  आमंत्रित  नहीं

 करूंगा  तो  क्या  आप  उच्चतम  न्यायालय  में  भारत  के  मुख्य  न्यायाधीश  के  बिना  लोक  अदालत  चलाने  की  संकल्पमा

 कर  सकते  हैं  ?  हम  इस  मुद्दे  पर  झूठी  प्रतिष्ठा  के  प्रश्न  पर  क्यों  अड़े  रहे  ?  इसलिए  हमने  यह  कहा  कि  इस  मामले

 में  भारत  के  मुख्य  न्यायाधीश  द्वारा  निदेश  दिए  जाएं  और  यह  कार्य  प्रभावित  न
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 छाई  राज्य  थे  कार्य  धिना  किस्ती  कठिनाई  को  पूरा  कर  रहे  उदाहरण  के  लिए  तमिलनाडु  राज्य  का  कानूनी

 सहायता  के  मायले  में  अच्छा  रिकाईड  महाराष्ट्र  में  कानूनी  सहायता  कौ  सीमा  अधिकतम  वे  कानूनी  सहायता

 के  लिए  20,000  रुपये  तक  की  राशि  दे  रहे  हरियाणा  राज्य  में  कानूनी  सहायता  की  सीमा  वे  रुपये

 मैं  मणिपुर  के  माननीय  शदस्थ  के  सुझाव  को  स्वौकार  करता  हूं  कि  हमें  यह  सीमा  बढ़ानी  मैं  यह

 सिफारिश  करता  हूं  कि  इसे  ween  रुपये  बढ़ाकर  को  रुपये  तक  कर  दिया  मैं  यह  स्वीकार  करता  हूं

 कि  इस  प्राणधान  में  बृद्धि  कौ  जानी  आपके  सभी  सुझाव  ठपयोगी  हमें  इस  कार्य  में  गैर-सरकारी  संगठनों

 को  भी  शामिल  करना  आहिए  क्योंकि  वे  गांवों  तक  पहुंच  सकते  यदि  कुछ  महिलाओं  आदिवासियों

 और  जुछ  अल्यसंक्यक  लोगों  कौ  कोई  परेशानी  होगी  तो  यह  गैर-सरकारी  संगठन  उन्हें  यह  बताएंगे  कि  उनकी  ,

 सहायता  के  लिए  प्रणाली  बनी  हुई  है  और  वे  ऐसे  लोगों  को  समिति  के  समक्ष  ल ेजाकर  कानूनी  सहायता

 हम  इन  गैर-सरकारी  संगठनों  को  काफी  सहायता  दे  रहे  हम  अभी  भी  यह  चाहते  हैं  कि  केन्द्रीय  सरकार  की

 ओर  से  इन  गैर-सरकारी  संगठनों  को  सहायता  जारी  और  गुजरात  और  महाराष्ट्र  में  कई  गैर-सरकारी

 संगठन  हम  पूर्षोत्तर  क्षेत्रों  को अधिक  प्राथमिकता  मैंने  सभी  पूर्वोतर  राज्यों  क ेलिए  यह  सब  करना  स्वेच्छा

 से  स्वीकार  किया  मेरे  भेता  श्री  राजीब  गांधी  म ेउस  समय  मुझे  यह  बताया  था  कि  पूर्वोत्तर  राज्यों  क ेलिए  विशेष

 ध्यान  दिए  जाने  की  आवश्यकता  और  बह  आदेश  वर्तमान  प्रधान  मंत्री  के  नेतृत्व  में  भी  जारी  मैंने  सभी  पूर्वोत्तर

 राज्यों  के लिए  बहुत  ही  जिप्मेदारी  पूर्वक्ष  अलग-अलग  उच्च  न्यायालय  दिलाए  मैंने  पूर्वोत्तर  राज्यों  के  मुख्य

 मंत्रियों  को  यह  कहा  है  कि  वे  पूर्ण  दर्जा  प्राप्त  उच्च  न्यायालय  बनाएं  और  पूर्ण  दर्जा  प्राप्त  महाधिवक्ता  और

 अपने  कार्यकाल  के  दौरान  मैंगे  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  से  कम  से  कम  एक  न्यायाधीश  नियुक्त  आज  उच्च  न्यायालय

 के  पीठ  में  वहां  के  जनजाति  वर्ग  को  स्थान  मिला  हुआ  यह  कग्रिस  की  वचन-बद्धता  का  परिणाम  है  जिसे

 वह  उस  समय  से  आज  तक  पूरा  कर  रहौ

 जब  मैंने  मंत्री  पद  सम्भाला  तो  उस  समय  देश  में  कोई  जनजाति  वर्ग  का  मंत्री  नहीं  आज  इस

 वर्ग  के  मंत्री  हमारे  मित्र  श्री  संगमा  यह  जानते  हमने  अरूणाचल  प्रदेश  और  सभी  जगह

 ऐसे  लोगों  को  दूंढ  और  उस  समय  श्री  फिजो  के  बारे  में  भी  थोड़ा  विवाद  मैंने  यह  देखा

 कि  उनके  जामाता  को  उस  समय  उच्च  न्यायालय  में  न्यायाधीश  बना  दिया  गया  उस  समय  कांग्रेस  की  ऐसी

 परम्परा  हम  अल्पसंख्यक  अनुसूचित  जनजातियों  और  अनुसूचित  जातियों  के  लोगों  को  बिना  बारी

 के  अवसर  प्रदान  प्रश्न  यह  है  कि  हमें  निहित  स्वार्थों  के  विरुद्ध  लड़ना  इसके  लिए  हमें  आपके

 समर्थन  की  आवश्यकता  इस  कार्यक्रम  को  अवश्य  जारी  रहना  यह  कार्यक्रम  बहुत  ही  कठिन

 इसीलिए  हमने  उस  समय  संविधान  में  परिवतन  कर  दिया  हमारे  प्रधान  मंत्री  को  इस  कार्यक्रम  को  आगे  बढ़ाने ,
 में  कठिनाई  हो  रही  इस  मामले  में  झूठे  बहाने  किए  जा  रहे  हैं  जिससे  लोग  गुमराह  हो  रहे  हमें  इन  सबका

 विरोध  करना  होगा  और  निर्धनों  की  सहायता  के  लिए  इस  कार्यक्रम  को  जारी  रखना  होगा  क्योंकि  महात्मा  गांधी

 *  का  संदेश  भी  यही

 मैं  यह  स्वीकार  करता  हूं  कि  हमारी  विधिक  प्रणाली  प्रभावित  कोई  इस  तथ्य  से  इनकार  नहीं  कर
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 सकता  है  कि  लक्ष्य  इतने  अधिक  आपको  इसकी  सगहना  करनी  होगी  कि  हमने  यह  सब  पूरा  कर  दिया

 मैंने  राजीव  जी  के  समय  में  यह  देखा  कि  सभी  उच्च  न्यायालय  कम्प्यूटरीकृत  किए  गए  उनके  पंजीयन

 बिखरे  होते  थ ेऔर  कोई  फाइल  नहीं  मिल  पाती  मुझे  बड़ी  प्रसन्‍नता  है  कि  वर्तमान  प्रधान  मंत्री  ने

 न्यायिक  ढांचे  क ेआधुनिकीकरण  के  लिए  आठवीं  योजना  में  500  करोड़  रुपये  की  राशि  प्रदान  की  हम  प्रत्येक

 उच्च  न्यायालय  की  रजिस्ट्री  का  कम्प्यूटवीकरण  करना  चाहते  हैं  ताकि  प्राथमिकता  वाले  मामलों  की  पहचान  की

 जा  और  आज  ऐसे  मामलों  का  राष्ट्रीय  स्तर  पर  पंजिका  से  पता  लग  उच्चतम  न्यायालय  की  रजिस्ट्री

 का  विषयवार  पूरी  तरह  से  कम्प्यूटवीकरण  किया  गया  इसके  परिणामस्वरूप  वे  एक  फैसले  से  100  मामलों

 का  निपटारा  कर  पा  रहें  इसी  तरह  से  इन  मामलों  को  सुनवाई  में  तेजी  लायी  जा  और  इसके  बाद  हम

 बकीलों  को  अपनी  दलीलों  में  कमी  करने  के  लिए  प्रेरित  कर  रहे  देखिए  कि  कैसो  स्थिति  उत्पन्न  हो

 गई  है  ?  वे  हड़ताल  कर  रहे  आप  वकीलों  से  लड़  नहीं  उनको  आप  सिर्फ  प्रेरित  कर  सकते

 आप  उनसे  सिर्फ  परिस्थिति  का  अवलोकन  करने  का  अनुरोध  कर  सकते  यदि  हड़ताल  जारी  रहती  है

 तो  कानूनी  पेशे  को  क्‍या  स्थिति  अचानक  हड़ताल  की  गई  न्याय  पालिका  को  धमकी  दी  कानूनी

 पेशे  में  ऐसा  आचरण  कभी  नहीं  किया  हम  लोग  उन्हें  साथ  लेने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  और  मैं  नहीं  समझता

 कि  वर्तमान  लोकतांत्रिक  सामाजिक  व्यवस्था  में  बिना  उनके  सहयोग  के  सफलता  मिल  सकती  हम  लोग  कानून

 में  विश्वास  रखते  हमें  उन्हें  मनाना  देश  में  कोई  भी  बकील  निठल्ला  न  यदि  यह  कानूनी  सहायत्त

 कार्यक्रम  तथा  ग्राम  न्यायालय  अस्तित्व  में  आ  जाते  तो  मैं  यह  प्रयास  करूंगा  कि  गावों  में  प्रत्येक  वकील  को

 काम  यह  मेरा  भावी  कार्यक्रम  और  इस  देश  में  यही  निदान  तालुकू  का  मामला  उसी  तालुक  में  ही

 निपटाया  जाना  एक  जिले  का  मामला  उस  जिले  में  हो  निपटाया  जाना  तालुक  का  कोई  मामला

 कभी  नहीं  उच्च  न्यायालय  में  नहीं  आना  चाहिए  क्‍योंकि  मुकदमे  से  जुड़े  आदमी  के  पास  बड़े  वकीलों  को  देने  के

 लिए  पैसे  नहीं  होते  ये  बड़े  वकील  थोड़ी  फोस  नहीं  इनका  उद्देश्य  लोगों  से  पैसे  ऐठना  होता  यदि

 कोई  व्यक्ति  इंगलिश  नाश्ता  करने  का  आदि  हो  तो  उसे  आप  चपाती  का  नाश्ता  नहों  करां  यही  कठिनाई

 इसलिए  हम  गराबों  के  लिए  कुछ  करना  चाहते  हैं  और  यह  विधेयक  इस  कार्य  हेतु  आधार  शिला  ग़ज्य

 सरकारें  कानूती  सलाह  कार्यक्रम  हेतु  धनराशि  देने  के  लिए  बाध्य  हो
 ह

 केन्द्र  सरकार  ने  प्रत्येक  राज्य  में  कानूनी  सहायता  बोर्ड  की  स्थापना  की  है  और  प्रत्येक  जिले  में  एक  कानूती

 सहायता  बोर्ड  मुख्य  न्यायाधीश  इन  पर  निगरानी  रखेगा  क्योंकि  इनमें  न्यावाधीश  भी  उनके

 वकीलों  तथा  न्यायार्धाशों  के  बहिष्कार  से  लोक  अदालतें  केसे  चल  लोक  अदालत  चल  नहीं

 सकती  क्योंकि  शासन  व्यवस्था  कार्यपालिका  द्वारा  चलती  इसीलिए  सरकार  ने  इसे  संयुक्त  रूप  दे  दिया  हैं  और

 यह  बहुत  ही  सफल  बेशक  विलंब  एवं  व्यय  होता  है  जोकि  एक  गंभीर  बात  सरकार  ने  क्या-क्या

 किया  है  उसे  बताने  के  लिए  मैं  बस  एक-दो  मितट  का  समय  और  मैंने  दो  वर्षों  में  दो अथवा  तीन  बार  राज्यों

 के  विधि  मन्त्रियों  को बुलाया  था  और  चूंकि  न्यायालय  राज्यों  में  स्थित  हमने  उनके  समक्ष  मुकदमों  के  तत्काल

 निपटारे  संबंधी  प्रस्ताव  रखा  हमें  उनके  विचार  जानने  सरकार  ने  एक  20  सूत्री  कार्यक्रम  बनाया  है  ताकि
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 लंबित  मुकदमों  को  निपटाया  जा  सके  तथा  और  अधिक  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  की  जा  सके  और  यह  सुनिश्चित
 किया  जा  सके  कि  सरकार  अनावश्यक  मुकदमेबाजी  में  न  पड़े  सरकार  ने  कई  कदम  उठाए हैं  और  माग्नीय  प्रधानमंत्री

 ने  स्वयं  मुख्य  मंत्रियों  तथा  मुख्य  न्यायाधोशों  की  बैठक  की  अध्यक्षता  की  मुख्य  न्यायाधीश  तथा  प्रधानमंत्री

 की  अध्यक्षता  में  पहली  बार  न्यायपालिका  तथा  कार्यपालिका  का  सम्मेलन  हुआ  था  और  उसमें  कहा  गया

 इसका  समाधान  लोग  इनमें  विश्वास  खो  रहे  न्यायपालिका  तथा  कार्यपालिका  को  साथ  बैठा

 कर  इस  कार्यक्रम  पर  विचार-विमर्श  किया  जाना  एक  सकारात्मक  उपलब्धि  यही  एक  मात्र  रास्ता  अन्यथा

 हम  लोगों  का  समाज  ऐसा  है  कि  यहां  कोई  भी  सुधार  एकाएक  नहीं  किया  जा  आपके  कर  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 का  क्या  हुआ  ?  सरकार  जब  भी  कोई  कानूनी  व्यवस्था  लाती  है  तो  वे  यही  कहते  वंचित  रखा  गया

 हम  न्यायालय  में  भी  नहीं  जा  रहे  दुष्प्रचार  प्रचार  शुरू  हो  जाता  हमें  प्रत्येक  राज्य  प्रत्येक

 प्रत्येक  विधि  प्रत्येक  विधि  सचिव  को  इस  बात  से  अबगत  कराना  पड़ता  है  कि  सरकार  फला  काम  करना

 चाहती  है  और  जब  वे  इस  बारे  में  राजी  हो  जाते  हैं  तो  फिर  वे  नहीं  कहते  कि  ऐसा  किया  गया  है  या  वैसा  किया

 गया

 हम  और  अधिक  न्यायालयों  की  स्थापना  हेतु  और  अधिक  धन  उपलब्ध  करा  रहे  इस  वर्ष  हमने  108

 न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  की  28  मुख्य  न्यायाधीशों  का  स्थानान्तरण  किया  गया  ताकि  भ्रष्टायार  की  समस्या

 से  निपटा  जा  जब  कभी  भी  शिकायत  भारत  के  मुख्य  न्यायाधीश  ने  इन  शिकायतों  पर  विचार  किया

 और  लगभग  सभी  उच्च  न्यायालयों  के  मुख्य  न्यायाधीशों  का  स्थानान्तरण  कर  दिया  गया  प्रयास  जारी  लेकिन

 जैसा  कि  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  यह  कार्य  बहुत  ही  कठिन  कार्य  मैंने  आपके  सभी  सुझावों  को  नोट  कर  लिया

 है  और  मैं  न्यायिक  सुधारों  के  लिए  प्रतिबद्ध  हम  एंग्लो-सैक्सन  व्यवस्था  से  संतुष्ट  नहीं  लेकित  यहां  वही  .

 आधार  प्रथम  भारतीय  विधि  आयोग  के  परिणाम  स्वरूप  युगिफाइड  लॉज  ऑफ  इंण्डिया  बनाए  और  अब

 हम  सुझाव  देना  चाहते  हैं  कि एक  ऐसी  विधि-व्यवस्था  तैयार  की  जाए  जो  इस  देश के  अनुकूल  लोक  अदालत

 एक  ऐसी  ही  व्यवस्था  यह  पूर्णतया  हमारी  पंचायत-व्यवस्था  के  अनुरूप  मैं  पंचायत  व्यवस्था  को  इसलिए

 नहीं  लागू  कर  सकता  क्योंकि  पंचायतों  में  राजनीति  इसलिए  हम  इसे  मणिशंकर  जी  एवं  राजीव  जी  तथा  वर्तमान

 प्रधान  मंत्री  जी  की  पंचायत  व्यवस्था  कार्यक्रम  के  साथ  जोड़  रहे  हम  न्यायपालिका  को  उस  कार्यक्रम  से  जोड़ेंगे

 ताकि  न्याय  व्यवस्था  को  भी  पंचायत  स्तर  तक  लाया

 श्री  मणि  शंकर  अय्यर  :  जब  ऐसा  किया  जाएगा  तो  क्‍या  यह  हमारी  न्यायपालिका  का  अभिनल  अंग

 होगा  ?

 श्री  आर«  भारद्वाज  :  मैं  ऐसा  करने  का  प्रयास  कर  रहा
 हूं  और

 तक  न्यायपालिका  को  इसे  अपनाने

 के  लिए  राजी  किया  वे  ग्रामीण  क्षेत्रों  के मुकदमों  पर  अलग  से  विचार  करते  के  लिए  लगभग  तैयार  हो

 गए  यहां  तक  उन्हें  मना  लिया  गया  वे  एक  प्रारूप  तैयार  कर  रहे  हैं  और  यदि  मुझे  इसमें  सफलता  मिली

 तो  कानूनी  विवादों  को  भी  सुलझा  लिया



 खण्ड  2  से  18  और  |  फरित  करने  के  लिए  प्रत्शाव  पा  संशोधित  .  अगस्त  1994

 श्री  ए०  आस  :  परिचार  अदालतें  सराहमीय  कांय॑  कर  रही  आप  परिवार  अशलतों  के

 साथ  कैसे  समन्वय  करेंगे  ?

 श्री  भारद्वाज  :  अगर  पह  कार्यक्रम  आता  तो  मैं  आपको  आश्वासन  दैता  हूं  कि  शरकार

 न्यायालय  को  अनेक  अधिकार  देगी  और  परिवार  अदालतें  न्यायालय  भी  कार्य  करती  यह  आधिक  कृप  से

 गरीब  लोगों  को  न्याय  के  लिए  उनके  गायों  से  सैकड़ों  मौल  की  यात्रा  कर  दूसरी  अगह  जाने  कौ  आवश्यकता  को

 समाप्त  करने  के  लिए  उन्हें  दूसरी  जगह  ठहरमे  के  लिए  स्थान  तथा  अन्य  सुविधाएं  प्राप्त  नहीं  उन्हें  रिक्शा
 वालों  अधवा  बसवालों  से  वकीलों  के  बारे  में  पूछना  पड़ता  सरकार  बकौलों  तथा  ग्यापाधौशी  कौ  सैजाओं  कौ

 ऐसे  लोगों  के  लिए  घर  पर  ही  पहुंचाना  चाहती  हमारे  नेताओं  का  भी  यही  विचार  है  और  मैं  वादा  कंत्ती  हूं

 कि  सरकार  के  प्रयास  जारी

 हमें  अभी  अन्य  कुछ  बहुत  सी  बातें  कहनी  हैं  लेकिन  अभी  उसके  लिए  उचित  अवसर  नहीँ  मैं  समझता

 हूं कि  न्यायिक  सुधारों  के विषय  पर  विस्तृत  चर्चा  करनी  माननीय  संदस्थंगण  इस  बारे  में  संकल्प  भी  पैश

 आज  हमारे  पास  समय  कमर  है  लेकिन  मैं  आश्वासन  देता  हूं  कि  श्री  नरसिंह  राथ  के  नेतृत्व  में  वर्तमान  सरकार  श्रीमती

 इन्दिरा  गांधी  अथवा  श्री  राजीय  गांधी  द्वारा  शुरू  किए  गये  सारे  कार्यक्रमों  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  क्रियान्वित

 मैं  एक  बार  पुनः  आप  सभी  के  समर्थन  के  लिए  आभार  व्यक्त  करती

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 विधिक  सेवा  प्राधिकरण  1992  पर  विचार  किया  जाएਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 सभापति  महोदस  :  अब  सभा  विधेयक  पर  खंडबार  विचार

 सभापति  महोदव  :  प्रश्न यह  है  :

 खंड  2  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  2  विभेयक  में  जोड़  दिया

 सभापति  महोदय  :  खंड  3  में  कोई  संशोधन  नहीं  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  3  विधयर  का  अंग

 प्रस्ताव  स्थीकृुत

 खंड  3  विपेयक  में  जोड़  दिया

 सभापति  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  4  रि'पेयक  का  अंग
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 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  4  विधेयक  में  जोड़  दिया

 सभाषति  महोदय  :  खंड  5  में  कोई  संशोधन  नहीं

 प्रश्न  यह  है  :

 खंड  5  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 खंड  5  विधेयक  में  जोड़  दिया

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  6  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  6  विधेयक  में  जोड़  दिया

 सभापति  महोदय  :  खंड  7  में  कोई  संशोधन  नहीं

 प्रश्न  यह  है  :

 खंड  7  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 खंड  7  विधेयक  में  जोड़  दिया

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  8  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  8  विधेयक  में  जोड़  दिया

 सभापति  महोदय  :  खंड  9  में  कोई  संशोधन  नहीं

 प्रश्न  यह  है  :

 खंड  9  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 खंड  9  विधेयक  में  जोह  दिया

 सभापति  महोदघ  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  10  से  18  विधेयक  के  अंग
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 ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  10  से  18  विधेयक  में  जोड़  दिए

 खंड  का  संक्षिप्त  गाम

 संशोधन  किया  गया

 पृष्ठ  1,  पंक्ति  4,-

 “1992”  के  स्थान  पर

 “1994”  प्रतिस्थापित  किया  (2)

 ओर«

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  1,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 खंड  1,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया

 अधिनियमन  सूत्र

 अंशोर्धनः  किया  गया

 ],  पंक्ति  1-

 मु  ीस॒थि'""के  स्थान  परਂ

 प्रतिस्थापित  किया  (1)

 आर»

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 अधिनियम  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 अधिनियय  सूत्र  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 विधेयक  का  पूरा  ग्राम  विधेयक  में  जोड़  दिया

 श्री  एच  आर»  भारद्वाज  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 ,  संशोधित  रूप  पारित  किया

 4  अगस्त  1994
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 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  संशोधित  रूप  पारित  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 श्री  रमेश  श्लेन्नित्तला  :  नियम  193  के  अधीन  बाढ़  की  स्थिति  पर  चर्चा  शुरू  की

 सभापति  महोदय  :  हम  इस  पर  बाद  में  चर्चा  कार्य-सूची  के  अनुसार  मणिपुर  बजट  पर  चर्चा

 की  मेरे  विचार  से  इस  पर  केवल  दो  ही  वक्ता  बोलेंगे  ?

 श्री  डपराज  सिंह  :  यदि  सभा  की  अवधि  बढ़ा  दी  जाए  तो  हमें  आज  ही  बाढ़  पर

 भी  चर्चा  पूरी  कर  देनी

 सभापति  महोदय  :  मेरा  अनुरोध  है  कि  वक्ता  संक्षेप  में

 श्री  श्रीयल्लभ  पाषिग्रही  :  5  म०  ५०  पर  बाढ़  पर  चर्चा  की

 4.57  म«

 मणिपुर  की  मांगें

 सभापति  महोदय  :  अब  हम  मणिपुर  के  1994-95  के  बजट  पर  चर्चा  शुरू  करते  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 हुआ  ;

 कार्यसूची  के  स्तम्भ  2  में  मांग  संख्या  |  से  46  के  सामने  दिखाए  गये  मांग  शीर्षों  के  संबंध  में  31

 1995  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में  भुगतान  के  दौरान  होने  वाले  खर्चों  को  अदा  करने  के  लिए  कार्य-सूची

 के  स्तम्भ  4  में  दिखायी  गई  राजस्व  लेखा  तथा  पूंजी  लेखा  संबंधी  राशियों  स ेअनधिक  संबंधित  राशियां  मणिपुर

 राज्य  की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी
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 मणिपुर  की  मांगें  4  अगस्त  1994

 सभापति  महोदय  :  अब  हम  मणिपुर  के  बजट  पर  चर्चा  शुरू  करते  अब  श्री  उम्ब्रे  बोलें

 श्री  लाईता  उम्हे  :  मैं  मणिपुर  के  लिए  वर्ष  1994-95  की  अनुदान  मांगों

 का  समर्थन  करता  मणिपुर  की  अपनी  बिधान  सभा  दुर्भाग्य  से  हाल  ही  में  कतिपय  जातीय  दंगों  पर  निर्वाचित

 सरकार  नियंत्रण  नहीं  कर  पाई  और  विधान  सभा  निलंबित  कर  दी  गई  तथा  मंत्रीमंडल  को  बरखास्त  कर

 दिया  राज्य  में  इस  समय  राष्ट्रपति  शासन  लगा  हुआ

 मेरे  विचार  से  सबसे  अच्छी  बात  तो  यह  रहेगी  कि  राज्य  विधान  सभा  को  बहाल  करके  लोकतांत्रिक  सरकार

 स्थापित  की  आगामी  शीत  ऋतु  में  बहां  पर  चुनाव  कराये  मुझे  तो  मणिपुर  में  राष्ट्रपति  शासन

 लागू  रहते  हुए  भी  कोई  अन्तर  दिखाई  नहीं  देता  अब  हमें  मणिपुर  में  निष्पक्ष  चुनाव  कराने  के  लिए  सभी  अड़चनों

 को  दूर  करना

 मैं  इस  बात  का  उल्लेख  करना  चाहूंगा  कि  जब  भी  पूर्वेत्तर  क्षेत्र  की  समस्याओं  पर  बान्न  की  जाती  है  तो

 उन  पर  समग्र  रूप  में  बिचार  किया  जाता  लेकिन  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  ही अनेक  विभिन्‍लताएं  में  अरूणाचल  प्रदेश

 राज्य  का  प्रतिनिधित्व  करता  हमने  वहां  पर  किसी  प्रकार  की  आतंकवादी  अथवा  भूमिगत  गतिविधियों  की  बात

 नहीं  सुनी  आप  जब  कभी  भी  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  की  बात  करते  तो आप  इस  पर  समग्रत  बात  करते  हुए  सभी

 राज्यों  को  शामिल  कर  लेते  जोकि  एक  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  मिजोरम  में  स्वर्गीय  श्री  लालडेंगा  ने  24  वर्षों  मे

 अधिक  समय  तक  भारतीय  सरकार  के  विरुद्ध  लड़ाई  लड़ी  और  उन्होंने  लगभग  आत्म  सर्म्पण  करते  हुए  भारतीय

 सरकार  के  साथ  एकਂ  समझौता  कांग्रेस  को  बलिदान  करना  पड़ा  और  उससे  मेल-मिलाप  करना  वे

 लोग  मुख्य  धारा  में  आ  गए  और  अब  जे  भारतीय  संविधान  को  मानते  हैं  और  अब  हमारा  हिस्सा  उत्तरी  मिजोरम

 में  हमारे  सामने  कुछ  समस्या  लेकिन  मिजोरम  सरकार  ने  सभी  कदय  उठाए  हैं  और  हाल  ही  में  उसने  मिजोरम

 में  म्हारਂ  से  समझौता  किया

 5.00  मर  प७

 महोदय  पीठासीन  .

 इस  तरह  से  मिजोरम  में  कोई  भी  समस्या  नहीं  रही  है  और  न  ही  कोई  समस्या  मेघालय  में  असम  में

 समस्या  बिल्कुल  भिन्‍न  है  और  यहां  तक  कि  असम  के  उस  जिसे  हम  बोड़ोलेंड  कहते  हैं  में  भी  जो  समस्या

 है  यह  असम  की  समस्या  से  भिन्‍न  ऐसे  ही  बोड़ोलैंड  और  नागालैंड  की  समस्याएं  भी  बिल्कुल  भिन्‍न

 नागालैंड  और  मणिपुर  में  आज  जो  समस्या  वह  एक  जैसी  है  क्योंकि  एन  एस  सी  एन  के  दोनों  ग्रुप

 दोनों  राज्यों  में  सक्रिय

 हम  उन  दोनों  ग्रुपों  को मिला  सकते  हैं  और  कह  सकते  हैं  कि  दोनों  राज्यों  में  एक  जैसी  समस्याएं  समस्या

 का  पता  लगाते  समय  हमें  इसके  मूल  कारण  का  पता  लगाने  की  कोशिश  करनी  विभिन्‍न  स्रोतों  से  मुझे

 पता  चला  है  कि  उन  गुमराह  जो  नामालैंड  और  मणिपुर  में  भूमिगत  हैं  की  मुख्यधारा  में  लाने  में  कोई  कठिनाई

 नहीं  सरकार  को  उनके  साथ  बातचीत  करनी  चाहिए  क्योंकि  उनके  कारण  से  संपूर्ण  नागालैंड  और  मणिपुर  राज्यों

 को  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़  रहा  इस  दृष्टि  से  संपूर्ण  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  ही  समस्याग्रस्त  उन्हें  गलत  फहमी
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 है  और  उन्हें  भलीभांति  समझाया  जा  सकता  है  और  उन्हें  मुख्यधारा  से  जोड़ा  जा  सकता  मुझे  भरोसा  है  कि

 वे  लोग  और  अधिक  अपना  समय  और  शक्ति  बर्बाद  नहीं  करना  चाहेंगे  और  यदि  उन्हें  मुख्यधारा  से  जोड़ा  जाता

 है  तथा  राष्ट्रीय  निर्माण  में  भागेदारी  करने  दी  जाती  है  तो  मणिपुर  नागालैंड  और  असम  की  समस्या  का  सदा  के

 लिए  समाधान  किया  जा  सकता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कृपया  आप  थोड़ी  देर  के  लिए  अपने  स्थान  पर  बैठ  मैं  बाद  में  आपको

 शोलने  का  मौका  अब  हमें  वास्तव  में  बाढ़  की  स्थिति  पर  पांच  बजे  चर्चा  शुरू  करनी  इस  बीच  हमने

 मणिपुर  के  बजट  पर  यह  चर्चा  शुरू  की  केवल  दो  या  तीन  वक्ता  ही  यदि  सभा  सहमत  हो  तो  हम  इस

 पर  10  या  15  मिमट  में  चर्चा  समाप्त  कर  सकते  हैं  और  तत्पश्चात्‌  हम  बाढ़  की  स्थिति  पर  चर्चा

 जेल  कुरियन  :  उपाध्यक्ष  बाढ़  की  स्थिति  पर  चर्चा  अत्यावश्यक  इस
 :  पर  अभी  चर्चा  होनी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सामान्य  स्थिति  में  हमने  अभी  उसी  पर  चर्चा  शुरू  करनी  चूंफि  हमने  इस  विषय

 चर  चर्या  शुरू  कर  दी  है  और  इस  मुद्दे  पर  चर्चा  में  भाग  लेने  वाले  दो  या  तीन  वक्ता  ही  हैं  इसलिए  इसे  15  मिनट

 में  ही  पूरा  किया  जा  सकता

 प्रो  कुरियन  :  यदि  इस  विषय  को  दस  मिनट  में  पूरा  किया  जा  सकता  है  तो  ठीक  अन्यथा

 हम  इस  मुद्दे  पर  चर्चा  कल  कर  सकते  हैं  और  जो  सदस्य  इस  पर  बोलना  चाहेंगे  उन्हें  भी  पर्याप्त  समय  मिल

 5.05  मन  प«

 नियम  193  के  अधीन  चर्चा

 देश  के  विभिनर  भागों  में  बाढ़  के  कारण  हुई  जान-माल  की  भारी

 हानि-जारी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  बाढ़  की  स्थिति  पर  चर्चा  आरम्भ

 अब  श्री  अनादि  चरण  दास  अपना  भाषण  शुरू

 श्री  अनादि  चरण  दास  :  उपाध्यक्ष  उड़ीसा  में  इस  वर्ष  बहुत  बाढ़  आई  है  और  मेरे

 क्षेत्र  मे ंसबसे  ज्यादा  बाढ़  आई  है  क्योंकि  जितनी  बड़ी-यड़ी  ब्राहमणी  आदि  वो  मेरे

 क्षेत्र  से  गुजरती  मेरे  क्षेत्र  मे ंकोस्टल  एरिया  भी  है  और  जितने  डिस्ट्रीब्यूटर  वो  सब  मेरे  क्षेत्र  में  पहते

 हमारे  यहां  पर  बाढ़  कोई  आज  की  यात  नहीं  हजारों  वर्षों  स ेवहां  पर  बाढ़  आ  रही  20  वर्ष  से

 तो  मैं  यह  सबाल  इस  सदन  में  उठा  रहा  यहां  पर  हर  वर्ष  चर्चा  होती  है  और  कितने  ही  सुझाव  दिए  जाते

 पर  उन  सुझावों  पर  कोई  कार्रवाई  नहीं  होती  है  और  स्थिति  में  सुधार  नहीं  होता  यह  बाढ़  मैन-मेड  वह  इसलिए

 कि  सरकार  इसकी  रोकथाम  के  लिए  कोई  कार्रवाई  नहीं  करती  है  और  न  ही  यह  दुखदायी  स्थिति  समापा  होती

 हम  यहां  पर  हर  साल  बोलते  हैं  और  हमारे  क्षेत्र  क ेलोग  भी  समझते  हैं  कि  हमाश  प्रतिनिधि  हमारी  समस्याओं
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 के  बारे  में  संसद  में  आवाज  उठाता  परंतु  हमारे  सुझावों  पर  कोई  कार्रवाई  नहीं  की  जाती  मेरे  क्षेत्र  में  554

 गांव  और  135  ग्राम  पंचायतें  बुरी  तरह  से  बाढ़ग्रस्त  ब्राह्मणी  नदी  पर  एक  डैम  जहां  से  लगातार  पानी  छोड़ा

 जा  रहा  जो  मेरे  क्षेत्र  में जमा  होता  ह ैऔर  एक  जुलाई  से  अब  तक  मेरे  क्षेत्र  में  पानी  जमा  क्योंकि  वह  लो-लाईन

 श्रिया  एक-दो  दिन  के  लिए  पानी  कम  होता  इसके  बाद  फिर  से  पानी  छोड़  दिया  जाता  हमारे  यहां  नेचुरल

 केलेमिटी  कमेटी  जिसका  मैं  सदस्य  उसकी  मीटिंग  वैसे  तो  होती  रहती  लेकिन  जब  बाढ़  आती  है  तो

 उसकी  मीटिंग  भी  नहीं  होती  हमारी  तरफ  से  जो  भी  सुझाव  दिए  जाते  सरकार  उन  पर  कोई  कार्रवाई  नहीं

 करती  मैं  उड़ीसा  सरकार  की  बात  कर  रहा  यहां  की  सरकार  की  बात  नहीं  कर  रहा

 हूं  क्योंकि  यहां  से  तो  सिर्फ  पैसा  जाता  बाकी  काम  तो  वहां  की  सरकार  को  करने  होते  लेकिन  आपको

 भी  कभी-कभी  बहां  जाकर  देखना  चाहिए  कि  वहां  पर  आपके  द्वारा  दिए  गए  पैसे  का  ठोक  उपयोग  हो  रहा  है

 या  आपके  पास  मिल्ट्री  वहां  पर  आप  मिल्ट्री  क्‍यों  नहीं  भेजते  यदि  वहां  की  सरकार  समय  से  पहले

 तैयारी  नहीं  करती  है  तो  मिल्ट्री  भेज  कर  वहां  पर  बाढ़  से  पूर्व  तैयारी  करवाई  जा  सकती  वहां  पर  अभी  तक

 एक  बोरा  भी  बालू  का  नहीं  डाला  गया  है  और  रिलीफ  देने  के  लिए  खुले  बाजार  से  खरीद  कर  के  बांटा  गया

 हमको  मालूम  वहां  पर  उनकी  पार्टी  के  चेयरमैंन  और  सरपंच  आदि  अपनी  पार्टी  के  लोगों  को  बुलाकर  रिलीफ

 बांट  देते  कांग्रेस  के लोग  वहां  जाते  हैं  तो  कहते  हैं  कि  तुम  लोग  इधर  क्‍यों  आये  मैंने  खुद  जाकर  यह  देखा

 वे  कहते  हैं  कि  सात  दिन  के  लिए  दी  जबकि  यह  राहत  सिर्फ  तीन  दिन  से  ज्यादा  की  नहीं  होती  इसमें

 काफी  अनियमिततायें  हुई  आप  पहले  इसकी  जांच  इसके  बाद  वहां  पैसा  रिलीज

 बाढ़  से  मेरा  क्षेत्र  सबसे  ज्यादा  प्रभावित  हुआ  नदी  के  पानी  का  जो  सिस्टम  है  यह  मेरे  चुनाव  क्षेत्र

 में  ज्यादा  हानि  पहुंचाता  अगर  केन्द्र  सरकार  बाढ़  से  सुरक्षा  के  लिए  राज्यों  को  पैसा  देती  है  तो  उनका  भी  फर्ज

 बनता  है  कि  वे  पैसा  बाढ़  प्रभावित  क्षेत्र  में  मैंने  अपने  राज्य  में  देखा  है  कि  वहां  जनता  दल  की  सरकार

 है  और  जिन  लोगों  ने  उनको  वोट  दिया  है  केबल  उन्हीं  लोगों  को  बुलाकर  ये  लोग  रिलीफ  देते  ट्राइबल  एरिया

 गरीब  लोगों  को  कोई  रिलीफ  नहीं  मिली  न

 उड़ीसा  में  खासकर  कोस्टल  एरिया  में  ब्राह्मणी  और  बैतरणी  नदी  से  बाढ़  का  काफी  खतरा  बना

 रहता  ब्राह्मणी  और  महानदी  का  कैचमेंट  एरिया  बहुत  बड़ा  जब  बरसात  आती  है  तो  इन  नदियों  का  सारा

 पानी  हमरे  क्षेत्र  में  आ  जाता  जिससे  बाढ़  आं  जाती  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  रंगाली  डैम  को  मल्टी

 परपज  बनाया  जाये  जिससे  बाढ़  को  कंट्रोल  किया  जा  इस  तरह  का  एक  प्रस्ताव  भी  लेकिन  उस  पर

 काम  नहीं  पहले  बाढ़  से  बचाव  के  लिए  बालू  के  बैग  जमा  करते  लेकिन  इस  बार  उसकी  व्यवस्था  नहीं

 की  गई  इसी  तरह  से  रात  को  टार्च  लेकर  बाचमैन  जो  निगरानी  किया  करते  उनका  भी  प्रबन्ध  नहीं  किया

 गया

 हमारे  यहां  कोई  ऐसा  गांव  नहीं  है  जहां  बाढ़  की  वजह  से  बीमारियां  या  डायरिया  न  हुआ  हमारे  कांग्रेस

 के  कार्यकत्ताओं  ने और  बालंटियर  संगठनों  ने  सरकार  से  जाकर  कुछ  हमें  परसों  खबर  मिली  कि  एक  हजार

 पेरासिटामोल  की  गोलियां  भेजी  आप  ही  बताइए  कि  क्षेत्र  में  इनको  कैसे  लोगों  में  वितरित  किया  जा  सकता
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 क्योंकि  एक  गांव  में  ही एक  हजार  करीब  लोग  बीमार  इसलिए  वहां  पर  दवा  का  भो  अकाल  जहां  ज्यादा

 बाढ़  आती  है  उन  परियाज  में  सरकार  को  पहले  से  ही  व्यवस्था  करनी  हमारे  यहां  जून  में  बाढ़  आनी  शुरू

 हो  जाती  तो  जून  और  जुलाई  में  शुरू  होता  उस  समय  जितने  एम्बैंकमेंट्स  बे  टूट  जाते  इससे  हमारे

 एरिया  को  बड़ा  नुकसान  होता  इसलिये  कहता  हूं  कि  इस  सारे  नुकसान  को  पूरा  करना  मेरा  एक  सजेशन

 है  कि  राण्य  सरकार  इसके  लिये  एक  प्रोग्राम  बनाये  ताकि  अगले  5-10  सालों  तक  बाढ़  पर  काश  पाया  जा

 आपने  मुझे  समय  इसके  लिये

 श्री  हरचन्द  सिंह  :  उपाध्यक्ष  मैं  कृषि  मंत्री  का  शुक्रिया  अदा  करता  हूं  कि  उन्होंने  बाढ़

 पर  चर्चा  करवायी  हमारे  पंजाब  में  भी पिछले  साल  इतनी  बाढ़  आयी  कि  उसका  कोई  हिसाब  नहीं  पटियाला

 में  नदी  की  सफाई  करवाने  के  लिये  पंजाब  सरकार  ने  बहुत  काम  किया  लेकिन  फिर  भी  कुछ  फसलें  मारी

 जब  मंत्री  जी  ने  स्टेटमेंट  दिया  तो  उसमें  सारे  सूबों  का  नाम  लिया  लेकिन  पंजाब  का  उसमें  नाम  नहीं  इस  साल

 यहां  पर  काफी  फसलें  मारी  गयी  जब  तक  महाराजा  पटियाला  रहे  तो  लेबर  लगाकर  नदी  की  सफाई  कराते

 रहे  लेकिन  उसके  बाद  कुछ  नहीं  किया  बाढ़  आने  का  यह  नतीजा  होता  है  कि  सारी  चीजें  महंगी  हो  जाती

 हैं  जैसाकि  चीनी  17  रुपये  किलो  मिल  रही  है  जबकि  हमारे  जमाने  में  यह  बहुत  सस्ती  होती  गुड़  एक  रुपये

 का  17  किलो  और  घी  15  आने  सेर  खरीदा  ।

 उपाध्यक्ष  बाढ़  आने  से  लेबर  को  काम  नहीं  हमारी  पार्टी  और  गांधी  जी  कहते  थे  कि  जमीन

 का  नेशनलाईजेशन  कर  लेकिन  आज  तक  नहीं  अमीरों  के  पास  तो  पैसा  वह  फसल  मारे  जाने

 के  बाद  अपने  घर  से  रुपया  निकाल  लेगा  लेकिन  गरीब  किसान  का  क्या  होगा  ?  आज  से  47  साल  पहले  जो  हरिजन

 जाटों  की  भेंसों  का  गोबर  उठा  रहे  ब ेआज  भी  वही  काम  कर  रहे  हैं  और  बोट  कांग्रेस  को  देते

 पंजाब  में  जाट  कांग्रेस  को  42  सालों  से  बोट  नहीं  जहां  बलराम  जी  जैसे  खड़े  हो  गए  तो  बोटें

 डालते  दूसरा  कोई  खड़ा  हो  जाता  है  तो  उसको  बोट  नहों  जो  वोट  नहीं  चीफ  मिनिस्टर  उनका

 और  जो  वोट  डालते  हैं  वह  गोबर  मैं  कहता  हूं  कि  पहले  एक  रुपए  का  15  किलो  आटा  आता  था  और

 पीपा  दमा  दबा  कर  भरते  थे  और  अब  5  रुपए  किलो  जो  गरीब  घर  हैं  जहां  एक  दिन  में  तीन  किलो  आटा  लगता

 है  तो  देहाड़ी  नहीं  मिलती  है  तो  आटे  के  लिए  15  रुपए  कहां  से  आएंगे  ?  अब  तो  गेहूं  का  भाव  और  बढ़ा  दिया

 अगर  यह  बात  इसी  तरह  रही  और  खाने-पीने  की  चीजों  के  दाम  इसी  तरह  बढ़ते  रहे  और  गरीब  को  ये  चीजें

 मुहैया  न  हो  सकी  तो  दस  साल  बाद  इस  मुल्क  में  गरीब  आदमी  बगावत  करेगा  कि  यह  क्या  हो  रहा

 यह  बाढ़  भी  हमारा  नुकसान  करती  इसका  मतलब  यह  नहीं  है  कि आप  भाव  बढ़ा  जिसकी  फसल

 भारी  गई  है  उसको  हर्जाता  सारी  कौम  क्यों  भुगते  ?  पंजाब  के  लोग  आटा  ही  तो  खाते  अगर  गरीब  को

 आटा  नहीं  मिलेगा  तो  वह  क्या  खाएगा  ?  बलराम  जाखड़  जी  जब  से  आप  कृषि  मंत्री  बने  हैं  आपने  सौ  रुपए  प्रति

 क्विंटल  से  ज्यादा  गेहूं  के  भाव  बढ़ाएं  जो  मजदूर  हैं  वह  क्‍या  करेंगे  ?  आप  मेहरबानी  करके  खाने  पीने  की

 चीजों  के  भाव  इतने  न  गरोब  आदमी  आपको  इसलिए  घोट  देता  है  कि  कांग्रेस  अच्छी  जमात  बड़ी  अच्छी

 संस्था  बिना  भेदभाव  के  काम  करती  यहां  मजहब  की  कोई  बात  नहीं  मगर  आपने  गेहूं  का  भाव  बढ़ाया
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 है  यह  बहुत  बुरी  बात  गरीब  को  इतना  नहीं  पीसना  पैट्रोल  का  भाव  पहले  साढ़े  ग्यारह  आने  गैलन

 अब  85  रुपए  गैलन  जाखड़  जी  समझदार  व्यक्षित  मैं  इनसे  बिनती  करता  हूं  कि  बाढ़  आ  गई  है  तो

 इसका  मतलब  यह  नहीं  है  कि  आप  गेहूं  का  भाव  तीस  चालीस  रुपए  क्विंटल  और  बढ़ा  आपने  जाटों  का  ख्याल

 रखा  है  हमारा  भी  ख्याल  जो  हरिजन  हैं  आपको  बोटें  डालते  कंग्रेस  को  बनाते  आगे  लाते  हैं  उनको

 आप-पोर  वह  कैसे  इतनी  कीमती  चीजें  खरीदेंगे  ?  पहले  चीनी  सात  रुपए  किलो  थी  अब  17  रुपये  किलो

 वाह  जी  वाह  !  गुड़  तो  मिलता  ही  नहीं  गन्ने  का  भाव  वही  का  वही  चीनी  का  भाव  सात  रुपए  किलो

 तब  भी  गन्ने  का  भाव  50  रुपए  क्विंटल  अब  चीनी  17  रुपए  किलो  है  तो  गुड़  62  रुपए  क्विंटल

 जिस  हिसाब  से  गन्ने  का  रेट  बढ़ाया  गेहूं  का  रेट  बढ़ाया  जीरे  का  रेट  बढ़ाया  गन्‍्ते  का  रेट  भी  उसी  तरह

 से  सौ  रुपए  क्विंटल  होता  गन्ना  तो  पंजाब  वालों  ने  बोना  ही  बंद  कर  दिया  इसी  लिए  चीनी  बाहर

 से  मंगानी  पड़ती  अगर  गन्ने  का  रेट  ठीक  रहेगा  तो  जैसे  पंजाब  अकेला  हिन्दुस्तान  को  गेहूं  देता  है  उसी  तरह

 वह  हिन्दुस्तान  को  चीनी  भी  दे  सकता

 हमारे  यहां  इतनी  चीनी  की  मिलें  हैं  लेकिन  जहां  पानी  आता  है  वहां  किसान  गन्ना  नहीँ  इसलिये

 नहीं  बीजते  क्योंकि  गन्ने  के  रेट  बहुत  कम  मिलते  कमक  और  जीरी  के  रेट  बढ़ने  स ेकिसान  कनक  और  जीरी

 की  तरफ  ज्यादा  ध्यान  देने  लगे

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपको  बाढ़  के  बारे  में  बोलना

 श्री  हरचन्द  सिंह  :  मैं  बाढ़  के  बारे  में  ही  तो  बता  रहा  हूं  कि  रेट  तब  बढ़ते  हैं  जबकि  फसलें  मारी  जाती

 बाढ़  के  पानी  से  फसले  मारी  जाती  अब  बाढ़  की  बजह  से  जीरी  की  हजोरों  एकड़  में  खड़ी  जमीन  मारी

 कतक  की  हजारों  एकड़  जमीन  में  खड़ी  फसल  मारी  फसल  मारे  जाने  पर  महंगाई  हो  जाती  है  और

 रेट  ज्यादा  हो  जाते  हैं  जिससे  मुल्क  में  गरीब  लोग  भूखे  मरने  लगते  हैं  यानी  बाढ़  का सीधा  असर  गरीब  लोगों  पर

 पड़ता  अमीरों  पर  नहीं  पड़ता

 इस  मेरी  इनम्ले-यही  बिनती  है  कि आप  इनकी  तरफ  ध्यान  कुछ  ड्रेन्स  आपने  नई  बनायी  हैं  लेकिन

 40-40  साल  पुरानी  चली  आ  रही  ड्रेस्स  आज  बंद  हो  गयी  हैं  क्योंकि  हर  साल  आने  वाली  फ्लड़  के  कारण  उनमें

 मिट्टी  भर  गंयी  उस  मिट्टी  को  निकाला  जाये  तो  फ्लड़  का  असर  इतना  ज्यादा  नहीं  फसलें  नहीं  मरेंगी

 अल्कि  ड्रेनों  में  पानी  गाजा-महाराजाओं  के  वक्‍त  की  बनी  ड्रेतों  को  भी  चलाया  इतकी  तरफ  ध्यान

 दिया  जाये  क्योंकि  उनकी  तरफ  बिल्कुल  ध्यान  नहीं  दिया  जाता

 दूसरा  पंजाब  खेती  प्रधान  सूबा  वहां  कोई  इंडस्ट्रो  नहीं  कोई  दूसरा  काम  नहीं  किसान  और  मजदूर

 दोनों  सिर्फ  खेती  का  काम  ही  करते  गांवों  में  80  परसेंट  आबादी  रहती  है  लेकिन  फ्लड  आने  पर  उनका  सारा

 काम  चौपट  हो  जाता  फ्लड  इसलिये  आती  हैं  कि  जिस  दिन  से  मुल्क  आजाद  पहले  राजाओं  और  रियासतों

 के  जमाने  के  जो  नाले  और  नदियां  बनी  हुई  उन्हें  बिल्कुल  साफ  नहीं  किया  उनकी  तरफ  इस  सरकार  ने

 बिल्कुल  ध्यान  नहीं  कांग्रेस  का  राज  रहा  मैं  चाहता  हूं  कि  उन  नालों  को  साफ  किया  कभी  फ्लड

 कहीं  आयेगा  और  फसलें  भी  नहीं  मारी  इतनां  ही  कहते  में आपका  धन्यवाद  करता

 298



 13  1916  नियम  193  के  अधीन  चर्चा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  प्रत्येक  सदस्य  पांच-पांच  मिनट  के  लिए  घोले  तो  आप  इस  चर्चा  को  पूरा  कर

 सकते  हैं  और  मंत्री  महोदय  भी  उत्तर  दे  सकते  अब  तक  इस  चर्चा  में  21  सदस्यों  ने  भाग  लिया  अब  तक

 सदस्यों  जे  तीन  घंटे  सत्ताईस  मिनट  का  समय  लगाया  अभी  भी  कुछ  सदस्यों  को  बोलना  यदि  आप  केवल

 पांच  मिनट  बोलें  तो  मेरे  विचार  से  वह  न्याय  संगत

 बसंत  पवार  :  में  नहीं  जानता  कि  मेरा  नाम  वक्ताओं  की  सूची  में  है  या

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  पर  विशद  चर्चा  हो  चुकी  मंत्री  महोदय  भी  सब  कुछ  समझ  चुके

 श्री  किरिप  चलिहा  :  उपाध्यक्ष  आसाम  के  लिये  बाढ़  की  समस्या  कोई  नई  नहीं

 आसाम  में  साल  में  एक  बार  बाढ़  नहीं  कम  से  कम  तीन  बार  बाढ़  आती  है  और  बाढ़  आसाम  फे  लोगों

 के  जीवन  का  एक  अभिन्‍त  अंग  बन  चुकी

 जब  हम  लोग  छोटे  थे  तो  स्कूल  में  हम  लोगों  को  एक  निबंध  लिखने  के  लिये  दिया  जाता  था  और  यहां

 पर  सबसे  ज्यादा  चर्चा  का  विषय  भी  यही  था  कि  ग्रह्मपुत्र  हमारे  लिये  वरदान  है  या  अभिशाप  ब्रह्मपुत्र  हम

 लोगों  को  पानी  देती  है  इसलिये  हम  लोगों  के  जीवन  का  अंग  हमारी  संस्कृति  का  विशिष्ट  अंग  है  और  ऐसा

 ही  हम  बाढ़  के  बारे  में  भी  निबंध  में  लिखते  उसमें  सभी  गुण  और  अबगुण  आ  जाते  थे  क्योंकि  बाढ़  के  कुफल

 को  दोहराया  नहीं  जाता  दुख  इस  बात  का  है  कि  आज  भी  हमारे  बच्चे  स्कूलों  में  वही  निबंध  लिखते  अभी

 भी  प्रश्न  पूछा  जाता  है  कि  ब्रह्मपत्र  हमारे  लिये  बैरदान  है  या  अभिशाप  ऐसा  इसलिये  हो  रहा  है  क्योंकि  बाढ़

 की  समस्या  जिसका  अब  तक  समाधान  हो  जाना  चाहिये  वह  नहीं  हुआ  हर  साल  बाढ़  आती  है  और

 बाढ़  आने  के  समय  कभी  यहां  से  मंत्री  जाते  हैं  तो  कभी  वहां  के  मंत्री  जाते  समस्या  देखते  लोगों  से  हालात

 पूछते  हैं  और  रिलीफ  के  नाम  पर  कुछ  काम  किया  जाता  जिसे  हम  लोग  कहते  हैं  अल्पकालिक  उस

 अल्पकालिक  व्यवस्था  पर  हम  लोग  ज्यादा  ध्यान  दे  रहे

 इस  व्यवस्था  में  भी  त्रुटि  इसलिए  जैसा  कि  मुझसे  पहले  बताया  गया  था  कि  जो  बित्त  आयोग  है  उसकी

 नीति  यह  है  कि  75  प्रतिशत  सेंट्रल  गबर्ममेंट  असिसटेंस  देता  है  25%  राज्य  को  देनी  पड़ती  अब  आसाम  जैसे

 राज्य  में  जहां  अतेक  समस्याएं  जहां  इतने  बलैशेज  वहां  कानून  व्यवस्था  की  स्थिति  को  ठीक  रखने  में  ही

 समय  के  साधन  खर्च  हो  जाते  फिर  बाढ़  के  लिए  25%  देना  मुश्किल  हो  जाता  कल  जब  केरल  के  एक

 माननीय  सदस्य  बोल  रहे  थे  तो  वित्त  आयोग  की  इस  नीति  पर  पुनर्विचार  करने  के  लिए  कह  रहे  थे  और  बाढ़  के

 लिए  जो  सहायता  दी  जाती  उसको  केद्ध  सरकार  की  ओर  से  90%  करने  का  आग्रह  कर  रहे

 उपाध्यक्ष  जब  बाढ़  आती  है  तो  उसकी  दुर्गति  से  बचाने  के लिए  सहायता  करने  के  जो  प्रबन्ध  होते

 वे  प्रबथ  हमारे  राज्य  में  हमेशा  होते  रहते  इससे  पहले  जो  पिछले  साल  बाढ़  आई  थी  उतनी  भयानक  बाढ़

 इस  आर  नहीं  आई  यह  बहुत  अच्छी  बात  है  क्योंकि  इस  बार  सिर्फ  दो-तीन  जिले  हो  प्रभावित  हुए  लेकिन
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 यह  कहना  भूल  होगी  कि  बाढ़  महीं  पर  खत्म  हो  क्योंकि  हमारे  यहां  बाढ़  अक्तूबर  तक  आती  रहती  अभी

 वर्षा  कम  होने  के  कारण  वहां  पर  सूखे  जैसी  स्थिति  हो  गई  परन्तु  वहाँ  का  क्लाइमेट  ऐसा  है  कि  कभी  भी  वर्षा

 हो  सकती  है  और  यदि  10-12  दिन  पानी  बरस  तो  यहां  बाढ़  आ  जाती  इसलिए  आसाम  में  बाढ़  अब

 नहीं  आएगी  ऐसा  नहीं  सोचना  इसलिए  यहां  पर  बचाव  के  कुछ  उपाय  पहले  से  करने  चाहिए  और  हमें

 वहां  के  लिए  जागृत  रहना

 बाढ़  के  बाद  जो  रोग  फैलते  कोलैशा  एपीडैथिक  के  रूप  में  बहुत  जिलों  में  फैल  जाता  उससे  बचाव

 के  लिए  जो  मैडीकल  सहायता  दी  जाती  वह  पर्याप्त  नहीं  होती  है  और  ण्यादातर  जो  कैटल  होते  हैं  भैंस  और

 इनके  लिए  जो  धनराशि  य्रज्यों  को  दी  जाती  है  उसके  दुरुपयोग  के  बारे  मे काफी  लोग  बोलते  पिछले

 साल  इस  बारे  में  बड़ा  घोटाला  हुआ  जो  200  करोड़  रुपए  का  था  और  जिसको  बैटरिनरी  घोटाले  के  रूप  में  जाना

 जाता  है  उसकी  बड़ी  चर्चा  हो  रही  है  और  जिसकी  जांच  सी०  कर  रही  लोग  कह  रहे  हैं  कि  इस

 घोटाले  में  तो  गाय  और  भैंसों  को  दिखाने  के  लिए  वी  खरीदने  पर  पैसा  खर्च  किया  गयः  इसलिए  बाढ़

 राहत  कार्य  के  लिए  पैसा  देने  के  स्थान  पर  मेरा  सुझाव  है  कि  इसका  स्थाई  समाधान  निकालना  आवश्यक

 मैं  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  बाढ़  राहत  कार्य  की  चर्चा  करने  से  पहले  हमें  इसका  उपयुक्त  और  स्थाई

 समाघान  निकालने  पर  विचार  करना  इसके  लिए  यह  आवश्यक  है  कि  ब्रह्मपत्र  नदी  पर  जो  दो  बड़े-बड़े

 पुल  बनाने  का  प्रस्ताव  किया  गया  उनको  बनाकर  हम  बड़े  पैमाने  पर  आने  बाली  बाढ़  को  समाप्त  कर  सकते

 लेकिन  इतने  सालों  में  इस  पर  सिर्फ  बात  ही  हो  रही  इसके  लिए  अभी  तक  कोई  माक़ूल  व्यवस्था  देखने

 को  नहीं  मिली
 ह

 उपाध्यक्ष  बाढ़  की  समस्या  का  राजनीतिक  लाभ  उठाने  के  लिए  प्रान्त  के  लोगों  में  जो  राष्ट्रवादिता

 के  खिलाफ  सैशनिस्ट  की  मनोवृत्ति  के  लोग  होते  वे  भी उभर  आते  इसलिए  इसका  भी  हल  निकालना

 हम  लोगों  को  साधनों  के  लिए  व्यवस्था  करना  बहुत  जरूरी  मैं  समझता  हूं  कि  ब्रह्मपृत्र  बोर्ड  और  उसके  साथ

 मानव  संसाधन  मंत्रालय  और  प्लानिंग  कमीशन  जैसे  हम  लोगों  की  जो  कम्मोनेंट  की  नीति  उसके  अन्तर्गत

 इरीगेशन  कैनाल  सिस्टम  के  जरिये  कंट्रोल  करने  की आवश्यकता  इसके  लिए  हमें  दुढ़ता  के  साथ  व्यवस्था  करनी

 पड़ेगी  इसे  कामयाब  करने  के  लिए  मास्टर  प्लान  को  जल्द  से  जल्द  लागू  करने  की  आवश्यकता  मैं  ज्यादा  बात

 नहीं  करना  मैं  आशा  करता  हूं  कि  आसाम  की  बाढ़  की  समस्या  का  स्थायी  समाधान  आसाम  को

 ज्यादा  आर्थिक  अनुदान  मिलना  पिछले  साल  जब  वहां  बाढ़  आई  थी  तो  स्टेट  गवर्नमैंट  ने  जितना  मांगा

 था  उतना  तो  नहीं  मिला  लेकिन  जितना  हो  उतना  दिया  गया  ब्रह्मपुत्र  को  कंट्रोल  करने  के  लिए  जो  स्थायी

 कदम  उठाने  उसके  लिए  वल्ड  बैंक  जैसी  संस्थाओं  से  अनुदान  लेकर  योजनाओं  को  क्रियान्वयन  करने  की

 व्यवस्था  करनी  चाहिए  ताकि  ब्रह्मपुत्र  को  अभिशाप  से  आर्शीयाद  के  रूप  में  बनाया  जा  ऐसी  आशा  करके

 मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता

 श्री  सूर्य  नारायण  यादव  :  उपाध्यक्ष  इस  देश  में  बिहार  की  स्थिति  अपने  आप  से

 निराली  यदि  उत्तर  बिहार  मे  बाढ़  आती  है  तो  दक्षिण  बिहार  में  सुखाड़  आता
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 5.37  We  हे

 महोदय  पीठासीन

 लेकिन  इस  बार  सम्पूर्ण  बिहार  सूखाड़  की  चपेट  में  जैसे  अभी  चालिहा  जी  बोल  रहे  थे  कि  आसाम

 में  तीन  आर  बाढ़  आती  बिहार  की  भी  यही  स्थिति  जब  नेपाल  और  हिमालव  पहाड़  की  तराई  से

 कोशी  नदी  से  पानी  निकलता  है  तो  बह  उत्तर  बिहार  को  पूरे  विगाश  की  ओर  धकेल  देता  अभी  हिमालय  की

 तराई  से  पानी  नहीं  निकला  तो  सुखाड़  की  स्थिति  हो  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  रिलीफ  देना  बहुत  बड़ी

 बात  नहीं  इसका  स्थायी  समाधान  खोजना  मैं  एक  कमिश्नरी  की  बात  कहता  प्रत्येक  वर्ष  भारत  सरकार

 और  बिहार  सरकार  मिलकर  कोसी  नदी  पर  करोड़ों  रुपये  खर्च  करते  हैं  लेकिन  उसका  मतौजा  कुछ  गहीं

 मेरी  सरकार  से  मांग  है  कि  ऐसी  योजनाएं  बनाए  जिससे  इस  समस्या  का  स्थायी  समाधान  हो

 अध्यक्ष  महोदय  ८  इसके  ऊपर  तीन  दिन  से  डिस्कशन  चल  रही  पहले  तीम  दिन  एजैंडा  में

 इसका  मतलब  यह  है  कि  हम  किसी  अन्य  विषय  पर  चर्चा  नहीं  कर  यह  महत्वपूर्ण  विषय  है  अतः

 आपको  साराश  में  केवल  महत्वपूर्ण  बातों  का  ही  उल्लेख  करना  अन्यथा  इसमें  सिंचाई  जैसे  विषयों  का  भी  समावेश

 हो  मैं  समझता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  को  जाना  है और  यदि  आप  उनसे  उत्तर  की  अपेक्षा  रखते  हैं  तो  कृपया

 संक्षेप  में

 श्री  सूर्य  नारायण  यादव  :  आप  वहां  एक  योजना  सरकार  ने  कोसी  रेंज  का  सर्वे  कोसी

 डैम  के  निर्माण  के  बे  में

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  हरिगेशने  डिपार्टमैंट  में  आता  बाड़  और  सुखाड़  में  नहीं  आता

 सूर्थ  भारायण  यादव  :  कोसी  है  तो  पानी  उसी  पानी  में  डूब  कर  लोग  मरते

 अध्यझ  महोदय  :  अगर  आप  इसके  तिस्तार  में  जायेंगे  तो  कैसे  काम

 सूर्य  नारायण  यादव  :  आप  नाराज  होगे  तो  मैं  कैसे  अपनी  बात  कह  पाऊंगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  दूसरा  बिजनस  भी  हमने  लेना  मुझे  इनफर्मेशन  मिली  है  कि

 माननीय  मंत्री  को  मंत्रिमंडलीय  बैठक  में  भी  भाग  लेना  क्या  आप  उनसे  उत्तर  प्राप्त  करता  नहीं  चाहते

 श्री  सूर्य  नारायण  यादव  :  ठीक  मैं  बाद  में  फिर  कभी  इस  पर  बोल
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 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  मंत्री  महोदव  का  उत्तर  सुनना  चाहते  हैं  तो  मैं  आशा  करता  हूं

 कि  अन्य  सानतीय  संदस्य  गण  बोलते  पर  बल  नहीँ

 कृषि  मंत्री  बलराप  :  अध्यक्ष  आपकी  बड़ी  कृपा  हैं  कि  आपने  मुझे  बोलने  का

 अवसर  25  के  करीब  सदस्य  इस  पर  बोले  मैं  उमका  भी  बहुत  आभारी  मैं  उनकी  दुख  और

 चिंताओं  को  जानता  हूं  और  मुझे  इसका  अनुभव  अनुभव  इसलिये  है  कि  मैं  समझ  सकता  हूं  कि  कहां  पीड़ा

 होती  किस  को  पीड़ा  होती  है  और  कौन  से  दर्ग  को  पीड़ा  होती  है  ?  आम  तौर  पर  जब  बाढ़  आती  है  तो  गरीब

 आदमी  मरता  यह  चिन्ता  का  विषय  अवश्य  हर  माननीय  सदस्य  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  के  विषय  में  बोलता

 चाहता  है  लेकिन  हर  बात  की  सीमा  होती  इसलिये  अपनी  बात  को  समाप्त  भी  करना  पड़ता  मुझे  पूर्णकूपेण

 उनसे  हमदर्दी  है  क्योंकि  कि  वे  उनके  भाई  और  साथी  इससे  उनको  कष्ट  उठाना  पड़ता  मैं  उनके  कष्टों

 को  समझने  की  कोशिश  करता  लेकिन  आज  मेरे  दिल  में  कष्ट  अगर  आपकी  आज्ञा  हो  और  समय

 हो  तो  थोड़ी  सी  पीड़ा  आपके  सामने  रखना

 मेरा  सम्बन्ध  इस  सदन  से  और  उस  जगह  से  बहुत  थर्निध्ट  रहा  है  और  इस  सम्बन्ध  को  मैंने  सींचा  भी

 कोशिश  की  है  कि  इस  सदन  की  गरिमा  भारत  का  नाम  सबसे  बड़े  जनतंत्र  के  नाते  से  उदीयमान  रहा

 मुझे  इस  बात  का  घमंड  और  फख  भी  हमने  चारों  तरफ  एिरते  हुए  खंडहरात  देखें  आपके  पड़ोस  में  .

 जनतांत्रिक संस्‍्थायें कायम आप हिमायल पहाड़ की तरह से कायम रहे हैं उसमें इस सदन का भी योगदान रहा आज मैं बोल रहा हूं और जवाब दे रहा हूं लेकित मेंरा मत दुखी है क्योंकि सामने की सीटें सब खाली यह व्यवस्था और स्थिति ठीक नहीं हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व इस सदन की गरिमा है जिन्होंने हमें यहां भेजा उन लोगों के प्रति हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व आप सिर्फ यहीं स्पीकर नहीं पहले भी यह उत्तरदायित्व आपके कन्धों पर रहे आप इस बात को जानते हैं कि यहां आना कितने बड़े गौरव की बात 92 करोड़ लोगों के देश में से 790 के करीब आदमी हम यहां आये हैं तो हमारा कितना बड़ा मान लोगों ने किया है और कितना भार हमारे कन्धों पर डाला हमें इसकी समझ होनी हमें पता लगना चाहिए कि हम यहां अपने लिए नहीं आये यह संसार बड़ा अलता-चल॥ स्थाई नहीं किसी भी चीज में स्थायित्व नहीं है और यह तो लोगों की दी हुई चीज है कि आज हम सारे के सारे बैठे तो इसका घमण्ड क्यों होना चाहिए ? सिर्फ इतनी ही बात होनी चाहिए कि हमारी एक ऐसी नीयत हो कि हम यहां सेवा के लिए आये हैं और सेवा करनी किसी प्रकार से ? प्रजातांत्रिक ढंग से और उस तरीके से हमें काम करना पिछले दिनों से जो कुछ यहां हो रहा वह चिन्ता का विषय मुझे जे पी सी की रिपोर्ट का जया इसकी सित्ता नहीं मुझे चिन्ता इस बात की है कि हमारी संसरोय प्रणाली का हम कहां जा रहे क्या करने जा रहे जे पी सी की रिपोर्ट को आप भिन्न-भिन्न ६4 /
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 दृष्टिकोण  से  देख  सकते  नजरिया  हमारा  अलहदा  हो  सकता  है  लेकित  एक  दृष्टिकोण  संसद  का  भी  जो

 एक  नई  चीज  बातचीत  से  उभरती  है  और  आगे  निकलती  संसदीय  विचार  तब  उभरता  है  जब  बातचीत  होती

 आप  सारे  के  सारे  यहां  बैठे  हुए  लोग  बड़े  विद्वान  दुनिया  में  अगर  युद्ध  भी  होता  देशों  के  बीच  में  लड़ाई
 भी  होती  है  तो  अन्ततोगत्वा  आकर  मेज  पर  बैठते  आमने-सामने  बात  होती  सन्थि  की  व्यवस्था  होती  है  और

 युद्ध  समाप्त  होता  है  तो  हम  क्यों  नहीं  इस  प्रकार  से  करते  हैं  कि आपस  में  बातचीत  करें  और  जो  कुछ  सामने  आया

 है  इसका  निराकरण  लेकिन  जब  मैं  खाली  पड़े  हुए  सदन  को  देखता  हूं  तो  मैं  सिर्फ  एक  भावनात्मक  अपील

 करना  चाहता  विपक्ष  के  माननीय  सदस्य  सारे  के  सारे  मेरे  मित्र  हमारा  विचारों  का टकराव  हो  सकता  है  लेकिन

 आपस  में  द्वेष  नहीं  हो  हम  आपस  में  भाई  कभी  भी  हमारे  दिमाग  में  यह  नहीं  आता  कि  हम  दो
 विरोध  होना  आवश्यक  है  और  यह  संसद्‌  दो  पहियों  की  गाड़ी  एक  पहिया  यहां  बैठा  है  और  एक  पहिया  गायब

 है  तो  संसद  कैसे  देश  कैसे  इसका  हमें  विधार  करना  है  कि  हमारा  उत्तरदायित्व  क्या

 मैं  बार-बार  यही  कहना  चाहता  हूं  कि  समाधान  हो  सकता  है  और  समाधान  के  लिए  दृष्टिकोण  को  जरा

 नरम  करना  आवश्यक  अंग्रेजी  मे ंएक  कहावत  है  और  किसी  ने  ठीक  कोट  किया  है  :

 को  अपनी  बात  करने  का  पूरा  अधिकार  और  ऐसा  होता  भी  उन्हें  इसका  वैधानिक

 अधिकार  नहीं  लेकिन  बहुसंख्यक  समाज  में  बहुसंख्यकों  को  अपना  मार्ग  स्वर्य  चुनने  का  अधिकार

 |

 यह  जरूरी  ठीक  है  लेकिन  फिर  भी  मैजोरिटी  अनदेखा  नहीं  कर  न  बह  हम  आज  न

 कल  करेंगे  और  करना  भी  नहीं  मैं  इसलिए  चाहता  हूं  कि  हम  देखें  कि  आपस  में  हम  बातालाप  कर  सकें

 और  बात  करके  एक  जो  नया  मूलभूत  तत्व  हमारे  सामने  उसका  निश़्करण  करने  की  चेष्टा  आपस  में  मिल  जुलकर

 करें  और  यह  सोचें  कि  लोगों  ने  हमें  यह  मौका  दिया  राजा  तो  मां  के  पेट  से  पैदा  होता  है  लेकिन  आज  लोगों

 के  दिये  हुए  वोट  से  हम  यहां  आये  हैं  तो  हमारा  यह  फर्ज  बनता  है  कि  हम  इस  बारे  में  जो  कुछ  सुविधायें

 आज  हमें  मिली  हुई  अगर  मैं  उनकी  व्याख्या  करने  लग  जाऊं  तो  कितनी  सुविधाएँ  लोगों  ने आपको  दी  उनका

 हिसाब  लगाना  मुश्किल  हमारे  लिए  लोगों  ने  क्या  कुछ  नहीं  किया  आपके  लिए  बह  कितना  करेंगे  ?  कितने

 सारे  तो  हमारे  पास  प्रिवलेजेज  हमारे  पास  क्या  नहीं  हमें  तनख्याह  भी  मिलती  भत्ता  भी  मिलता  एयर

 ट्रैवल  की  सुविधा  भी  मिलती  हम  चार  साल  यहां  रहे  तो  बाद  में  हमें  पेंशन  भी  मिलती  यहां  काम  करने

 वाले  हमारे  जो  कर्मचारी  भाई  उनको  20-20  साल  के  बाद  25-25  साल  के  बाद  में  पेंशन  मिलती  हमें

 कया  नहीं  मिलता  हमें  टेलीफोन  की  सुविधा  मिलती  इलाज  की  सुविधा  मिलती  फिर  हमारा  फर्ज  क्या

 बनता  है  कि  हम  चीजों  की  अनदेखी  कर  दें  और  हम  इस  तरीके  से  अवरोध  से  नहीं  बल्कि  मिलकर  काम

 करने  से  संस्था  चलती  मिलकर  काम  करने  से  संसद्‌  चलती  बातचीत  से  संसद्‌  चलती  हैं  और  बातचीत  से

 हर  एक  बात  का  हल  होता  है  इसलिए  मैं  अपील  करना  चाहता  अगर  कहीं  मेरी  यह  छोटी  सी  आवाज  बतौ

 पुरानी  और  आज  के  हिसाब  से  अगर  मैं  आपके  द्वारा  पहुंचा  सकूं  तो  ठीक
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 १  अग्त

 जिससे  कि  यह  देश  अपनी  जगह  कायम  रह  यह  संसद  चल  सके  और  संसद  में  विचार  विमर्श  हो

 यह  म  हो  कि  एक  दूसरे  की  मान-हामि  इसमें  मूंछ  ऊंचौ-नीची  नहीं  हुआ  करती  एक  उर्द ूमे ंकहावत

 एक  माननीय  सदस्य  :  आज  कल  मूंछें  भी  साफ  कर  देते

 कृषि  मंत्री  बलराम  :  फिर  भी  मूंछ  की  बात  मूंछ  की  ही  होती

 क्री  चाक्को  :  महोदय  बाढ़  के  संबंध  में  क्या  हुआ  ?  हम  बाढ़  के  संबंध  में  अत्यंत

 चिंतित चिंतित

 कृषि  मंत्री  बलराम  :  शेर  है  ;

 सर  झुका  के  सलाम  करने  में  कोई  हर्ज  नहीं

 मगर  इतना  न  झुका  दें  कि  सरताज  गिर

 मैं  इस  संबंध  में  इतना  ही  कहना  चाहता  हूं  और  यह  मेरी  भावनात्मक  अपील

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  जो  कहा  है  उसमें  मैं  कुछ  जोड़  दूं  बलराम  जाखड़  भूतपूर्व  अध्यक्ष

 ने  सभा  में  विपक्षी  सदस्यों  के  अनुपस्थिति  का  उल्लेख  भरे  दिल  से  और  नम  आंखों  से  किया  हम  उनकी  भावनाओं

 से  सहमत  हैं  और  विपक्ष  के  माननीय  सदस्यों  से  आग्रह  है  कि  हमारे  लोकतंत्र  की  संप्तदीय  व्यवस्था  के  हित

 में  तथा  अपने  कार्यों  को  पूरी  तत्परता  और  सुसंगत  तरीके  से  पूरा  करने  के  बाद  वे  कृपया  इस  सभा  में  लौट  आएं

 ताकि  इस  सभा  तथा  व्यवस्था  के  सम्मान  और  गरिमा  की  वृद्धि  हो  तथा  उनके  दृष्टिकोण  से  इस  व्यवस्था  का  गौरव

 श्री  बलराम  जाखड़  :  अध्यक्ष  आपने  भी  बड़ी  कृपा  की  आपने  अपने  और  हमारे  विचारों  को

 बहुत  सुन्दर  तरीके  से  प्रकट  किया

 हम  सदन  में  तीन  दिन  से  बाढ़  की  स्थिति  पर  विचार  कर  रहे  जैसा  मैंने  पहले  भी  सभी  माननीय

 सदस्यों  के  दिल  में  वैसी  ही  पीड़ा  ह ैऔर  उन्होंने  भी अपनी  बात  यहां  पर  कही  उन्होंने  अपने  विचारों  के  जरिए

 नए-नए  तरीके  से  विधि  बताई  है  कि  क्या  करना  क्या  हुआ  है  और  कया  जरूरत  है  तथा  आगे  क्या  करता

 ये  सारी  बातें  माननीय  सदस्यों  ने  कही  मैं  उन  सभी  से  सहमत  जो  उन्होंने  कहा  ठीक  कहा

 जो  तकलीफ  हुई  मैं  भी महसूस  करता  अहमद  जी  यहां  सदन  में  नहीं  वे  अभी  यहां  बैठे  कहने  लगे

 कि  पहले  बलराम  जी  बहुत  आया  करते  थे  और  कह  रहे  थे  कि  मोहब्बत  भी  बहुत  लेकिन  पता  नहीं  क्यों  नहीं

 मैं  उनको  बताना  चाहता  हूं  कि  मेरी  मोहब्बत  बढ़ती  कभी  घटती  नहीं  मैंने  प्यार  करता  सीखा  झगड़ा

 करना  महीं  सीखा  है  और  गुंह  मोड़ता  भी  नहीं  सीखा

 -  304
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 श्री  कोड़ी  कुलली  सुरेश  :  लेकित  आपने  हमारे  राज्य  का  दौरा  नहीं  किया

 श्री  बलराम  जाखड़  :  मैं  कभी-भी  आने  के  लिए  तैयार

 आप  मेरी  बात  अगर  आप  हिन्दुस्तान  के  नवशे  को  तो  पंजाब  और  केरल  नजदीक  आ  जाते

 मै ंकिसी  भी  समय  आ  सकता  मैं  आपको  बताता  मैं  क्यों  नहीं  मैंने  आपके  यहां  १2  जुलाई  को

 एडिशनल  कमीशनर  को  भेजा  है  और  थे  सारी  बातें  पता  करके  आए  मेरे  पास  सभी  राज्यों  की  जानकारी

 हर  सप्ताह  मीटिंग  होती  हर  तरह  से  मैं  तालमेल  रखता  लेकिन कुछ  सीमायें  कुछ  बन्दिशें  कुछ  मजबूरियां
 जिनका  गिराकरण  प्रधान  मंत्री  जी  की  सेवा  में  मैंने  विगतती  कर  दी  है  कि  इस  काम  में  ये  जाधायें

 मेरे  ख्याल  से  केरल  के  माननीय  सदस्य  प्रधान  मंत्री  जी  से मिल  कर  भी  आए  उन्होंने  मुझे  बताया  उन्होंने

 भी  उन  बातों  का  जिक्र  उनसे  किया  उनका  निराकरण  जब  तक  पीड़ा  पर  मैं  दवा  न  लगा  सक  तो  मैं

 क्या

 श्री  चन्दूलाल  अन्द्राकर  :  मध्य  प्रदेश  में  भी  दवा

 श्री  बलराम  जाखड़  :  मैं  आपसे  यही  तो  कह  रहा  दवा  मेरी  जेब  में  चन्द्राकर  घमको  यहीं

 मैं  चाहता  केवल  अच्छदित  न  मेघों  से  अच्छदित  न  हमने  जब  स्वतन्त्रता  प्राप्त  उसके  आाद  यही

 विचार  हुआ  कि  किस  तरह  से  बाढ़  पर  नियन्त्रण  किया

 सारे  जानते  हैं  कि  बाढ़  बंद  करने  के  लिये  तटबंध  डेम  चाहिये  और  पर्यावरण  के  हिसाब  से

 एनवायरमेंटल  रिफोरेस्टेशन  चाहिये  तथा  गांवों  को  ऊंचे  स्थानों  पर  बसाना  नदियों  का  पाट  जो  ऊपर  से

 भर  गया  है  उसे  नीचा  करना  इन  सारी  बातों  का  पता  जैसे  कहते  में  गहीं  अम्मा  चली

 यह  बात  ठीक  है  कि  हर  साल  सैंकड़ों  करोड़ों  रुपया  लगाते  हैं  लेकिन  कई  हजार  या  लाख-करोड़  रुपया

 चाहिये  तब  जाकर  बात  बनती  ये  सारे  के  सारे  बांध  भी  सारी  की  सारी  नदियों  का  उनका  पाट

 भी  ठीक  तरीके  से  हो  इस  तरीके  से  हम  कर  सकते  हैं  मैं  आपसे  अर्ज  करना  चाहता  हूं  कि  हमारा  जो  सारा  एरिया

 भारत  विश्व  में  सर्वाधिक  बाढ़  प्रवण  देशों  में  से  प्रतिवर्ष  औसतन  लगभग  8  मिलियन  हेक्टेयर  क्षेत्र

 बाढ़  की  चपेट  में  आता  है  और  इसमें  लगभग  3.7  मिलियन  हेक्टेयर  फसली  क्षेत्र  शामिल  मैं  कुछ  सांखयकीय

 आंकड़े  प्रस्तुत  कर  रहा  हूं  जो  इस  प्रकार  21  राज्यों  और  एक  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  40  मिलियन  हेक्टेयर  भूमि

 को  बाद  प्रवण  क्षेत्र  के  रूप  में  आंका  गया  और  32  मिलियन  हेक्टेयर  क्षेत्र  बनाने  योग्य  हर  वर्ष  औसतन

 8  मिलियन  हेक्टेयर  क्षेत्र  बाढ़  से  प्रभावित  प्रति  वर्ष  3.7  मिलियन  हेक्टेयर  फसली  क्षेत्र  प्रभावित  होता  इस

 तरह  एक  वर्ष  में  17.5  मिलियन  हेक्टेयर  क्षेत्र  को  हानि  पहुंचती  वर्ष  1978  में  ऐसी  स्थिति
 और

 प्रतिवर्ष

 लगभग  950  करोड़  रुपये  का  नुकसाम  होता
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 ॥

 लेकिन  कया  करें  ?  इतना  बड़ा  देश  इतनी  बड़ी-बड़ी  नदियां  हैं  सब  कुछ

 श्री  अन्दूलाल  अन्द्राकर  :  आप  और  अधिक  बांध  निर्मित

 श्री  बलराम  जाखड़  :  हमें  इस  पर  विचार  करना  हमें  इसे  ग्रामीण  सार्वजनिक

 निर्माण  कार्य  इंजीनियरिंग  और  बिजली  बोर्ड  से  जोड़ता  हमें  एक  संयुक्त  योजना  तैयार  करने  के  लिए

 इन  सभी  विभागों  को  एक  साथ  रखना
 हु

 मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  फ्लड  मैनेजमेंट  प्रोग्राम  में  क्या  हुआ  ?

 वर्ष  1954  में  अभूतपूर्व  बाढ़  के  पश्चात्‌  राज्यों  न ेयोजनाबद्ध  तरीके  से  बाढ़  प्रबंधन  कार्य  शुरू  विभिन्‍न

 नदी  तटों  पर  बाढ़  नियंत्रण  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  चैनल  शहर  सुरक्षा  और  नदी  के  इस्तेमाल

 हेतु  प्रशिक्षण  जैसे  विशिष्ट  संरचनात्मक  उपायों  के  जरिए  बाढ़  की  गेकने  पर  प्रमुख  रूप  से  बल  दिया  गया

 वर्ष  1992  तक  प्रमुख  बाढ़  प्रबंधन  कार्य  के  अंतर्गत  15,000  तटबंध  का  निर्माण  हुआ  और  32,000  वि

 मौ०  जल  निकासी  पद्धति  में  सुधार  किया  गया  तथा  850  शहरों  की  सुरक्षा  की  मैं  यह  महसूस  करता

 हूं  कि  इतना  प्रयास  पर्याप्त  नहीं  है  क्योंकि  ऐसी  बातें  कुछ  इस  तरह  की  हैं  कि  ये  हमारे  जो  एक  विकासशील

 देश  मैं  ही  नहीं  अपितु  यूरोप  और  अमरीका  जैसे  देशों  में  भी पायी  जाती  हैं  जिसकी  कल्पना  भी  नहीं  की  जा

 सकती  वहां  इतनी  व्यापक  बाढ़  आई  कि  हम  ठसकी  कल्पना  भी  नहीं  कर  आप  प्रकृति  के  साथ

 स्पर्धा  गहीं  कर

 इन  उपायों  से  14  मिलियन  हेक्टेयर  क्षेत्र  को  पर्याप्त  सुरक्षा  मिली  इन  निर्माण  कार्यों

 पर
 लगभग  3150

 करोड़  रुपय  की  लागत  आयी  यद्यपि  पिछली  योजनाओं  के  दौरान  बाढ़  प्रबंधन  निर्माण  कार्यों  पर  बहुत  अधिक

 व्यय  नहीं  हुआ  तथापि  छठीं  और  सातवीं  मोजनाओं  के  दौरान  इसमें  भारी  वृद्धि  की  इस  कार्यक्रम  के  परिव्यय

 में  भारी  वृद्धि  किए  जाने  के  बावजूद  बाढ़  के  कारण  हानि  में  वृद्धि  जारी  है  जो  कि  मुख्य  रूप  से  भारी  कब्जों  और

 अविनिषमित  विकास  के  कारण

 लोग  जाते  रह  जाते  उनके  बताया  जाता  है  कि  बाढ़  आ  रही  है  लेकिन  फिर  भी  वे  जाकर  वापस

 आ  जते

 हम  यह  जानते  हैं  कि  एक  विशिष्ट  ऊंचा  प्लेटफार्म  बनाया  जाए  ताकि  उन्हें  हमेशा  हटना  न  कब्जा

 किया  जा  रहा  है  और  इन  सबसे  मैं  अत्यधिक  चिंतित  देश  के  हरेक  विवेकी  व्यक्ति  का  यह  कर्तव्य  बनता  है
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 कि  वह  इस  पर  विक़र  पेड़ों  की  अत्यधिक  कटाई  हो  रही  नदियों  के  कारण  गाद  रुक  जाता  है  और  इससे

 बाढ़  के  दौरान  कह  गाद  सभी  ओर  फैल  जाता  इसके  नियंत्रण  के  लिए  युद्ध  स्तर  पर  कार्य  करने  की  आवश्यकता

 यह  सब  उसी  समय  किया  जा  सकता  है  जब  सभी  लोग  एक  जुट

 जैसा  कि  मात्र  संरचनात्मक  उपायों  से  हमें  वांछित  परिणाम  नहीं  मिले  हैं  बाढ़  का  बाढ़

 क्षेत्र  का  निर्धारण  प्लेन  बाढ़  प्रवण  गायों  को  बाढ़  हित  और  खेती  की  पद्धति  में  परिवर्तन

 जैसे  गैर-संरचनात्मक  उपायों  का  प्रयोग  किया  लागत  की  दृष्टि  में  य ेउपाय  अधिक  किफायती  हम  वही

 कार्य  करना  चाहते  हैं  जो  किफायती  और  प्रभावी  भी  हमारे  पास  बाढ़  पुर्वानुमान  नेटवर्क  भी

 6.00  म«  प«

 हमारे  पास  लगभग  157  बाढ़  पुर्वानुमान  केद्र  जिनमें  25  इनफ्लो  पुर्वानुमान  केन्द्र  शामिल  जो  मानसून

 के  दौरान  राज्यों  में  जिला  प्राधिकारियों  को  बाढ़  का  पूर्वानुमान  प्रस्तुत  करते  हैं  और  उन्हें  इसकी  चेतावनी  देते

 परन्तु  मैं  यह  चाहता  हूं  कि  ये  केन्द्र  और  भी  विशिष्ट  बनाए  मेरी  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  विभाग  से  यह  अपेक्षा

 है  कि  वे  इस  बात  का  पता  लगायें  कि  क्या  वे  बाढ़  के  बारे  में  लगभग  आठ  दिन  पहले  इसका  पूर्वानुमान  कर  सकते

 इस  समय  वे  केवल  24  घंटे  पहले  ही  बाढ़  का  पूर्वानुमान  करने  में  समर्थ  यह  अवधि  बहुत  कम  हम

 इस  अंतराल  में  कुछ  नहीं  कर  सकते

 आप  पंजाब  का  उदाहरण  कल  चण्डीगढ़  में  भारी  वर्षा  वहां  सड़कों  पर  घुटने  तक  पानी  भरा

 हुआ  हिमाचल  प्रदेश  का  ही  उदाहरण  वहां  एक  साथ  लगभग  50  लोगों  की  जानें

 इसके  बाद  दक्षिण-परिचम  मानसून  की  बात  ही  देख  मैंमे  इस  तरह  की  सभी  जानकारी  देखी  इस

 संबंध  में  मेरे  पास  प्रत्येक  राज्य  की  एक  बहुत  लम्बी  सूची  यदि  आप  चाहें  तो  मैं  पूरी  सूची  पढ़कर  सुना  सकता

 पिछली  बार  567  लोगों  की  जानें  गई  और  इस  बार  पहले  ही  608  लोगों  की  मृत्यु  हो  चुकी  यह  बहुत

 बड़ी  क्षति  ह ैऔर  यह  बात  दिल  दहलाने  वाली  भी  इस  मामले  में  क्या  किया  जा  सकता  है  ?  इस  तरह  की

 प्राकृतिक  आपदाएं  समय-समय  पर  आती  रहती  हमारे  पास  संसाधनों  की  कमी

 तत्पश्चात्‌  नौवां  वित्त  आयोग  गठित  सभी  राज्यों  ने  अपनी  इच्छा  प्रकट  की  उन्होंने  नौंवे  वित्त

 आयोग  से  कुछ  धनराशि  आवंटित  किए  जाने  की  मांग  की  थी  चाहे  उन्हें  बाढ़  अथवा  सूखा  अथवा  कोई  प्राकृतिक

 आपदा  का  सामना  करना  पड़ा  हो  अथवा  हमारे  पास  आपदा  राहत  कोष  राज्यों  को  धनराशि  समान  किस्तों

 में  जारी  को  जानी  है  चाहे  उन्हें  कोई  प्राकृति  आपदा  का  सामना  करना  पड़ा  हो  अथवा  मैंने  राज्यों  द्वात  पहली

 किस्त  उपयोग  हो  जाने  पर  दूसरी  किस्त  जारी  की-और  इसी  तरह  आगे  के  लिए  प्रक्रिया  इस  वर्ष  मैं  पूरे

 वर्ष  की  राशि  अग्रिम  रूप  से  जारी  करने  का  विचार  कर  रहा  मैं  और  क्‍या  कर  सकता  मेरे  पास  कुछ

 भी  शेष  नहीं  बचा  इसमें  परियर्तन  करना  मेरी  उन  सभी  माननीय  सदस्यों  से  अत्यधिक  सहानुभूति

 है  जो  अधिकाधिक  राशि  की  मांग  कर  रहे  हमें  इस  पूरे  तरीके  में  परिवर्तन  करना  इस  संबंध  में

 मैंने  माननीय  नौवें  वित्त  आयोग  और  मनमोहन  वित्त  स ेयह  अनुरोध  किया  है  कि  वे

 इस  पर  पुनर्विचार  हम  इस  मामले  में  कुछ  कर  सकते  आप  कुछ  मामलों  को  किस  प्रकार
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 आप  केरल  और  कनटिक  का  उदाहरण  देख  कर्नाटक  और  केरल  को  बाढ़  से  नुकसान  हुआ

 मैं  गुजरात  में  सूखे  के  दौरान  वहां  गया  मैं  गुजगत  का  बाढ़  के  दौरान  भी  दौरा  कर  चुका  वहां  मैं  भीषण

 धूप  में  लोगों  क ेसाथ  बैठा  था  जब  वे  50  डिग्री  सेंटग्रेड  के  तापमान  में  कार्य  कर  रहे  वहां  निर्धन  बच्चे  सूखी
 रोटी  और  भाजी  खाकर  काम  कर  रहे  मैंने  उन  लोगों  के  साथ  खाना  भी  और  हम  क्‍या  कर  सकते

 हैं  ?  हम  तो  केवल  बेहतर  प्रबंधन  के  लिए  योजना  तैयार  कर  सकते  सरकार  तो  केवल  यही  प्रयास  कर  सकती

 है  कि  लोग  हर  स्थिति  में  आत्म  निर्भर  अब  केबल  यही  प्रश्न  रह  गया  है  कि  जो  खो  गया  सो  खो  यह

 हमारी  पकड़  से  बाहर  बाढ़  आती  है  युद्ध  भी  होते  हम  केवल  यही  कर  सकते  हैं  कि  हम  लोगों  को

 यह  महसूस  करा  सकें  कि  वे  आत्म  निर्भर  हो  सकते  मेरी  उनके  साथ  प्रतिदिन  बातचीत  और  साप्ताहिक  बैठक

 होतो  थी  और  उस  दौरान  मैं  उन  लोगों  से  यह  पूछता  था  कि  उन्हें  कौन-सी  दवाइयां  चाहिए  और  इसी  तरह  की

 अन्य  बातें  होती  मैंने  इस  संबंध  में  सभी  मंत्रालयों  को  पहले  ही  पत्र  लिखे  मैंने  इस  संबंध  में  बिजली  बोड्डों

 को  भी  पत्र  लिखा  मैंने  सभी  विभागों  से  इन  लोगों  की  देखभाल  करने  के  लिए  कह  दिया  हमारें  मन  में

 कुछ  विचार  हमारे  पास  लोगों  की  सहायता  के  लिए  अन्य  योजनाएं  जवाहर  रोजगार  योजना  भी  इन  में  से

 एक  वर्ष  1994  के  दौरान  हमने  राज्यों  को  कुल  1390  करोड़  रुपये  की  राशि  जारी  की  इसमें  राज्यों  का

 हिस्सा  और  पिछले  वर्ष  का  बकाया  शामिल  राज्यों  के  पास  1.4.94  को  2833  करोड़  रुपये  की  राशि  थी  और

 उन्होंने  इस  बीच  केवल  410  करोड़  रुपये  खर्च  किए  यदि  वे  कम  से  कम  50  प्रतिशत  राशि  खर्च  कर  देते

 तो  मैं  उन्हें  दूसरी  किस्त  जारी  कर  उनके  पास  अभी  भी  2423  करोड़  रुपये  से  अधिक  की  राशि  पड़ी  हुई

 वे  इस  राशि  को  निर्धन  लोगों  को  आदि  प्रदान  करने  तथा  उनकी  सहायता  करने  के  लिए  खर्च

 कर  सकते  मैंने  उनको  यह  समझा  दिया  है  कि  यदि  वे  किस्ती  एक  जिले  का  विस्तृत  आंकड़ा  प्रस्तुत  करेंगे  जहां

 केद्रीय  सरकार  द्वारा  दी  गई  राशि  का  50  प्रतिशत  से  अधिक  खर्च  किया  गया  हो  तो  मैं  ऐसे  जिले  के  लिए  दूसरी

 किस्त  भी  जारी  करने  के  लिए  तैयार

 फिर  इंदिरा  विकास  योजना  उसके  बाद  त्वरित  जल  आपूर्ति  योजना  भी  यह  सभी  योजनाएं  इसमें

 सहायक  लेकिन  मुख्य  बात  यह  है  कि  इन  सब  के  अलावा  वास्तविक  अनुदान  भी  दिया  जाना  नौवे  वित्त

 आयोग  के  अनुसार  सरकार  द्वारा  प्राकृतक  आपदा  घोषित  कर  दिए  जाने  की  स्थिति  में  निर्धारित  सीमा  तक  ही  अनुदान

 राशि  दी  जा  सकती  वह  अधिकतम  सीमा  लक्ष्मण  रेखा  इस  बारे  में  क्या  होगा  ?

 मैंने  यहां  माननीय  साथियों  से  कहा  है  कि  जो  कुछ  भी  हो  सकता  है  वह  मैं  मैंने  खाद्य  समस्या

 के  निदान  हेतु  उर्वरकों  का  प्रबंध  कर  दिया  मैंने  उनके  लिए  बीज  का  भी  प्रबंध  किया  यदि  और  भी  कुछ

 आवश्यक  है  तो  मैं  उसे  भी  इस  स्थिति  में  सरकार  सारा  प्रबंध  लेकिन  जहां  तक  रुपयों  का  प्रबंध  _

 करने का सवाल है वह केन्द्र सरकार की सलाह से किया इस समय राशि उपलब्ध नहीं लेकिन हमें इस स्थिति से निपटना
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 आपने  भी  अनुरोध  क्रिया  मुझे  प्रधान  मंत्री  जी  से  भी  नोट  प्राप्त  हुए  वे  इस  समस्या  से  निपटने  के

 संबंध  में  विचार  कर  रहे

 मैं  समझता  हूं  कि  इससे  सभी  माननीय  सदस्यों  को  संतुष्टि  हो  जानी  अब  कृषि  के  क्षेत्र  में  जो

 कुछ  भी  किया  जाना  शेष  मैं  तथा  मेरा  मंत्रालय  इस  संबंध  में  हमेशा  उनको  भरसक  सहायता  इस  संबंध

 में  कही  कोई  कमी  नहीं  रहने  दो

 पी७  जे  कुरियत  :  हम  माननीय  मंत्री  जी  की  निष्ठा  की  प्रशंसा  करते  हैं  और  साथ

 ही  कृषि  मंत्रालय  की  विवशता  को  भी  समझते  लेकिन  सच्चाई  तो  यह  है  कि  प्राकृतिक  आपदा  सहायता  नियमों

 के  अन्तर्गत  आवंटित  की  गई  राशि  स्थिति  से  निपटने  हेतु  बिल्कुल  ही  अपर्याप्त

 यदि  सरकार  इसे  दसवें  वित्त  आयोग  के  समक्ष  भी  भेजती  है  तब  भी  इस  समस्या  का  समाधान  नहीं

 हमलोग  प्रधान  मंत्री  जी  से  भी  मिले  उन्होंने  हमसे  पूरी  सहानभूति  मैं  अपने  सभी  साथियों  की  तरफ  से

 माननीय  अध्यक्ष  महोदय  के  भाष्यम  से  यह  अनुरोध  करता  हूँ  कि  वे  वित्त  मंत्री  को  अपने  स्वविवेक  के  आधार

 पर  दिए  जाने  वाले  कोष  में  से  कुछ  राशि  देने  के  लिए  निर्देश  यह  एक  ऐसी  स्थिति  है  जिसमें  हमलोग  आपकी

 सहानुभूति  एवं  हस्तक्षेप  के  लिए  अनुरोध  करते  वित्त  मंत्री  के  पास  स्वविवेक  के  आधार  पर  दिए  जाने  बाला

 कोष  इस  अति  कठिन  परिस्थिति  का  सामना  करने  हेतु  इसमें  से  कुछ  राशि  कृषि  मंत्रालय  को  दी  जानी

 आप  हमारे  अधिकारों  के  संरक्षक  आपको  हमारी  रक्षा  करंनी  हमलोग  लोगों  के  निर्वाचित  प्रतिनिधि

 लेकिन  आप  हमारे  अधिकारों  एवं  प्रजातंत्र  के  संरक्षक  आपने  खाली  बेंचों  के  बारे  में  कुछ  टिप्पणी

 हम  सब  ने  आपका  समर्थन  हम  चाहते  हैं  कि  मैं  आपसे  पुनः  अनुरोध  करता  हूं  कि  आप  कृपा  कर  वित्त

 मंत्री  से  कृषि  मंत्रालय  को  कुछ  राशि  देने  के  लिए  कहें  ताकि  हम  इस  कठिन  परिस्थिति  का  सामना  कर

 एक  माननीय  सदस्य  :  मैं  उनसे  सहमत  मध्य  प्रदेश  के  लिए  हम  लोगों  ने  200  करोड़  रुपए  की

 मांग  की  थी  लेकिन  केवल  14  करोड़  रुपए  दिए  यह  ठस  राशि  का  10.  प्रतिशत  भी  नहीं

 श्री  बलराम  जाखड़  :  मृतकों  के  परिवारों  को  प्रधानमंत्री  गाहत  कोष  से  पचास-पच्तस  हजार  रुपए  दिए

 श्री  आबको
 :  पूरे  देश  में  मृतकों  की  संछ्या  806  है  जिम  में  से  143  केरल  में  परे  प्रधान

 मंत्री  राहत  कोष  से  कम  से  कम  !  लाख  रुपए  दिए  जाने  इतनी  राशि  भी  नहीं  दी  जा  रही
 ॥॒

 श्री  बलराम  जाखड़  :  ऐसा  किया  पचास  हजार  रुपए  दिए  जा  रहे

 श्री  थायस  :  हम  इस  संबंध  में  माननीय  मंत्री  जी  को  सदव  में  वक्तव्य  देने  का

 अनुरोध  करते
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 श्री  उत्ततराव  देवराज  पाटील  :  राज्य  सरकार  जो  राहत  लोगों  को  घर  या  गांव  बसाने  के

 लिये  देती  है  उसमें  केन्द्र  सरकार  और  राज्य  सरकार  का  कितना  हिस्सा  रहता  है  ?

 श्री  बलराम  जाखड़  :  इसमें  तीन  चौथाई  हिस्सा  केन्द्र  का तथा  एक  चौथाई  हिस्सा  राज्य  का  प्रत्येक

 राण्य  का  यह  कर्तव्य  तथा  उत्तरदायित्व  है  कि  वह  इसे  मुख्य  सचिव  समिति  के  अध्यक्ष  होंगे  और  उनका

 काम  यह  देखना  है  कि  धनराशि  कहां  व  कैसे  खर्च  की  तथा  इसमें  कोई  भ्रष्टाचार  न  सरकार  के  पास

 इसके  लिए  कोई  एजेन्सी  नहीं  यह  राज्य  सरकारों  का  काम

 श्री  अनादि  चरण  दास  :  इस  समय  वहां  पर  चावल  की  जरूरत  है  लेकिन  सबसे  ज्यादा  जरूरत  तो

 दवाइयों  की  कम  से  कम  दबाइयां  तो

 बलराम  जाखड़  :  दवाहयां  तो  भेज  इसकी  चिन्ता  मत

 श्री  चन्दूलाल  अन्द्राकर  :  क्‍या  आपने  समस्या  के  स्थाई  समाधान  हेतु  समिति  का  गठन  किया  है

 श्री  बलराम  जाखाड़  :  जैसा  मैंने  आपको  बताया  कि  यह  निर्णय  चार  मंत्रालयों  द्वारा  इकट्टे  लिया

 सिंचाई  विभाग  प्रमुख  मंत्रालय

 अब  इसमें  ब्रह्मपुत्र  तथा  नेपाल  से  होकर  बहने  वाली  नदियों  का  मामला  भी  जुड़ा  थे  अन्तर्राष्ट्रीय  नदियां

 सभी  एजेन्सियों  तथा  इन  दो  राज्यों  को  इस  समस्या  का  समाधान  करना  है

 श्री  ए«  आर्स्स  :  नौंवे  वित  आयोग  के  अनुसार  यदि  प्राकृतिक  आपदा  अभूतपूर्व  है

 तो  सरकार  को  इस  पर  अलग  से  विचार  करना

 माननीय  मंत्री  जी  ने  स्वीकार  किया  है  कि  यह  आपदा  अभूतपूर्व  इस  प्रावधान  के  अन्तर्गत  बाढ़

 द्वारा  बुरी  तरह  से  प्रभावित  राज्य  के  लिए  विशेष  बिचार  किया  जाना  चाहिए  और  केरल  को  अतिरिक्त  धनराशि

 उपलब्ध  कराई  जानी

 श्री  चाक्को  :  अभी  तक  कोई  आश्वासन  नहीं  दिया  गया  इस  आपदा  के  लिए

 20  करोड़  रुपयों  की  राशि  निर्धारित  की  गई  लेकिन  अनुमानित  हानि  500  करोड़  रुपयों  की  यह

 बहुत  ही  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि  तीन  दिनों  कौ  बहस  के  बावजूद  भी  हम  किसी  निष्कर्ष  पर  नहीं  पहुंच

 4  अगस्त  1994

 ०००००
 न

 श्री  ओस्कार  फर्नानडीज  :  कृषि  मंत्री  न ेकहा  है  कि  यह  एक  राष्ट्रीय  आपदा  अब

 इस  संबंध  में  सदन  को  विचार  करके  निर्णय  लेना  है  ०००००

 310
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 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  उन  सदस्यों  तथा  देश  के  उन  सभी  भागों  के  लोगों  के  साथ  हैं  जहां  यह  आपदा

 आई  हमें  आशा  है  कि  केन्द्र  सरकार  एवं  राज्य  सरकारें  इस  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  भरसक  प्रयास

 भारतीय  संविधान  के  अन्तर्गत  ऐसे  प्रावधान  नहीं  हैं  जिनके  अन्तर्गत  अध्यक्ष  सरकार  को  इन  मामलों  में  कोई

 निर्देश  हालाँकि  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि आपकी  और  हम  सब  कौ  भावनाओं  का  ख्याल  संबंधित  अधिकारियों

 द्वारा  किया  जाएगा  और  मंत्रालय  उचित  कार्यवाही

 अब  सदन  की  कायवाही  कल  5  अगस्त  1994, 11  बजे  म«  पृ८  तक  के  लिए  स्थगित  को  जाती

 10.14  प«

 शत्पश्यात  लोक  सभा  शुक्रवार  5  अगस्त  1994/14  श्रावण  1916  शक

 के  11  बजे  तक  के  लिए  स्थगित

 £॥

 है|
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